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 प्रश्नों  प्रश्न  संख्या  :  से  105

 प्रइनों  के लिखित  उत्तर

 तारांकित  प्रइन  संख्या ४ 101  और  106  से  120

 अतारांकित  प्रदन  संख्या  :  1115  से  1136.  1138

 अध्यक्ष  हारा  घोषणा

 से  1164.  1166  से  11  68-

 1150  से  1224.  1226  से

 1250,  1252  से  1294,  1296

 से  1319  और  1321  से  1346

 लोक  सभा  की  कार्यवाहों  को  वूरदशंन  पर  दिखाये  जाने  के  बारे  में

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 लाभ  के  पदों  सम्बन्धी

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 आठवां  प्रतिवेदन

 नियम  377  के  अधोन  मामले

 संयुक्त  समिति

 बंगलौर-तुमकुर  रेल  लाइन  को  दोहरा  करने  की  आवश्यकता

 श्री  मुदालगिरियप्पा

 उड़ीसा  में  सम्बलपुर  में  पूर्ण  रूप  से  सुसज्जित  दूरदशन  केन्द्र
 तथा  देवगढ़  और  पल्लाहारा  में  कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर
 लगाने  की  आवश्यकता

 *  किसी  सदस्य  के  नाम  पर  अ  कित--चि  नह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  समा  में  उस  प्रइन  को  उस

 ही  सदस्य  ने  पुछा  था  ।

 श्री  श्रीबललम  पाणिग्राही
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 विषय

 उत्तर  प्रदेश  में  बरेली  में  नवाबगंज  और  मीरगंज  में  चीनी
 मिलें  लगाने  की  आवश्यकता

 श्री  संतोष  कुमार  यंगकार

 दिल्ली  तंथा  बिंहांर  के  भफारपुर  और  मधुबनी  जिलों  के
 बीच  उपमोक्‍्ता  ट्रक  डायलिंग  की  समुचित  सेवा  प्रदान
 करते  के  लिए  उपभोक्ता  ट्रक  डायलिंग  की  कोड  संख्या
 062731  कम्प्यूटर  में  भरे  जाने  की आवश्यकता

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव

 झारखंड  समस्या  के  शीघ्र  समाधान  की  आवश्यकता
 श्री  सूरज  मण्डल

 मुम्बई  में  पश्चिम  रेलवे  द्वारा  चलाई  जा  रही  स्थानीय
 गाड़ियों  को  महाराष्ट्र  में  दहानुं  रोड  तक  चलाने  की
 आवश्यकता

 श्री  मोरेश्वर  सावे

 1921  मालाबार  विंद्रोंह  को  स्वतन्त्रतां  संग्राम  के  रूप  में
 मान्यता  देने  और  उस्ष  ऑंदोलन  में  भाग  लेने  बालों  को
 स्वतन्त्रता  सेनानौ  केंसन  देने  को  आवैश्यकंतां

 श्री  अहमद

 उड़ीसा  राज्य  के  सर्वामीण  विकास  के  लिए  कदम  उठाने
 की  आवश्यकता

 श्री  पी  सिंह  देव

 (  नौ  )  रक्षा  उत्पादन  के  लिए  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  अनुमति  देसे
 संबंधी  निर्णय  की  समीक्षा  करने  की  आवश्यकता

 जगत  वीर  सिंह  द्वोण

 जल  तधा  उपकर  विधेयक---जारी
 विचार  करने  के  लिए  पत्र

 श्री  कमल  नाथ

 खंडवार  बिचार

 पारित  करने  के  लिए  प्रस्ताव  '

 श्री  कमल  नाथ

 मोहन  सिंह
 श्री  राम  नाईक

 चाय  कंपनो  चाय  यूचिटों  का  अ्न  ओर  संझोक्षन  विषेयक

 (ii)
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 218
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 श्री  कबीन्द्र  पुरकायस्थ  237---240
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 लोकसभा  11  बजे  म०  पु०  पर  समवेत

 सहोदय  पीठासोन  हुए ]

 प्रइनों  क ेमोलिक  उत्तर

 कलदार  ब॒क्षों  को  लगाने  के  लिए  धनराक्षि

 री  मदन  लाल  खुराना  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  देशा  के  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में

 फलदार  वृक्षों  को

 लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  घनराशि  निर्धारित  की  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  को  वास्तव  में  कितनी  धनराक्षि

 दी  गयी  है  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  :

 भारत  सरकार  फलों  के  वृक्षों  क ेविकास  के  लिए  दो  योजनाएं  क्रियान्वित  कर  रही

 जि

 (1)  ग्रामीण  इलाकों  में  पौयणिक  बागानों  की

 (2)  उष्णकटिबन्धी  और  शुष्क  अंचल  के  फलों  के  समेकित  विकास  सम्बन्धी  केन्द्र  क्षेत्रक

 1990-91  और  1991-92  के  इन  दोनों  योजनाओं  के  तहत  132.41  लाख  रुपए

 और  369.34  लाख  रुपए  की  धनराशि  निर्धारित  की  गई  ।

 1990-91  के  दौरान  राज्यवार  निर्कूकत  की  गई  घनराशि  और  1991-92  के  दौरान
 चनराशियों  के  आबंटन  को  दर्शाने  वाले  विवरण-पत्रेक  और  दो  सदन  के  सभा-पटल  पर  रख  दिए

 गए  हैं  ।
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 विवरण-पत्र  -।

 केन्द्र  सरकार  को  विभिन्म  योजनाओं  में  फल-व॒क्षों  क ेविकास  के  लिए  1990-91

 के  दौरान  घतेश!रि  को  राज्यवार  लिरभुकित  को  दर्शोनि  वाला  विवरण-पत्र

 क्रम  सं  ०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  धन  गण  ऋआ  निर्मु कत  की  गई  राशि
 का  नाम  रुपयों  में)**

 1.  आंध्र  प्रदेश  7.110

 2,  विहार  4.030

 3...  गोवा  0.298

 4.  गुजरात  4.030

 5.  हरियाणा  1.910

 6...  कर्नाटक  5200

 केरल  0.298

 8.  मध्य  प्रदेश  4.030

 9.  महाराष्ट्र  9.810
 10...  उड़ीसा  5.110

 11...  तमिलनाडु  11.030
 12.  उत्तर  प्रदेश  22.435

 132.  .  पश्चिम  बंगाल  1.920
 14.  पंजाब  2.134
 15.  जम्मू  व  कशमीर  1.125
 16.  राजस्थान  .  2.388
 17.  अरूणाचल  प्रदेश  0.513
 18.  असम  0.513
 19.  मेघालय  0.513
 20.  मणिपुर  0.513

 21.  मिजोरम  0.513
 22.  नागालेण्ड  1.026
 23.  सिक्किम  0.513

 24.  त्रिपुरा  1.026

 25.  भारतीय  2:201*
 नई  दिल्ली
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 क्रम  सं०  '  राज्य  क्षेत्र  की-गई  राशि
 का  नाम  रुपए  )**

 26.  भारतीय  कृषि
 '

 2.201*
 -  हरियाणा

 27.  कृषि  4.4027*

 सहाराष्ट्र

 कुल  96,792

 *
 फल  वक्षों  की  कलमों  के  संवर्धन  हेतु

 विवरण-पत्र  -II

 केन्द्र  सरकार  को  विभिन्‍न  योजनाओं  में  फलों  के  वृक्षों  बे  विकास  के  लिए
 1991-92  के  दोरान  धनराशि  के  राज्यवार  आबंटन  को  दशनि

 वाला  विवरण-पत्र

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  अबंटित  राशि
 का  नाम  रुपए

 1  आंध्र  प्रदेश  32.361

 2...  बिहार  35.391

 3  गोवा  1.441

 4.  गुजरात  18.810

 5.  हरियाणा  8.460

 6  कर्नाटक  20.310

 7  केरल  10.691

 8.  मध्य  प्रदेश  ,  27.560
 9...  महाराष्ट्र  30.11]

 10.  उड़ीसा  15.960

 11.  तमिलनाड़ू  26.810

 12...  उत्तर  प्रदेश  52.611

 13.  परिचमी  बंगाल  26:426

 14.  पंजाब  8.519

 15.  जम्मू  व  कश्मीर  2.000

 16.  राजस्थान  15.519

 17.  अरूणाचल  प्रदेश  2.301



 उत्तर  1991

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  आबंटित  राशि
 का  नाम  रुपए

 18.  असम  10.551

 19.  मेघालय  2.551

 20.  मिजोरम  2.201

 21.  नागालंण्ड  2.301

 22...  सिक्किम  2.151

 23.  त्रिपुरा  4.852

 24...  मणिपुर  2.551

 25.  हिमाचल  प्रदेश  1.750

 26.  अण्डमान  व  निकोबार  0.100

 27.  अण्डीगढ़  0.100

 28.  दादर  एबं  नगर  हवेली  0.100

 29...  दिल्‍ली  0.150

 30.  दमन  और  दीव  0.100

 31.  लक्षद्वीप  0.100

 32.  पांडिचेरी  0.100

 33.  कोंकण  कृषि  महाराष्ट्र  4.405*

 कुल  369.344

 *  फल  वक्षों  की  कलमों  की  आपूर्ति  हेतु
 **  1991-92  के  दौरान  निमृंक्ति  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गए  उपयोग  पर  निर्भर

 करेगी  ।  ब

 ओऔ  भदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  जो  प्रश्न  दिया  गया  उसके  साथ  जूड़े  हुए  दूसरे  सवाल
 भी  पेड़ों  में  मी  अन्तर  होता  एक  फलदार  पेड़  और  दूसरी  तरह  के  पेड़  होते  अध्यक्ष

 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  देझ्ष  में  पेड़  लगाने  के  बारे  में  किस  तरह  का  फ्राड  हो
 रहा  क्‍या  सरकार  इस  बारे  में  कोई  जांच  कराने  के  बारे  में  विचार  करेगी  ।

 अध्यक्ष  पेड़  लगाने  में  बजट  में  कितना  व्यय  होता  है  और  3-4  साल  तक  उन  पेड़ों
 को  मेटेन  करने  में  कितना  व्यय  होता  है  ?  सरकार  किसी  राज्य  को  टेस्ट  केस  मानकर  जांच  करवा
 ले  कि  गत  8-10  वर्षों  में  उस  राज्य  में  कितमे  पेड़  लगाए  गए  इनमें  से  50-60  फीसदी  पेड़  मरे

 हुए  भी  मान  लिए  तब  भी  वर्तमान  संख्या  की  जांच  करवाई

 अध्यक्ष  मैं  दिल्ली  के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  ।  दिल्ली  का  कुल  क्षेत्रफल  1496-
 1500  स्क्‍्वायर  किलोमीटर  पिछले  10  वर्षों  में  यहां  पर  जितने  पेड़  कागजों  पर  लगे  हुए  दिखाए

 4



 7  1913  :
 मौखिक  उत्तर

 गए  यदि  उनमें  से  50-60  फीसदी  मरे  हुए  मान  लिए  तब  मी  दिल्ली  की  एक-एक  इंच
 मीन  पर  इस  समय  पेड़  लगे  हुए  होने  चाहिए  ।  आज  हम  यहां  पर  बंठे  यहां  पर  कुर्सियां  उस

 हिसाब  से  यहां  पर  छत  के  नीचे  पेड़  लगे  हुए  होने  चाहिए  ।

 भ्री  संफुद्दोत  चोधरो  :  हम  डाल-डाल  पर  बौठे  हुए  होते  ?

 श्री  मदन  लाल  ख्‌  राना  :  हम  तुम  पात-पात  ।

 अध्यक्ष  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  किसी  एक  प्रदेश  को  टेस्ट  मानकर  कोई  सर्वे
 या  जांच  कराने  का  विचार  रखती  है  ?  सबसे  बड़ा  प्रश्न  ह ैसरवाइवल  कितनी  जितने  पेड़  लगाए
 उसमें  ।  यह  लो  क्‍यों  स्टाफ  का  पूरा  प्रयोग  होता  है  या  नहीं  ।  क्या  कोई  मापदण्ड  निर्धारित  किया
 गया  है  कि  जो  पेड़  लगाए  जाते  हैं  उतकी  कितने  परसेंट  सरवाइवल  होनी  वह  लो  है  तो  क्‍यों

 क्‍या  इन  सब  चीजों  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  जानकारी  देंगे  ।

 थ्रो  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  खुराना  जी  मेरे  परम  मित्र  इसलिए  मैंने  इन्हें  नहीं
 टोका  और  टोकना  उचित  भी  नहीं  लगां  ।  प्रशन  करते  समय  आप  इस  बारे  में  कहते  कि  कौन  से  वृक्षों
 की  बात  की  आपने  फलों  के  वृक्षों  की  बात  फारेस्टेशन  की  बात  नहीं  की  ।  उसके  लिए  आप

 दूसरा  प्रश्न  करिए  ।  मेरे  फलों  के  लिए  अनुदान  दिया  जाता  सारा  प्रश्न  उसी  पर  आधारित
 मैं  उसी  के  हिसाब  से  आपको  जवाब  दे  देता  ।  दूसरे  के  लिए  मुझे  बता  दीजिए  ।  मैं  उसके  लिए

 भी  पूरा  निराकरण  कर  दूंगा  ।

 श्रो  मदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  आपने  कोई  सर्वे  किया  है
 कि  गत  चार-पांच  वर्षों  में  फल  वाले  पेड़ों  पर  कितना  प्रति  पेड़  खर्चा  आया  ?  उससे  जो  आमदनी  हो
 रही  है  वह  कितनी  हो  रही  क्या  कोई  ऐसा  सर्वे  किया  है  ?

 शो  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  यह  स्कीम  जो  लागू  की  है  यह  1990-91  में  शूरू  हुई
 है  ।  यह  शुरू  इसलिए  की  गयी  थी  कि  आम  जिसके  पास  फलों  को  खरीदने  कौ  सामथ्यं  नहीं
 है  और  यह  भी  जरूरी  है  कि  फल  दिए  जिससे  स्वास्थ्यवधंक  चीजें  मिल  सकें  ।  क्योंकि
 अपने  देश  में  40  ग्राम  की औसत  पर-क्रपिटा  पर-कंपिटा  का  मतलब  आप  सममते  हैं  ।
 अर्थात  प्रति  व्यक्ति  ।  दूसरे  देशों  में  या  स्वास्थ्य  के हिसाब  से  कम  से  कम  140  चाहिए  ।  उसके  लिए
 काम  करने  के  लिए  यह  स्कीम  पिछले  दो  वर्षों  स ेलागू  की  गई  है  ।  जिससे  आम  जिसके  पास
 ज्यादा  जमीन  मी  न  घर  में  आमदनी  नहीं  यह  शहरों  के  लिए  नहीं  गांब  बालों  के  लिए
 क्यो ंके  शहर  में  पक्के  फ्लेट्स  होते  इसलिए  शहरों  को  इसमें  नहीं  रखा  ।  इसके  लिए  रखा
 कि  5  रुपये  का  अनुदान  10  पेड़ों  के  लिए  दिया  जिससे  गांव  वालों  को  पेड़ों  से  प्रेम  हो  जाए  ।

 यह  उस  हिसाब  से  नहीं  वह  दूसरा  हिसाब  हमने  एक  और  स्कीम  बनायी  थी  कि  जो  पुराने
 बाग  हो  गए  हैं  उनका  पुनरूत्थान  किया  उसके  लिए  प्रति  हेक्टेयर  कुछ  और  अनुदान  जंसे
 मंगों  के  लिए  1200,  सिटरस  के  लिए  2200  और  अमरूद  के  लिए  कुछ  ओर  वह  स्कीम
 और  है  ।  इसमें  आमदनी  और  खर्चे  का  हिसाब  है  ।  जो  फल  उगाएगा  या  हार्टीकल्बर  में  जो  इंट्रंस्ट
 रखता  है  वही  दे  पाएगा  ।  उसी  के  हिसाब  से  हम  सोचना  चाहते  हैं  ।  हमें  पता  है  कि  यह  स्कीम  खेती  से
 ज्यादा  पं सा  दे  सकती  अगर  इसका  ठीक  ध्यान  रखा  इसलिए  उद्यान  विभाग  की  ओर
 ज्यादा  ध्यान  देने  को  मेरी  इच्छा  है  ।

 श्री  अरबिन्द  नेताम  :  अध्यक्ष  राज्यों  में  अधिकतर  यह  देखा  जाता  है  कि  सड़कों  के
 किनारे  लगी  जमीन  में  फलदार  व॒क्ष  लगाए  जाते  अब  तो  यह  कसेप्ट  खत्म  हो  भी  हैं
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 तो  ओरनामेंटल  वक्ष  लगाते  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  कि  क्‍या  राष्यों  में
 विभाग  के  आपंकी  जो  योजना  उसको  लिक  करके  प्रोत्साहन  देने  का  काम

 |

 श्री  बलराभ  जाखड़  :  अध्यक्ष  ड्रनका  विचार  अच्छा  डिपार्टमेंट
 को  मैं  आपकी  तरफ  से  लिख  आप  भी  लिखें  ।  वे  इस  बात  को  ले  सकते  हैं  ।

 प्रम  घुनल  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जो  विवरण  दिया  मैंने  जब  प्रश्न  देखा  तो

 मैं  सोचता  था  कि  हिसाचल  का  नास  सबसे  ऊपर  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  माननीय  यह  पूरे  हिन्दुस्तान  का  प्रइन

 प्रम  भर  सरल  :  मैं  उसी  के  लिए  ध्यात  दिला  रहा  1990-91  में  हिमाचल  प्रदेश  का
 जिक्र  ही  नहीं  उस  पर  कोई  पंसा  नहीं  दिया  1991-92  के  वर्ष  में  भी  मात्र  1.750  लाख

 दिया  है  ।  मैं  मंत्री  मुद्दोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  ख़ेब्र  के लिए  आपसे  जो
 सबसिडी  स्ांगी  उसमें  आपने  कितना  धन  देने  का  प्रस्ताव  रखा  वहां  प्र  कूल़  उत्पादन

 कितना  है  और  आपने  कितना  क्रय  करने  के  लिए  इजाजत  दी  है  ।

 शी  बलराम  जालड़  :  आपका  प्रश्न  उठता  नहीं  है  ।  हमने  जो  पहले''“दिया  था  बह
 आधा  था  अगर  होग़ा तो  मैं  पूरा  विवरण  दे  दुंग्रा  ।  oe  '  '  "

 जम्मू-क  ड्मीर  अर  उत्तर
 प्रदेश  में  भी  फलों  में  सेब  का  उत्पादन  बहुत  अच्छा  होता  हैं  और  किसी  के  साथ  डिस्क्रोमिनेट  बढ़ीं

 किया  जाता  ।

 ]

 चक्‍को  :  फलदार  पेड़ों  के  लिए  मंत्री  जी  दो  योजनाओं  को  स्पष्ट
 किया  है  और  प्रत्येक  र्रिज््यਂ  के  लिए  राशि  निर्धारित  कर  दी  गई  प्र॒त्येक  राज्य  के  लिए
 निर्धारित  की  गई  राशि  बहुत  है  और  निर्बा रत  रा.श  के  आधार  पर  इसका  कोई  फ्रभात़
 नहीं  पंडने  वाला  इस  लेए  क्या  सरकार  राह्य  सरकारों  और  वत  विमाग्ों  को

 रौपण  कार्यक्रम  में  फलदार  वृक्षों  को  की  अनुमति  वनरोपण  के

 सम्बन्ध  में  प्रइन  पूछ  रहा  हूं  सामाज़ेक़  वानिकी  योज़्ता  जिसे  विह्व  बंक  द्वारा.वित्तीय

 सहाय्रता  होती  उसके  अन्तर्गत  युद्िलप्दूस  प्रजाते  के  पौध्नों  को  लड़ाने,की.ही  अश्ा

 यह  अत्यप्तिक  जल़  सोखता  है  और  मिट्टी  अनुपजाऊ  दृ  से.क्य्रा  सरकार
 साम्माझिक़  वानिकी  और  वनरोपण  कायंक्रमों,के  अऩ््तगंत  युक्लिप्ट्स  के  वृक्षों  के  बदले  पलद्रार  वृल्लों

 लगाने  का  विचार  रखती

 शो  बलराम  जाखड़  :  विगत  बर्ष  132  रुपए  आवंटित  किए  गए  थे  जल्न|के  मात्र  96
 लाख  रुपए  ब्यये  किए  गए-और  इस  वर्ष  369  लाश  रुपए  के  लगभ्रग  आव॑ं,टेत  किए,गए  हैं  वे

 हमें  व्यय  के  सारे  आंकड़े  देंगे  तो.हम  बता  सकते  हैं  कि  बहुत  कुछ  किया  जा  सक्कता  है  और  हम  यह
 चाहते  हैंकि  अधिक  से,अधिक  प्रगति  की  पर  कोई  रोक  है  ।  अन्य  योजनाओं  बारे
 में  भी  हमारे  पास  वही  तथ्य

 यो  सिर्सल  कान्ति  चटर्जो  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इस  योजना  को  अतिरिक्त
 रोजगार  के  लिए  उपयोग्र  में  लाया  जा-सकता  है  ।  जैसाकि  खुराना  अ्पका  ध्यान  इस  ओर
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 करते  हुए  बताया-था  कि  50  प्रतिशत  भी  फलदार  वृक्षों  को  जीवित  नहीं  रखा  जा  रहा  है  ।
 यददे  एक-एक  व्यक्ति  को  ग्रामीण  सड़कों  के  किनारे  लगे  कुछ  फलदार  वक्षों  को  देखरेख  करने  उसके  फलों
 का  लाभ  प्राप्त  करने  का  काम  दे  दिया  जाए  तो  इससे  अतिरिक्त  रोजगार  पैदा  होंगे  और  आय  भी

 बढ़ ेगी  ।  मैं  जानता  हूं  कि  गांवों  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  परियोजनाएं
 और  विशेषकर  पश्चिम  बंगाल  में  जहां  पंचायती  व्यवस्था  मजबूत  है  रही  यदि  समंन्वित
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  द्वारा  या  स्वतंत्र  रूप  से  प्रंचायतों  के  माध्यम  से  इन  योजनाओं  को  चलाया

 जाए  तो  आय  के  साथ-साथ  कुछ  रोजगार  भी  पैदा  किए  जा  सकेंगे  ।  क्‍या  इस  तरह  की  योजना  पर
 विचार  किया  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  पहले  से  ही  जवाहर  रोजगार  योजना  में  शांमिल  किया  हुआ  है  ।

 को  ग्रजरात्म  खादड़  :  इस  पर  सावंज  नेक  कार्य  विभाग  द्वारा  विचार  किया  जानो  है  पंर  बह

 एक  अहुछा  सुक्  है  |

 के  आम---ग्रुठली  के  दाम

 मैं  इसकी  प्रशंसा  करता  मैंने  दूसरे  देशों  में  भी  देखा  है  ।  वे  ऐसे  वृक्षों  को  लगाते  हम
 भी  ऐसा  क्‍यों  नहीं  कर  सकते  ?  ऐसा  किया  जाएगा  ।  उनके  साथ  मैं  इस  योजना को  भी  आगे  बढ़ाने
 का  प्रयास  करूंगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  सामाजिक  बानिकी  के  अन्तंगंत  भौं  किया  जा  संकता  है  और
 उसके  लए  हमारे  पास  एक  योजना  भी  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करूंगा  और  देखूंगा  कि  इसमें  लोगों
 को  रोजगार  दिए  जा  सकते  हैं  या  नहीं  ।  इतने  इतने  इतनेत  ब्कज  और  लाभਂ  इत्यादि  का
 पांच  वर्षों  की  अवधि  का  हिसाब  लगाया  जा  सकता  है  और  यह  कार्य  किया  जा  सकता  इस  देश
 के  पर्यावरण  की  रक्षा  के  लिए  यह  बहुत  हो  अच्छा  होगा  ।

 कुमारो  उमा  मारतो  :  माननीय  अध्यक्ष  प्रदन  के  उत्तर  में  जो  आकंटित  राशि  उल्लेख
 क्रिया  उसके  हिसाब  से  लगता  है  कि  मध्य  प्रदेश  जैसे  प्रदेशोंਂ  के  लिए  आवबंदित  राशि  ऊंट  के  मुं  हें  में
 जीरा  के  समान  है  ।  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  का  एक  हिस्सा  है  जिसको  कहते  दोनों
 प्रदेशों  क ेछह-छह  जिले  12  जिले  बनाकर  बना  कांसी  जिले  का  कुछ  हिस्सा  और  मंध्य
 प्रदेश  में  मेरे  क्षेत्र  टीकमगढ़  जिले  का  कुछ  की  जमीन  ऐसी  है  कि  वहां  अधिकतम  फलदार
 वृक्ष  उगाए  जा सकते:हैं।  किन्तु अभी  तक  किसी  प्रकार  का  प्रोत्साहन  दोनों  क्षेत्रों  में  नहीं  दियां  गया
 मैं  मंदी  महोदय  से  जानता  चाहती  हूं  कि  ऐसे  पिछड़े  में  जो  हर॑  तरह  से  पिछड़ा  है  और  वहां  की

 फलदार  को  उगाने  सक्षम  क्या  आप  विशेष  रूपःसे  राशश  आबेंटित  करेंगे  ?

 की  बलराम  जाखड़  :  पिछले  साल  जो  दिया  गया  उसका  इस्तेमाल  ही  पूरा  नहीं  हुआ  ॥-पिछले
 सालਂ  चार  लाख  दिया  इस  साल  27  लाख  अगर  आप  और  चेष्टा  करवा  सकती  हैं  तो  मैं  आपके
 सथ  खड़ा  और  पंसशा  दिलाऊंगा  ।

 श-अ  कुझ्ाहराव  :  शासन  ने  100  करोड़ਂ  की  इसी  योज॑ना  कों  हाथ  में  लिया  है
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 और  माजिनल  फारमसं  के  लिए  50  प्रतिशत  सब्सडी  दे  रहे  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  भी  ऐसी
 योजना  अपने  हाथ  में  लेगी  जिससे  ज्यादा  फलदार  पेड़  लगाए  जा  सकें  ?

 आओ  बलराम  जाखड़  :  में  महाराष्ट्र  के लोगों  और  सरकार  को  बहुत  बधाई  दे  चुका  हूं  कि

 उन्होंने  रास्ता  दिखाया  है  ।  50  प्रतिशत  वे  इरीगेशन  स्कीम  में  भी  डिप  इरीगेशन  और  स्प्रिंकलर

 इरीगेशन  में  देते  उसमें  मेरा  अनुदान  सबसे  ज्ष्यादा  अध्यक्ष  उस  समय  मैं  आपकी  जगह
 बैठा  था  और  मेरा  दिल  वहीं  लगा  रहता  मेरा  भी  योगदान  उस  योजना  को  आगे  बढ़ाने  के

 लिए  जरूरी  है  कि  हम  सबका  योगदान  रहे  ।  मैं  पूर्ण  रूपेण  चेष्टा  कर  रहा  हूं  ।

 थ्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  अध्यक्ष  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो  फलदार  वृक्ष  लगाने  की
 योजना  आपके  विभाग  का  जो  सर्वेक्षण  करने  का  कार्थ  है  इतना  कमजोर  है  कि  जहां  पर  फलदांर

 वृक्ष  नहीं  लग  सकते  हैं  उनके  लिए  आप  योजना  बनाते  हैं  इसलिए  मैं  आपसे  यह  पूछनः  चाहता  हूं  कि
 देश  के  प्रत्येक  राज्ष्य  में  मण्डल  स्तर  पर  फलदार  वृक्षों  के  पोषण  के  लिए  और  किस  क्षेत्र  में  कंसे
 फलदार  वृक्ष  लगाने  हैं  इसके  लिए  प्रत्येक  राश्ष्य  में  मण्डल  स्तर  पर  केन्द्र  खोलने  का  काम  करेंगे  ?

 श्रो  बलराम  जाखड़  :  मेरे  पास  जो  साधन  हैं  वह  प्रदेश  की  सरकार  उन्हीं  के  माध्यम  से
 मैं  लोगों  तक  पहुंचना  चाहता  यह  उन  पर  निर्धारित  है  कि  वह  कितना  काम  लेते  हैं  अपने  कृषि
 विभाग  से  और  मण्डल  में  भी  अपने  लोगों  को  लगायें  |  यहां  से  जो  हम  दे  सकते  हैं  उसके  लिए  हम
 तत्पर  हैं  ।

 गेर-सिचित  भूसि  का  पता  लगाने  को  योजना

 *103.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  क्या  जल  संस।धन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विभिन्‍न  रास्यों  में  गेर-सिचत  मम  का  पता  लगाने  के  लिए  सर्वक्षण
 की  कोई  योजना  तैयार  की  और

 यदे  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मन्त्री  विधाचरण  :  और  कृषि  कृषि  और
 सहकारिता  विभाग  वर्षवार  मूमि  उपयोग  सांख्यिकी  प्रकाशित  कर  रहा  है  और  इसमें  अन्य  बातों  के
 साथ  सिचित  कुल  फसली  कुल  कृषि  योग्य  क्षेत्र  का  राज्यवार  विवरण  शामिल  होता
 वर्ष  1987-88  के  लिए  भूम  उपयोग  के  नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  कुल  बोए  गए
 172.881  हजार  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  से  कुल  सिंचित  क्षेत्र  52216  हजार  हेक्टेयर  क्षेत्र  जो  बोए  गए
 कुछ  क्षेत्र  का लगभग  33  प्रतिशत  है  ।  शेष  क्षेत्र  असिचित

 श्री  फूलचन्द  वर्मा  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  ने  अपने  जवाब  में  यह  कहा  है  कि  उनका
 जो  मंत्रालय  है  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  वर्ष  वार  उमे  इस  प्रकार  के  आंकड़े  उपलब्ध  कराता
 मुझे  बड़े  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  हैं  कि  जो  आंकड़े  मंत्री  जी  ने  यहां  दिए  हैं  वे  व  1987-88  के
 दिये  कायदे  से  1990-91  के  देने  चाहिए  अगर  वे  नहीं  थे  तो  1989-90  के  होने  चाहिए

 मंत्री  जी  ने  आंकड़ों  के  हिसाब  से  बताया  है  कि  देश  में  33  प्रतिशत  सि.चत  भू  मैंने  जो  प्रश्न TMT  जे  अरन
 किया  है  प्रश्न  यह  हैं  कि  गैर  सिचित  मूम  पूरे  देश  में  कितनीं  है  मंत्रीं  महोदय  ने  जवाब  दिया  है'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रइन  पूछें  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  बताया  वही  आप  बता  रहे  हैं  ।
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 भरी  फूलचम्द  वर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  में  22214  हेक्टेयर
 मूमे  में  से  मात्र  तीन  हजार  हेक्टेयर  सिंचित  एरिया  हैं  और  इस  प्रकार  पूरे  देश  का  भी  हिसाब
 लिए  मैं  आपरे  जानना  चाहता  हुं  कि  पूरे  देश  में  जो  अरसि।चत  एरिया  है,उसको  सिंचित  करने  के  लिए
 केन्द्रीय  के  पास  विभिन्‍न  राज्यों  स ेआयी  हुई  योजनाओं  को  मंजूरी  देने  के  लिए  क्या  कारंवाई-कर
 रही  हैं  और  विशेषकर  मध्यप्रदेश  की  योजना  के  लिए  क्या  कर  रही  हैं  जिससे  सिंचित  क्षेत्र  में  वद्धि  हो
 और  देश  हरित  क्रान्ति  के  माध्यम  से  खाद्यान्न  के  मामले  में  आत्मनिर्मर[हो  सके  ।

 श्रो  विद्याचरण  शुक्ल  :  अध्यक्ष  मैंने  जो  प्रघन  का  उत्तर  उसे  स्पष्ट  कर  देता  हूं  . कि
 जो  23  परसेंट  क्षेत्र  वह  बोया  हुआ  ल्षेत्र  ह ैयानि  33  प्रस्सेंट  सिचत  है  और  बाकी जो  क्षेत्र

 वह  अर्सि(चत  इसमें  मध्यप्रदेश  का  हिस्सा  वह  मैं  नहीं  बता  मैं  तो  यह  कह
 सकता  हूं  कि  मध्यप्रदेश  शासन  से  जो  सिंचाई  योजनाएं  उनमें  से  अधिकांश  ऐसी  थीं  जिनमें

 पूरे  आंकड़े  नहीं  थे और  उसे  प्रदेश  शासन  को  बापिस  भेजना  पड़ा  या  सूचना  सही  नहीं  थीं  या  उसमें

 पर्यावरण  के  ऊपर  और  लोगों  को  पुनर्वास  करने  के  लिए  जो  कार्यवाही  करनी  थीं  बह  नहीं  उसे
 मेज  कर  वापिस  पूर्ण  करने  के  लिए  कहा  गया  ता।के  आगे  कार्यवाही  कर  सकें  ।

 श्रो  रूलचम्द  वर्मा  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि,जब  Too  अर०  लाख

 महाराष्ट्र  में  10  बिहार  में  9  लाख  और  मध्यश्रदेश  में  लाक्ष  हेक्टेयर  मूमि  अरसिचित  यदि

 इनमें  सिंचाई  की  ब्यवस्था  हो  जाती  तो  200  लाख  टन  खाद्यान्न  की  और  उपलब्धि  होती  और  तीन

 हजार  करोड़  रुपया  इस  देश  को  मिल  जाता  लेकिन  जो  डिपार्टमेंट  आंकड़े  बढ़ा  चढ़ाकर  दिये  जाते

 है  यह  ठीक  नहीं  इसको  अधिक  करके  बतलाया  जाता  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार
 के  जो  आपके  डिपार्ट मेंट  आंकड़ों  को  बढ़ा-चढ़ाकरं  दिखातें  जब  वास्तविकता  के  धरातल  पर  आते
 तो  उत्पादन  बहुत  कम  नजर  आर्ता  है  |  इस  सारी  विकृति  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  क्या
 कर  रहीं  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आंकड़ों  सें  जो  ग़लती  उसकोः  दुरुस्त-करने  के  लिए  कुछ  कर  रहेਂ

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  अध्यक्ष  हम  लोग  बंहुंत  सोबधानी  से  उने  आंकड़ों  पर  ध्यान  देकर
 फिर  निश्चित  करते  ये  आंकड़े  किसी  एक  एजेंसी  द्वारा  नहीं  आते  मैं  तो  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  यदे  इन  आंकड़ों  में  किसी  प्रकार  की  कोई  कमी  है  तो  वह  बिल्कुल  अपटं  डेट  नहीं  ह ैओर  यह  केवल

 1987-88  की  है  क्‍्यों।के  विभिन्‍न  राज्यों  से  ये  आंकड़े  इकट्ठे  होते  है  तो  ध्यान  से  देखकर

 और  चंक  करके  ही  निश्चित  किये  जाते  हैं  ।

 श्री  फतवन्द  वर्मा  :  आपने  तो  ये  आंकड़े  987  के  बतलाये  हैं  जबके  अब  199i  खत्म  हो

 रहा  हैं  मेरा  यही  कहता  है  कि  उसके  आवार  पर  क्या  प्लानिंग  कर  रहे  हैं  बयों।क  कई  राज्व  छोटे

 कुठ  बड़े  हैं  और  उनेंकी  योजनाएं  लघ  या  बड़ी  तो  आप  कंसे  तय  करेंगे  ?  '

 dy
 ओओ  विज्ञाचरण  शुक्ल  :  अध्यक्ष  हमने  जो  आंकड़े  किये

 वे
 राज्य  शासन  से

 आने  के  बाद  ही  निश्चित  किये  उसी  के  आधार  पर  हम  लीग  अंदाज  जरूर  लग़ां  सकते  हैं  कि  किस

 प्रकार  की  आगे  कोई  योजना  बनानी  है  ।  हम  इस  बात
 का

 प्रयास  करेंगे  कि  ये  आंकड़े  जल्दी  से  जल्दी

 और  अधिक  से  अदघक  मिलें  ताके  उसके  उपरांत  योजगा  को  असली  रूप  दिया  जा  परन्तु  हमें

 बहत  सी  एजेन्सियों  पर  निर्मर  रहना  पड़ता  है  इस  कारण  इसमें  कुछ  देर  हो  जाती  है  ।.  फिर  भी

 ।
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 बर्ष-के  आंकड़ों  के  आधार  पर जो  योजनों  बनानें  का  काम  होता  या  में  वृद्धि  होती
 हम  धोजैना  ठींक  प्रबंगर  से  बना  लेते  हैं  ।

 ओ  हम  हैं  में  गुकरात,/आंभ
 कर्नाटंक  ओर  में  '

 कुछ  क्षेत्र  हैं  सूछाग्रस्त  क्षेत्रों  में  90  इंच  से  भी
 कम  वर्षा  होती  हम  सभी  यह  स्वीकार  करते  हैं  कि  जहां  अधिक  वर्षा  होती  है  वहां  बिना

 .  सिखाई के  भरी  अधिक  फसल पैदा  हो  सकते  जब  कि/इत  स्‌  खात्रस्त  क्षेत्रोंशके  लिए  सरकर  द्वारा  ठोस
 प्रमास  किए  जाने  कीआज्ररभकता हे  शाकि  यह  सुत्तिश्चित  किएਂ  जा  सके  कि  उन्हेंकम से  कम  रोसे

 :
 क्षेत्रों  में।एह्रतियस-“बेस्लोरु  पर  सिजाई  सुविका  मिलनी  यही  मेशਂ  प्रश्मः

 क्यों  सरकार  एन  सूखाग्रस्त  क्षेत्री क ेलिए  कीई  सां  विधिक  निकाय  बनाते  का  बिचार  '  रखती  है

 जिनमें  सरकार  दा  कुछ  विशेष  धतराशि  उपलेब्ध  कराए  ताकि  उन्हें  बड़ीਂ  सिंचाई  सुविधा
 :  उपलब्ध/कशई  जा  सके  और  इन  सू  खाँन्रस्त  क्षेत्रों  पानी  पहुंचामा  जा

 श्री  विज्ञाचरण  शुक्ल  :  सच  यह  है  कि  देश  में  सखाग्रस्त  क्षेत्र  उन्हें  प्राथमिकता  के  आधार
 :  पर्रुसिचाई  सुधिधो  उपलब्धਂ  कराने  की  हमारी  नींति  लेकिन  इन  सूखाग्रस्त  क्षेत्रीं*कों  प्राथमिकता

 आंधौरे  पर सिंचाई  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कानून  को  बनाने  की  आबश्यकता  नहींਂ है  ।

 नीतियत  तौर  पर  यह  किता'जा.सकप्ता  है  और  जाल
 |

 शो  देवेशा  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  मानतीय  मंत्री  जी  से  चाहबा  जैसा '
 झाननीय  मंत्री  जी  ने  साफ  कहा  है  कि  जो  आंकड़े  उत  आंकड़ों  में  बढ़ा-बढ़ाकर  नहीं  लिखा+जतता!है
 क्योंकि  हम  आंकड़े  भिन्‍न  एजेन्सियों  से  लेते  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  सिजत  जमीन  है  35
 प्रशिक्षंत  और  68  प्रतिशत  अर्सि/चते  जमीन  इससें जो  परसेटेअ  फिक्स  जाता

 है
 सिचाई  के

 उम्री
 को  कप्ताष्ड  एग्रियः  फिक्स  किया  जाता  उसमें  20  अतिज्षत  जमीब  भसि८चत  रह  जाती  है

 लेकित  एरिया  में  उसको  ले  लिया  जाताਂ  है-किथे  सिलित  जसीन  है  ।  तोःअमंकड़ों  में/निश्चित
 रूप  से  बढ़ा-चढ़ांकर  कझ्त  जांता  मेरा  क्या  म्यननीय  मंत्री:जी-बलाएंगे.  कि  कमांड

 एरिंडा.को  अलक:रखकर  29  प्रतिशत-में  पटबंध  उसको  अलस  करके  रिपोर्ट
 भाई  ऐसी  कोई  एजेन्सी  है  ?

 अध्यक्ष  महोदवਂ  :  यहःतो-ट  में  किलना  पानी  है  ऐसी  बात  गई
 शो  विंदाकरण  मानतोप  सख्स्य  को  इस  बात  की  जानकाईी-है।कि  इस

 तरह  के  सिंचाई  के  आंकड़ेर  फ्रतिक्षत  इरीगेबाद कर  /  अनुमान  लेते
 हैं  और  20  प्रतिशत  से  भी  कम  करके  25  प्रतिशत  कम  करके  ऊपर  निर्मर  किया  जाता  है  ।

 इस प्रकारं के आंकंडे हमें आपके साभने रखते इस,लए इसमें गलती होनें*की संभावना नहीं है । लो कंगर राचक लेड अध्य त राष्ट्रीय स्तर पर सिचई - 33 प्रतिशत तक महशयंष्ट का संबंध यह प्रतिशत बहुत कम है । _
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 माननीच  मंत्री  महशप्ट्रको  सिचित  भूमि  के  प्रतिशत  को  बढ़ाने  के  लिए  अधिक
 धनराध्ति  देने  की  कृपा  करेंगे  ताकि यह  राष्ट्रीक  स्तर  के  समकक्षਂ  हो  जाए  ?

 अध्यक्ष  महोदेय  :  आप  यह  चाहते  हैं  कि  केन्द्र  सरकार  उन्हें  अपने  नियंत्रण  में  रखे  ?

 भ्रो  विज्ञाचरुण  शुक्ल  :  विभिन्‍न  राज्यों  को  उनकी  परियोजनाएं  जो  हमें  प्राप्त  होती  हैं  और

 विभिन्‍लत  राज्यों  द्वाल  खंपसन ”  किए  गए  कार्योਂ  के  आधार  पर  उन्हें  अनुदान  देते  इस  संबंध  में

 केन्द्रीय  सरकार  से  अनुदान  प्राप्त  करने  राध्यों  मी  है

 माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  संबंध  में  बहुत  कार्य  किए  हैं  इससे मैं
 सहमत  हूं  ।  इस  संबंध  में  हम  अवश्य  उनकी  सहायता

 ]
 .  के  अध्यक्ष  बिहाश  केछोटाਂ  नागकुर  ओर  संधालਂ  परगनाਂ में  सिंचाई

 बिभाग  की  सारी  योजक्माएं  छोटाਂ  नागपुर  और  संचालਂ  परणका में  1991  सेजिंन

 योजनाक्ों  निर्माण  किया  पहले  छोटा  औरुसंथास-परगना  में  0%  सिंचाई

 होती  थी  और  जब  से  इन  योजनाओं  का  काम-शरू  फियाਂ  गक  तब  से  कहां(सिंचाई  का  जो  परसेटेज

 घटकर  6%  हो  गया  बिहार  में  जो  असिचित  मूमि  राद्म  सरकार  की  तरफ  से  जवान

 आया  है  कि.“उसका  तीचे  हिंस्सा  छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगना  में  ह ैऔर  इसका  मूल  कारण  यह.है

 कि  राहु्म  सरकार  का  कहना  है  कि''*

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रइन  पूछिए  और  यह  सारे  देश:का  छोटाःमागषुर'का  प्रश्न

 नहीं

 ओ  सूरज  मंडल  :  मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  छोटा  नागपुर  और  संयाल"यरभना

 असिचित  जगहों  सिचाई  की  योजनाएं  काफी  -  ससय  से  दिमित  की  रही  इसके

 बावजूद  ससचाई  बढ़म ेकी  बजाए  सिंचाई  को  परसेटेज  घटती  रही  उसके-क्या  कहरण-हैं  !

 इसके  अति  रिक्त  राइय  सरकार  का  कहना  है  कि  हमें  पूरा  पंसा  भारत  सरकार  से  नहीं  मिलता

 जिसकेश्कस्सण  हम  योजनाज्रों  को  बना  नहीं  पाते  राश्य  सरकार  को  योजना के  आधार  पर  पंसे

 कप  एलइहमेंट  कियाਂ  जाता  इसके'क्या  कारणਂ  यह  मैंसरकार  से
 जानना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मंत्री  छोटा  '
 नागपुर  में  इरीगेशन  कम  हो  रहा  क्‍यों  कम  हो

 रहा  है  ?

 क्री  चरण  शुक्ल  :  बिहार  का  अध्यक्ष  पूरे  एकः  अनूठा:मामला

 इस  लए  मैं  अवश्य  पता  लगाने  की  कोशिश  करूंगा  नई  योजबाएं  शुरू  होने  के  वहां

 जो  सिंचाई  का  रकबा  वह  क्‍यों  कड  हो  है  दूदवरी  मन्मनीयः  सदस्य'ने  कही  है  कि-राक्षय

 सरकार  का  ऐसा-कहता-है  कि  केन्द्र  सरकार  अनुदान  कथ  जिसके  कारण

 योजनाओं  के  काम  कठिनाई  आ  रही  यह  बात  सही-नहीं  है  ।

 श्री  बुशिण  पटेल  :  अध्यक्ष  इस  प्रइन  के  जवाब  सरकार  की  ओर  से  यह/कहा  गया

 कि  सिचित  एरियाज  कमाण्ड  एरिया  प्रतिशत  कम  करके  आंकड  निकालते  इसका

 मजलब है  कि  सरकार  खुद  यह  मानती  है  कि  कमोण्डਂ  एरिया  में  25  प्रतिशत  के  कड़रीड़  जमीन  में

 11
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 घिचाई  नहीं  होती  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कमाण्ड  एरिया  में  जिन  25  प्रतिशत
 जमीन  की  सिचाई  नहीं  होती  है  वैसी  जमीन  पर  सरकार  की  ओर  से  जो  पटवन  संस  या  राजस्व  कर
 लगाया  जाता  क्या  उसे  माफ  करने  का  सरकार  के  सामने  कोई  प्रस्ताव  विचार  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  सिंचाई  उपकर  राज्य  सरकार  द्वारा  लगाया  जाता  है  ।

 शो  बिश्चा  चरण  शुक्ल  :  वे  साधारण  नीति  के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  ।

 :  हिन्दो  ]

 हम  लोगों  को  इसके  बारे  में  कुछ  कहना  इसलिए  नहीं  है  क्योंकि  सेस  निर्धारण  का  काम  राहय
 सरकारों  को  करना  होता  है  ।  कमाण्ड  एरिया  में  जो  किसानों  से  या  खेती  करने  वालों  के  साथ

 :  समझौता  किया  जाता  उस  समभौते  में  कुछ  प्रावधान  रहते  उसी  के  अनुसार  चलना  पड़ता  है  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  जहां  भी  ऐसे  समझोते  किए  जाते  वहां  पर  सिचाई  पंचायतें  बनी  रहती  हैं  और
 उन  समझोतों  के  अनुसार  ही  सब  काम  किए  जाते  कर  लेना  या  न  यह  राज्य  सरकार  का
 विपय  इसके  बारे  मैं  कुछ  कहने की  स्थिति  में  नहीं

 झोमती  केसरब।ई  सोनाजो  क्षोरस|बर  :  अध्यक्ष  हमारे  महाराष्ट्र  में  एरिया
 बहुत  ही  कम  20  प्रतिशत  भी  नहीं  है  ।  इसके  अतिरिक्त  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंऔर  पहाड़ी  इलाकों  में
 तो  2  प्रतिशत  भी  नहीं  है  ।  इस  स्थिति  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  वहां  कोई  स्पेशल  स्व  कराये  जाने
 का  विचार  रखती  है  ।  क्या  सरकार  के  सामने  ऐसी  कोई  योजना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वहां  इरीगेशन  बहुत  कम  इस,लए  क्या  आप  महाराष्ट्र  में  कोई  स्पेशल
 सर्बे  करा  रहे  हैं  ।  ाा

 शो  विदालरण  शुक्ल  :  माननीय  ने  जो  प्रश्न  पूछा  उसके  आधार  पर  मैं  पता
 लगाऊंगा  ।  यदि  स्पेशल  सर्वे  की  जरूरत  होगी  तो  जरूर  कराया

 भी  नितिश  कुमार  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जीਂ  ने  एक  पूरक  प्रष्न  के  उत्तरे  में  बताया
 कि  हम  75  प्रतिशत  कमाण्ड  ए(रेया  को  ही  डिपंन्डेबल  इरीगेशन  का  क्षेत्र  मानते  एक  दूसरे  पूरक
 प्रइन  के  उत्तर  में  कहा  कि  उसमें  राजस्व  की  माफी  का  जहां  तक  प्रएन  वहां  राज्य  सरकार  जो
 इरीगेशन  प्रोबाइड  करती  राज्य  सरकार  और  किसानों  के  बीच  में  एक  एग्रीमेंट  होता  जिसमें
 केन्द्र  सरकार  बीच  में  कहीं  नहीं  आती  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता
 हूं  कि  चूंकि  इरीगेशन  कन्‍्करंट  लिस्ट  का  विषय  क्‍या  वहां  के  किसानों  कृषकों  को  लाभ
 दिलाने  के  कमाण्ड  एरिया  में  जितनी  जमीन  शामिल  है  उसमें  से  जिस  मूभाग  में  पटवन  नहीं
 हो  पाती  उस  हिस्से  के  किसानों  को  राहत  देने  के  कमाण्ड  एरिया  के  कृषकों  को  राहत  देने  के

 केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  क्‍या  राक््य  सरकार  को  कोई  डायरेक्टिव  दिए  केन्द्र  सरकार
 कोई  मार्गदशंक  देना  चाहेगी  ताकि  कमाण्ड  एरिया  के  किसानों  को  वहत  मिल  सके  और  जिनकी
 जमीन  में  पटवन  होती  केबल  उन्हीं  से  राजस्व  कर  की  वसूली  हो  इसी  आधार  पर  एग्रीमेंट

 यह  मैं  आपक  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  ।  ह
 श्री  विशाचशल  झुश्त  :  अध्यक्ष  सिचाई  का  मामला  कनकरंट  लिस्ट  में  नहीं  है  ।  यदि
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 हमारे  मानमीय  सदस्य  उसंको  कनकरंट  में  लाने  का  प्रयास  करें  तो  जो  भी  बे  बाहेंगे  में  करने
 की  कोशिश  करूंगा  ।  हा

 ]

 ओ८फिजस  अवरू  काटिल  :  एक  ओर  हम  तीन  शक्ष्यों  में  कावेरी  जल  के  लिए  संघर्ष  कर
 रहे  हैं  और  दूसरी  ओर  वह  जल  उपलब्ध  ही  नहीं  है  ।  ताप्ती  नदी  के  जर्ल  का  पूरा  उपबीम  नहीं  हो
 रहा  और  प्रायः  जहां  नदी  तिकलती  है  वहां  राश्य  के  समीप  बांध  दिया  जाता  ताप्ती
 नदी  के  मामले  में  स्थिति  विपरीत  है  ।  कुछ  राजनोतिक  कारणों  से  जो  बॉध  ताप्ती  बरदी.पर  बनाया

 वह  ककरापाड़ा  के  नजंदीक  बनवाया  गया  जबकि  खंजांगुटी  और  नवाथा  में  जिस  बांध  को  बनाने  का
 प्रस्ताव  किया  गया  था  उस  पर  निर्माण  कार्य  भी  शुरू  नहीं  हुओ  है  ।  हा  हा  णए

 अध्यक  फ्रहोदय  :  यह  पूरे  देश  में  असिजेत  भूमि  के  बारे  में  है  किसी  विशेष  बांध  के  बारे  में

 नहीं  ।
 ॥

 न  5  फि  म  5  iਂ

 शी  विजय  नवल  पाटिल  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  बांधों  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार
 की  नीते  क्‍या  है  जिनसे  अन्तर्राक्यीय  वित्तीय  मामला  जूड़ा  खंजाबुठी  और  नवाथा  बांधों  में

 अन्तर्राज्ष्यीय  वित्तीय  सहायता  का  मामला  है  ।

 »  कत्तेदय  :  अन्तर्रष्यीय  पॉरेयोजनाओं  को  धन  उपलब्ध  कराने  के  सम्बन्ध में  मारत

 सरकार:की नीति  क्‍या  है
 ?  ्ि  गा  ४  ४

 औी  विजय  मबल  पाटिल  :  मध्य  प्रदेश  सरकार  यह  कहना  है  कि  उक्त  बांध  का  निर्माण

 सात  राश्यों  की  सीमाओं  से  सटा  ह ैऔर  इसलिए  खंजागुंटी  और  नवांथी  के  पर्रियोज॑नाओं  के  निर्माण  के

 लिए  यह  अपना.योगद़ान  नहीं  दे  पा  रहा

 थ  विज्ञाचरण  शुक्ल  :  अन्तराश्मीय  पर  कार्य  संस्बन्धित  शाज्यों  के  साथ
 अममौता  होने  के  . बाद,श्रू  -  किया  जाता  है  और  यदि  समभोता  हो  जाता  तो  हम  ऐसी  उपयोगी

 परेग्रोज़त्ाओं  कार्य  शुरू  करते  हैं  और  उसे  समय  पर  पूरा  करते  हैं  ।

 राजस्थान  में
 बिसालपुर

 परियोजना

 :
 1

 *]104.  ओरो  राम  बदन  :  क्‍या  जल  संसाधन  भल्‍्जी  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  में  निर्माणाधीन  बिसालपुर  परियोजना  को  केन्द्रीय  संरकार  ने
 दे  दी  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  इस  पःरेयोजना  का  पर्यावरणीय  सर्वक्षण  किया  गया

 यदे  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  इस  पररेयोजना  के  अन्तर्गत  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  मूमि  के  प्रंथोरग  हेतु  केन्द्रीय

 सरकार  ने  मंजूरी  दे  दी  है
 भ्शशिण

 13  ,
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 नन-_-..-.-न-तीनतीणझी।ती-नतीीन  न  नन-ननीमीन-ीत-ीक-ीन  न  थणथ,--ीीनीन-निनीननीनकीीीनभीनीिनी।ीयीीनीीनी  तक

 क्‍या  सरकार  को  परियोजना  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विज्याथजरण  :  ओर  बिसालपुर
 योजना  की  328  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लण्गत  की  संशोधित  रिपोर्ट  में  जल  आपूर्ति  और

 सिंचाई  घटक  शामिल  हैंਂ  और  यह  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  तकनीकी  आ्िक  मूल्यांकन  के  लिए
 1991  में  ही  प्राप्त हुई  है  ।

 ह  ह

 और  राज्य  सरकार  ने  पर्यावर्णीय  और  पारिस्थितिकी  के  लिए  स्थिति  रिपोर्ट  तथा
 कारंवाई  योजना  तैयार  करने  का  काये  लोक  प्रशासन  के  प्रबन्ध  अध्ययन  केन्द्र  हरीशचन्द  माथुर
 राजस्थान  संस्थान  को  सौंपा  गया

 चुंकि  यह  परेयोजना  राज्य  सरकार  द्वारा  क्रियान्वित  की  जानी  अतः  भूमि  के

 ग्रहण  के  प्रस्तावों  की  जांच  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  जानी  अपेक्षित  नहीं  हूं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 झी  राम  बदन  :  मंत्री  जी  का  उत्तर  संतोषजनक  नहीं  इस  परियोजना  को  जन  1991
 में  पांच  साल  में  बनाने  की  योजना  थी  ।  इसकी  भाज  की  स्थिति  यह  है  कि  52  करोड़  रुपए  में  यह
 बनती  थी  |  अब  तक  55  करोड़  8  लाख  रुपए  लग  चूके  हैं  लेकिन  अभी  तक  चोथाई  भी  पूरी  नहीं
 हुई  नवीनतम  अनुमानों  के  अनुसार  यह  परियोजना  जून  1995  तक  450  करोड़  रुपए  में  पूरी

 .  होगी  |  अगर  उसी  आंकड़े  को  आधार  मान  लिया  जाए  तो  होने  वाली  देरी  से  राह्य  सरकार  को
 400  करोड़  रुपए  का  चूना  यदि  समय  से  परियोजना  तैयार  हो  गई  होती  तो
 सिचाई  से  200  करोड़  की  आमदनी  कुल  मिलाकर  राज्य  सरकार  को  600  करोड़  का

 नुकसान  हुआ  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जों  रिपोर्ट  मांगी  गई  थी  क्या  उसकी  कोई  सूचना  है  ?

 शी  विज्ञाचरण  शुक्ल  :  अध्यक्ष  हम  लोगों  ने  जो  रिपोर्ट  मांगी  थी  वह  जब  तक
 जनक  रिपोर्ट  न  हो  और  सन्‍्तोषजनक  कारंवगाई  हो  तृब॒  तक  हम  उससे  सम्बन्धित  कोई  कारंवाई

 नहीं  कर  सकते
 ह

 शो  राम  बदल  :  अध्यक्ष  जो  रिपोर्ट  आई  है  उसके  विषय  में  मंत्री  महोदय  का  कहना  है
 कि  15  लाख  रुपए  खर्च  किए  गए  लेकिन  पर्यावरणीय  रिपोर्ट  अभी  तक  न  आने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जिनुबाद  ]

 भरो  विद्याचरण  शुक्ल  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  यह
 जनक  नहीं  है  ।  इसमें  देरी  हो  गई  जब  इसे  संतोषजनक  ढंग  से  नहीं  किया

 हम  कोई  कार्य  नहीं  करेंगे  ।

 धज्ञकि  ]
 ।  हम्दा  श्री

 श्री  अयूब  खां  :  जनाब  सदरे  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  राजस्थान  में  पानी  का

 बहुत  भारी  संकट  है  |  इतने  काबिल  मंत्री  के  होते  हुए  हमें  पूरी  आशा  है  कि  जल  की  आपत्ति  में

 14



 7  1913  मौखिक  उत्तर

 राजस्थान  को  आपका  पूरा  सहयोग  मिल  सकेगा  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहूंगा  कि  राजस्थान  में

 सावा  स्कीम  से  इन्दिरा  गांधी  केनाल  का  पानी  ऋुंभुनू  और  सीकर  को  मिलने  जा  रहा  है******
 “''

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रइन  राजस्थान  के  बिसालपुर  प्रोजेक्ट  के  बारे  में  ऐसे  नहीं
 चलेगा  ।

 श्री  अय्यूब  खां  :  लेकिन  पानी  तो  एक  ही

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  नहीं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदव  :  अनुपुरक  प्रदन  संगत  प्रइन  होना

 ]

 ओ  राम  नारायण  बेरवा  :  अध्यक्ष  प्रइन  के  उत्तर  में  क्ताया  गया  हैं  कि  संशोधित  है

 बिसलपुर  योजना  की  रिपोर्ट  1991  में  प्राप्त  हुई  ।  परन्तु  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  वास्तव  में

 प्रारम्भिक  रिपोर्ट  कई  वर्षों  पूर्व  भारत  सरकार  को  स्वीकृति  हेतु  प्रेषित  की  थी  और  तभी  से  यह  योजना

 अधर  में  पड़ी  हुई  है  ?

 भरी  विद्याजरण  शुक्ल  :  अध्यक्ष  ओरिजनल  रिपोर्ट  के  ऊपर  कारंवाई  प्रारम्भ  हो  गई

 1980  दशक  के  प्रारम्म  में  और  लगमग  50  परसेंट  उंसका  कार्य  पूरा हो  चुका  था  लेकिन  उसमें कुछ
 खामियां  पाई  गयीं  ।  इसलिए  रिवाइज्ड  एस्टिमेट  और  रिवाइश्ड  रिपोर्ट  मांगी  गई  जो  अभी  इसी

 *
 महीने  हमको  प्राप्त  हुई  उस  पर  जो  मी  कारंबाई  की  गई  है  उससे  शहरों  की  जल  आपूर्ति  और  -

 खेतों  की  सिंचाई  दोनों  का  काम  किया  जा  इसी  महीने  सरकार  से  जो  संशोधित

 रिपोर्ट  हमको  प्राप्त  हुई  उसके  ऊपर  हम  ध्यान  देकर  जल्दी  कराने  का  प्रयास  करेंगे  ।

 रासा  सिह  रावत  :  अध्यक्ष  मूलतः  बिसालपुर  परियोजना  अजमेर

 विजय  नगर  और  केकड़ी  की  पेषजल  की  समस्या  की  आपूर्ति  के  लिए  जैसा  कि  केन्द्र

 सरकार  स्वयं  चाहती  है  कि  राजस्थान  के  अन्दर  पेय  जल  की  समस्या  का  निवारण  किया

 इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहूंगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  क्या  सहान्‌  मूतिपूबंक  विचार  करके

 रिपोर्ट  जल्दी  ही  राजस्थान  सरकार  को  भेज  देगी  और  साथ  ही  पर्यावरण  के  नाम  पर  इसको  जल्दी
 ग्रीन  सिगनल  दे  देगी  ताकि  यह  कार्य  तेजी  से  सम्पन्न  हो  सके  और  पेय  जल  की  समस्या  का  निवारण

 “  हो  सके  ।  क्या  आप  आथ्िक  सहायता  भी  प्रदान  करायेंगे  ?

 भरी  बिद्याजरण  झुक्ल  :  जो  कुछ  भी  कर  सकते  वह  करेंगे  ।

 हि
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 हरारे  में  भारत  और  पाकिस्तान  के  प्रधान  सन्त्रियों  के  बोच  हुई  बार्ता

 ]

 *]05.  श्रीमती  मालिनों  भट्टाचा्य  :

 श्री  मोहन  सिह  :  क्‍या  बिदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे-कि  :

 हाल ही  में  हरारे  में  हुई  राष्ट्रमण्डलों  के  राष्ट्राध्यक्षों  की  बंठक  के  भारतः  और

 पाकिस्तान  के  प्रधाम  मंत्रियों  ने  परस्पर  विभिन्‍न  द्विपक्षीय  मामलों  पर  अनौपचारिक  बातचीत  की  थी

 जिसमें  जम्मू  और  कश्मीर  एवं  पंजाब  में  पाकिस्तान  द्वारा  आतंकवादियों  को  हथ्षियार  दिए  जाने  एबं
 उन्हें  प्रोत्साहित  किए  जाने  का  मसला  भी  शामिल  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और  क्या  अनुवर्ती  कायंवाही  की  गई  ?

 विदेश्ञ  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  जी

 इस  बात  पर  सहमति  हुई  थी  कि  तनाव  कम  किया  जाना  चाहिए  और  अनसुलके  सभी
 मसलों  को  द्विपक्षीय  बातचीत  के  द्वारा  शांतिपूवंक  सुलझाने  के  लिए  नए  सिरे  से  प्रयास  किए  जाने

 चाहिए  ।  बाद  में  30  और  31  1991  को  दोनों  देशों  के  विदेश  स|चवों  की  जो-बैठक  हुई
 थी  उसमें  वे  परस्पर  विश्वास  विकसित  करने  और  द्विपक्षीय  बातचीत  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  कई

 उपायों  पर  सहमत  हुए  थे  ।

 श्येमतो  सालिनों  भट्टाचार्ये  :  हमें  मंत्री  जी  से  प्रश्न  के  उत्तर  को  सुनकर  प्रसन्नता  हुई  है
 कि  द्वोनों  देखों  के  विदेश  सचिव  30  और  31  अक्टूबर  को  मिलेंगे  यद्यपि  मैं  नहीं  जानती  कि  क्‍या
 यह  विश्वास  निर्माण  प्रक्रिया  का  हिस्सा  है  जिसके  बारे  में  उन्होंने  बातचीत  की  27  नवम्बर  को
 पाकिस्तान  विदेश  कार्यालय  के  प्रवक्ता  ने  इस्लामाबाद  में  वक्‍तव्य  दिया  बताया  गया  है  कि  पा.कस्तान
 कट्मीर  के  लोगों  को  आत्म  निश्चय  के  अधिकार  की  मांग  के  लिए  पूर्ण  नैतिक  और  राजन  समर्थन
 दे  रहा  हैं|  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  इस  प्रकार  के  वक्ततव्यों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  विदेश  स.चवों  ने  किन  विशिष्ट  उपायों  पर  चर्चा  की  है  ?  मैं  यह  भी  जानना

 चाहती  हू  क्याम  त्री  महो दथ  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कद्मीर  के  राज्यपाल  ने  एक  वक्तव्य
 दिया  है  कि  लगभग  2500  उमग्रवादी  कश्मीर  की  सीमा  में  घुसने  का  इन्तजार  कर  रहे  हैं  और  उसके
 फलस्वरूप  कह्मीर  में  सेना  की  चुने  हुए  स्थानों  पर  पुनः  तैनाती  की  आवश्यकता  है  अब  सावधानी  के
 रूप  में  जहां  तक  सेना  की  तुनाती  किये  जाने  का  प्रश्न  है  ऐसी  सौनिक  कार्यवाही  की  जानी
 चाहिए  ।  लेकिन  पाकिस्त।न  और  भारत  के  लोग  आपस  में  शत्रता  तथा  अमित्रता  का  भाव  रखने  के
 हित  में  नहीं  है  ।  क्या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  सैनिक  उपायों  के  अलावा  सरकार  अन्य  किन  उपायों  पर
 विचार  कर  रही  है  ?

 एड  आड़ों  फुंलीरो  :  यह  सच.है  कि  पाकिस्तानी  नेता  यदाकदा  और  हमेशा  ऐसे  वक्तव्य
 रहते  हूँ  और  उनकी  स्थिति  यह  है  कि  वे  कश्मीर  में  आत्म,नइचय  के  लिए  संघर्ष  को  राजनैतिक

 भौर  राजनयिक  समर्थन  देते  रहेंगे  ।  दुर्भाग्य  से यह  बात  यहीं  समाप्त  नहीं  होती  ।  इसके  आगे  और
 भी  बहुत  कुछ  होता  है  |  जैसा  कि  अनुपूरक  प्रइन  के  दूसरे  भाग  में  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  साक्ष्य  से
 पता  चलता  है  कि  पाकिस्तान  आतंकवादियों  को  समर्थन  तथा  प्रोत्साहन  दे  है  जबकि  पा  केस्तान
 इस  बात  से  इन्कार  करता  दूसरे  देश  में  आतंकवाद  और  बिध्वंश  को  बढ़ावा  देना  अन्तर्राष्ट्रीय
 आचार  संहिता  के  विरुद्ध  यह  शिमला  समभाते  की  भावनाओं  के  भी  खिलाफ  है।इसलेए  हम
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 जिनको  सीमा  पार  ये  समर्थन  मिल  रहा  द्वारा  पँदा  किए  गए  खतरे  के  विरुद्ध  लड
 रहे  हैं  परन्तु  साथ  ही  हम  राजनयिक  और  राजनीतिक  पहल  भी  कर  रहे  हैं  ।

 मालिनो  भट्टाचःय्य  :  वे  पहल  कौन  सी
 हैं  ?

 श्री  एड  आर्डो  पाकिस्तान  के  साथ  साथ  विदृव  के  विभिन्‍न  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय
 संबंध  बनाने  में  पहल  की  जा  रही  है  ।  हम  इस  बात  को  ऊंचे  स्तर  के  पाकिस्तानी  -  नेताओं  के  ध्यान
 में  लाये  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  हरारे  में  पाकिस्तान  के  प्रधानमन्त्री  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर
 आकर्षित  किया  था  विदेश  स.चवों  की  बंठक  में  इसका  अनुसरण  किया  गया  ।  जब  हमारे  विदेश्ष  मन्त्री
 जनरल  एजेम्बली  को  सम्बोधित  करने  के  लिए  न्यूयाक  गंये  तो  उन्होंने  विदेशी  मामले  के  पाकिस्तानी
 राज्यमन्त्री  का  इस  बारे  में  ध्यान  आकरषित  किया  ।  विश्व  विभिन्‍न  देशों  औरं  पाकिस्तान के  प्रति
 हमारा  यह  दृष्टिकोण  रहा  है  ।  मुर्के  सदन  को  सूचित  करते  .  हुए  प्रसन्‍नता  हो  रही-है  कि  हमारे  इन
 प्रयासों  के फलस्वरुप  वे  देश  जिन्हें  इस  विदेश  मुद्दे  पर  संदेह  थे  अब  शिमंला  सममौते  का  समर्थन
 करने  लगे  वे  महसूस  करते  है  इस  मामले  को  शाल्तपूर्ण  और  ब्रातुच्चीत  के  द्वारा  हल
 किया  जाना  चाहिए

 ओझोमती  सालिनी  भट्ट  /च/यं  :  दूसरा  अनुपूरक  प्रशन  विशेष  रूप  उन  देशों  संबंधित  है  जिन
 दृष्टिकोण  संदिग्ध  रहा  है  ज॑ंसाः  कि  मन्‍त्री  जी  ने  कहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  साकारात्मक  उत्तर  में  विश्वास  करते

 श्रीमतो  मालिनी  भट्ट/चर्य  :  यह  सच  है  कि  ऐसे  कई  देझ्यों  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  भारत
 और  पाकिस्तान  के  बीच  कश्मीर  और  पंजाब  से  संबंधित  मामलों  के  द्विपक्षीय  आधार  पर  सुलभाया
 जाना  चाहए  ।  लेकिन  मैं  जानना  चाहती  हूं  परमाणु  अप्रसार  संधि  के  बारें  में  पाकिस्कान  के  प्रधान
 मन्त्रों  के  प्रस्ताव  की  भारत  को  सिंफा।रेश  करेते  हुए  क्या  अभरीको  सरकार  द्विपक्षीय  समझौत ेको
 बात  पर  प्रभाव  डालने  कां  प्रयास  नहीं  कर  रही  य।दे  ऐसा  है  तो  हम  इस  प्रकार  के  हंस्ताक्षेप  का
 सांमना  कैसे  करेगें  ।

 श्रो  एड  आर्डो  फं  ली'े  :  सदन  को  इस  बारे  में  हमारी  स्थिति  की  अच्छी  जानकारी  है  हम '
 विश्वव्यापी  शान्‍न्त  के  लिए  इसे  संदर्मਂ  में  हम  वह  सब  कुछ  करंगे  जिससेਂ  और
 राष्ट्रीय  हितों  की  सुरक्षा  होती

 *  हिप  इक

 जहां  तक  किसी  परमाण  मुक्त  क्षेत्र  के  लिए  क्षेत्रीय  प्रवन्धों  का  संबंध  हैं  हमारे  विचार  सभी  को
 ज्ञात  हैं  ।  परमाणु  अस्त्रों  की  प्रकृति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दृप्टकोण  विश्वव्योपी  होना  चाहिए  क्षेत्रीय
 दृःष्टकोण  सहायक  नहीं  होगा  ।

 जब  आप  अमरीका  प्रशासन  प्रतिनिधियों  के  हाल  ही  के  दोरे  की  बात  कर रः  रहे  हैं  और
 जब  आप  अमरीका  प्रशासन  के  विचारों  के  बारे  में  बोल  रहे  हैं  हमांरा  ' विचार  यह  हैं  कि  वे  इस
 क्षेत्र  मे ंततावों  को कम  करने  का  समयंन  करते  है  ॥बह  परमाण्‌  क्ेत्र  में  किश्वास  निर्माण  के  उपायो
 स,हत  मारत  और  पा.केस्तान  के  बीच  सभी  प्रकार  के  निर्माण  के  उपायो  का  समर्थन
 करते  हैं  |  >  ९

 ह
 न्ध्ा

 श्रो  मोहन  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  “  ज़ानना  चाहता  यह  मूल
 रूप  से  हरारे  में  हुए  सम्मेलन  के  सम्बन्ध  में  मारत  और  पाकिस्तान  के  सम्बन्धों  और  खास  तौर  से
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 जम्मू-कश्मीर  और  पंजाब  क  आतंकवा[ेयों  को  फ़ाकस्तान  द्वारा  दी  जाने  काली  न॑तिक  और
 यारी  मदद  के  सम्बन्ध  में  में  ठोस  रूप  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  हरारे  मैं  दोनों  देशों  के  प्रधान
 मंत्री  मिले  तो  क्या  भारत  के  प्रधान  मंत्री  ने  स्पष्ट  तौर  से  पाकिस्तान  के  प्रधानमंत्री  से  कहा  कि  जम्मू
 कश्मीर  और  पंजाब  के  आतंकवादियों  को  जो  हथियारी  मदद  मिल  रही  उसको  समाप्त  करने  के
 बारे  में  कोई  ठीस  आदवासंन  और  अण्टरटेकिंग  मे।रत  सरकार  को  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  देनी

 थदि  तो  क्‍यों  ?

 ]

 श्री  एड आर्डो  फंजीरो  :  इसका  उत्तर  है  ।  प्रधान  मंत्री  जी  हरारे  में  जब
 स्तान  के  प्रधान  मंत्री  जी  से  मिले  तब  उन्होंने  इस  मामले  को  उठाया  था  और  बताया  था  कि  पार्किस्तान
 से  सामान्य  सम्बन्ध  स्थापित  करने  में  यही  भारी  अड़चन  है  ।  इसके  बाद  की  सभी  बंठकी  में  इसी  को

 दोहराया  गया  और  यही  दोहराया  जा  रहा  सही  माने  में  यह  एक  भारी  अड़चन

 श्री  जसवन्त  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  राज्य  मंत्री  से  समाधान  एवं  स्पष्टीकरण
 चाहता  हरारे  सम्मेलन  के  प्रधानमंत्री  जी  ने  पाकिस्तान  के  प्रधानमंत्री  मियां  नवाज  शरीफ

 से  हुई  अपनी  बातचीत  को  संतोषजनक  बताया  था  ।  उन्हीं  दिनों  रक्षा  मंत्री  ने  जम्मू-कश्मीर  तथा
 पंजाब  में  उग्रवा  दियों  को  पाकिस्तान  द्वारा  निरन्तर  दी  जा  रही  शस्त्र  सहायता  पर  अपनी  भारी  बिन्‍्ता
 व्यक्त  की  ।  अतः  क्या  सरकार  अचने  दृष्टिकोण  में  तालमेल  बिठायेगी  ।  सरकार  का  दृष्टिकोण  क्‍या
 है--प्रधानमंत्री  जी  का  हरारे  में  मियां  नवाज  शरीफ  से  हुई  बातचीत  पर  संतोष  प्रकट  करना  अथवा
 पक्स्ताने  द्वौरा  निरन्तर  सहायता  देते  रहने  पर  रक्षा  मंत्री  का  चिन्ता  प्रकट  करना  ?  सरकार  एक  तो
 इसमें  तालमेल  बिठाये  ।

 मैं  जो  दूसरा  स्पष्टीकरण  चाहता  वह  यह  है-->ब्थ  माननीय  मंत्री  जी  ने  अक्तूबर  के  अन्त
 में  बिदेश  सब  स्तर  पर  वर्सालाप  की  आल  का  जिक  किग्रा  था  |  ऐसे  किन  उप्त्यों  पर  चर्का  हुई  थी
 जिनसे  परस्पर  विश्वास  पंदा  हो  सके  और  क्‍या  इन  विश्वास  बढ़ाने  वाले  उफ्यों  में  कोई  फ्रगाति

 हुई  है  ?

 श्ली  एडआडों  कंलीरो  :  मानमीय  सदस्य  प्रधान  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्री  के  बयानों  में
 तालमेल  चाहते  हैं  ।  वस्तुतः  माननीय  सदस्य  पाकिस्तानी  नेताओं  के  कथमों  और  उनके  कारनामों  के
 बीच  तालमेल  चाहते  हैं  |  यही  तो  मुख्य  समस्या  है  ।  राजनैतिक  स्तर  सरकारी  स्तर  पर  बे  इस
 ब्रात  की  रट  लगाते  रहते  हैं  कि  हमें  सहयोग  की  एक  नई  श्रूआत  करमी  चाहिए  और  बे
 वाद  को  सहायता  नहीं  देंगे  लेकिन  यथार्थ  कुछ  अलग  है  और  त्रमाणों  से  यह  स्पष्ट  होता  है  कि  आतंकवाद
 को  पाकिस्तान  का  सहथोग  जारी

 श्री  जसवन्त  सिह  :  वह  मेरा  प्रइन  नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  भहोंदेय  :  उन्होंने  दक्षतापू्वक  उत्तर  दिया

 श्री  एडआ्डो  फंसीरो  :  माननीय  सदस्य  जो  दूसरी  बात  जानना  चाहते  हैं  वह  यह  है  कि
 विश्वास  निर्माण  के  उपायों  का  स्वरूप  क्‍या  है  ?  विश्वास  निर्माण  उपायों  पर  हुई  चर्चा  का  परिणाम
 निम्नलिखित  है  :  अभ्यास  तथा  सैनिक  विमानों  द्वारा  हवाई  क्षेत्र  के  उल्लंघन  को  रोकने  संथंधी

 अधिसूचना  जारी  करने  के  संबंध  में  समभीौतों  का  मसौदा  तैयार  कर  लिया  गया  है  ।”
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 ]  1991  से  दोनों  देशों  के  सेनिक  संचालन  के  महानिदेशकों  ने  नियमित  साप्ताहिक
 सम्पर्क  की  व्यवस्था  कीं  27  फरवरी  1991  को  आणविक  प्रतिष्ठानों  व  सुविधाओं  पर  आक्रमण

 न  करने  के  अनुसमर्थन-अभिलेखों  का  आदान-प्रदाद  किया  ग्रया  ।  पाकिस्तान  की  सीमा  पर  संयुक्त  गहत
 के  बारे  में  अब  भी  कुछ  आशंकाएਂ  24  सितम्बर  से  27  सितम्बर  तक  मारत  के  एक  सैनिक

 निधिमंडल  ने  पाकिस्तान  का  दौरा  किया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समभता  हूं  कि  इसे  पूरा  पढ़ने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  एड्आर्डो  फ़लोरो  :  यदि  आप  चाहें  तो  मैं  इसे  सदन  के  सभा  पटल  पर  रख

 सकता

 श्री  जसबन्त  मैं  आपका  अनुग्र  ह  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कई  अन्य  सदस्य  भी  इस  विषय  पर  प्रश्न  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  आनन्दरगजपति  राज  पूसापति  :  हम  देख  रहे  ढैं  कि  संशोधनਂ  के  कारण
 और  अमरीका के  राष्ट्रपति  द्वारा  यह  प्रमाणित  न  किय्रे  जाने  पर  कि  पाकिस्तान  के  पास  अगूबम  नहीं

 पाकिस्तान  मुश्किल  में  पड़  गया  वह  एक  ओर  तो  दक्षिण  एशिया  में  परमाणु  मुक्त  क्षेत्र

 की  मांग  करते  हुए  और  दूसरी  ओर  परमाणु  अग्रसार  सधि  पर  हस्ताक्षर  करने  को  कह  कर  भारत  को

 मुश्किल  प्लें  डलना  चाहता  है  ।  अतः  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  कौन  से  कदम  उठायेगी  जिससे
 कि  भारत  को  नवाज  शरीफ  के  दक्षिण  एश्विया  को  परमाणु  मुक्त  क्षेत्र  घोषित  करने  के  प्रस्ताव  तथा

 परमाणु  अग्न  सार  सन्धि  पर  भारत  द्वारा  हस्ताक्षर  करते  के  लिए  अमरीकी  प्रयास  के  कारण  हम
 मुश्किल  में  न  पड़े  और  हम  पर  कोई  बाध्यता  न  आये  ।

 श्री  एडआडों  कंसोरो  :  हमारी  स्थिति  हमेशा  यही  थी  और  है  कि  हम  निरस्त्रीकरण
 और  विशेषकर  परमाणु  निरस्त्रीकरण  लेकिन  हम  महसूस  करते  हैं  ओर  हमें  विश्दास  भी
 है  और  यह  सच  है  कि  परमाण्‌  शस्त्रों  का  प्रभाव  विश्वव्यापी  होगा  ।  इस  संदम्मं  निरस्त्रीकरण  पर
 संयुक्त  राष्ट्र  के  विशेष  सम्मेलन  में  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  विश्वव्यापी  निरस्त्रीकरण

 लिए  विशेष  प्रस्ताव  रखा  जो  की  यथार्थ  भी  है  और  उचित  भी  ।  हमने  सभी  सम्बद्ध  लोगों  को
 स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  भले  ही  वह  पाकिस्तानी  प्रस्तव  हो  या  अन्य  कसी  देश  का  प्रस्ताव  ऐसे
 प्रस्तावों  पर  अमल  नहीं  होगा  क्योंकि  प्रस्ताव  क्षेत्रीय  है  जबकि  परमाण्‌  शास्त्रों  का  प्रभाव
 ब्यापी  है  ।

 श्री  हरिक्शोर  सिह  :  अध्यक्ष  क्योंकि  मानतीय  मंत्री  जी  सम्मेलन  से  अभी

 हाल  में  लौटे  हैं  ।  मैं  जातत़ा  ज़ाहता  हूं  उनके  द्वारा नी  गई  राजनयिक  तथा  आर्थिक
 पहलों  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  क्योंकि  हमें  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  तीन  मत  प्राप्त  हुए  और  हमारे
 पारंप.रेक  मित्र  सोवियत  यूक्रन  तथा  बेलोरशिग्रा  ने  भी  हमारे  विरोध  में  मत  दिया  और
 पाकेस्‍तान  की  पहल  पर  जो  प्रस्ताव  रखा  गया  था  वह  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  द्वारा  3  के  मुकाबले
 103  मतों  से  पा,रेत  किया  गया  ।  क्‍या  ये  सरकार  इसे  एक  उपलब्धि  मानती  है  और  क्‍या  यह  सरकार

 मानती डै  कि  पंजाब  आतंक्रवादियों  को  शस्त्रों  की  सप्लाई  नहीं  करेगा  व
 उन्हें  अन्य  सुविधायें  नहीं  देगा  |  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूँ  कि  अमरीका  सरकार  के  विदेश  मंत्रालय
 से  प्रधात  मंत्री  व  विदेश  मंत्री  की  क्या  बातचीत  हुई,है  ?
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 श्री  एडआर्डो  मेरे  विद्वान  पूर्व  सोवियत  विशेषकर

 पा  केस्तानी  प्रस्ताव  पर  दिए  गए  मत  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं  ।

 श्रो  हरिकिशोर  सिह  :  यह  103  :  3

 क्रो  एडआर्डो  फंलीरो  :  हां  वे  मेरे  सहयोगी  के  समय  थे  और  अन्य  समय  भी  ।  जब  श्रीमान
 इससे  यह  ज्ञात  होता  है  कि  परमाण्‌  निरस्त्रीकरण  के  पक्ष  में  हैं  और  वे  क्षेत्रीय  व्यवस्था  को  ठीक

 सम्रभते

 श्री  जसचर्न्तसिह  :  हमें  ऐसे  विचित्र  शब्दों  के  चुनाव  से  कोई  प्रेम  नहीं  भारत प्
 सरकार  ने  अपना  आक्रोश  प्रकट  किया  ।  विदेशी  राष्ट्र  पर  अपना  असंतोष  प्रकट  करने  का  यह  कोई
 तरीका  नहीं

 श्री  एड  आ्डो  फंलीरो  :  फिर  भी  सोवियत  जहां  तक  कश्मीर  का  सवाल  वह

 परमाणु  निरस्त्रीकरण  से  अलग  प्रदन  शिमला  समभौते  से  बद्ध  है  और  यह  महसूस  करता  है  कि
 इसका  समाधान  उभय  पक्षीय  और  शांतिपूर्ण  ढंग  द्वारा  होता  इसे  ही  तो  मैं  राजनयिक
 प्रयासों  की  उपलब्धि  बता  रहा  था  |  अधिक  से  अधिक  देश  इस  बात  को  सानने  लगे  हैं  ।

 श्री  चन्द्रजोत  यादव  :  मैं  एक  छोटा  सा  प्रश्न  पूछता  मेरे  विचार  में  चीन
 :  भारत  और  पाकिस्तान  के  संबंधों  के  बीच  एक  महत्वपूर्ण  कड़ी  है  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  से  सीधा  सा
 सवाल  है  कि  क्या  सरकार  चीन के  प्रधान  मंत्री  की  भारत  यात्रा  का लाम  उठाएगी  और  इस  विषय
 को  उभय  पक्षीय  रूप  में  लेगी  जिससे  कि  पाकिस्तान  पर  कुछ  नैतिक  और  राजनयिक  दबाव  डाला  जा
 सके  ।

 श्री  एडु्आर्डो  फंलोरो  :  हमने  कारंवाई  करने  के  लिए  आपके  सुझाव  नोट  कर  लिए  हैं  और
 उस  पर  हम  विचार

 ]

 ध्रइनों  के  लिखित  उत्तर

 उड़ीसा  में  एक  तेल  शोधक  कारखाने  को  स्थापना

 *101.  श्री  अनादि  चरण  दास
 ः

 कार्तिकेबवर  पात्र  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  एक  तेल  शोघक  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  विदेशी  सहयोग
 मांगा  और

 _  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  तेल  शोधक  कारखाने  को  कहां  स्थापित
 किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 |  ,

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  :  नहीं  ।
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 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 छठे  दक्षेस  शिसर  सम्मेलन  को  स्थागित  करना

 *|06.  श्री  सुदालगिरियष्पा  :

 श्रो  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कोलोम्बो  में  होने  वाले  छठे  दक्षेस  शिखर  सम्मेलन  को  स्थगित  करना

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 शिखर  सम्मेलन  के  लिए  अन्य  कौन  सी  तिथि  निर्धारित  की  गई

 क्‍या  सम्मेलन  को  स्थगित  करने  से  पहले  भारत  से  परामश्श  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (a)  क्या  इसे  शिखर  सम्मेलन  के  स्थगन  के  लिए  श्रीलंका  ने  भारत  को  जिम्मेंदार  ठहराया

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 क्‍या  इस  सम्मेलन  के  स्थगन  से  दक्षिण  एशिया  में  क्षेत्रीय  संतुलन  के  प्रभावित  होने  की
 संभावना  है  ?

 5२2
 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  से  छठा  साके  सम्मेलन

 कोलम्बों  में  7  से  9  91  तक  होने  वाला  था  ।  लेकिन  1  नवम्बर  को  सदस्य  राज्यों  को  यह
 सूचना  दी  गई  कि  भूटान  नरेश  किन्हीं  अप्रत्याशित  समस्याओं  के  कारण  इस  शिखर  सम्मेलन  में  भाग

 नहीं  ले  सकेंगे  ।

 2.  सा  के  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  मालदीव  के  राष्ट्रपति  ने  शिखर  सम्मेलन  के  बारे  में
 अन्य  राज्याध्यक्षों|शासनाध्यक्षों  के  साथ  विचार  विमर्श  राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों  द्वारा
 व्यक्त  विचारों  पर  अच्छी  तरह  सोच-विचांर  कर  लेने  के  बांद  6  नवम्बर  को  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे
 कि  छठा  शिखर  सम्मेलन  निश्चित  कायं  क्रम  के  अनुसार  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  इसमें  मूटान  का
 निधित्व  राज्याध्यक्ष  अथवा  शासनाध्यक्ष  के  स्तर  पर  नहों  हो  लेकिन  साथ  ही  उन्होंने  यह्‌
 आशा  भी  व्यक्त  की  कि  निकट  भविष्य  में  और  सलाह-मशविरा  करने  के  बाद  साक॑  के  सदस्य  राज्यों
 के  राज्याध्यक्ष  शासनाध्यक्ष  छंठे  सांक  सम्मेलन  की  नई  तारीखों  पर  सहमत  हो  जाएंगे  ।

 3.  इसी  मशविरे  के  अनुरूप  राष्ट्रपति  गय्यूम  अगर  मुमकिन  हो  तो  इसी  कैलेण्डर  वर्ष
 एक  अल्पका/लेक  कार्यात्मक  शिखर  सम्मेलन  कोलम्बो  में  बुलाने  की  संभावनाओं  पर
 शासनाध्यक्षों  से  बातचीत  शुरू  करनी  कर  है  ।  इसी  काम  के  लिए  उन्होंने  अपने  बिदेश  मंत्री  श्री

 फातुला  जमील  को  अपने  विशेष  दूत  के  रूप  में  हमारे  विदेश  मंत्री  और  प्रधानमंत्री  से  बातचीत  करने
 के  लिए  19  से  21  नवम्बर  तक  भारत  की  यात्रा  पर  भेजा  हमने  उनके  समक्ष  यह  आशा

 व्यक्त  की  थी  कि  इस  तरह  की  एक  शिखर  बंठक  चाल  साल  में  कर  पाना  मुमकिन  होगा  ।

 4.  साक॑  के  अध्यक्ष  राष्ट्रपति  गय्यूम  को  अपने  विचारों  से  अवगत  कराते  हुए  हमने  कहा  था  कि
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 किसी  राज्याध्यक्ष|शासनाध्यक्ष  की  अनुपस्थिति  में  शिखर  सम्मेलन  का  आयोजन  न  तो  ओचित्यपूर्ण
 होगा  और  न  सिद्धान्त  के  अनुरूप  ही  ।

 5.  श्रीलंका  के  विदेश  मंत्री  श्री  हेराल्ड  हेरात  ने  12  नवम्बर  को  जो  वक्तव्य  दिया  था  बह
 सरकार  ने  देखा  इस  पर  हम  विस्तार  से  कोई  टिप्पणी  नहीं  करना  चाहते  ।  क्योंकि  हम  नहीं  चाहते
 कि  साक॑  के  मामलों  में  अनावश्यक  तौर  पर  जो  रूखापन  आ  गया  है  वेह  और  बढ़  ।  हम  तो  यही
 मुनासिब  समभते  हैं  कि  तथ्य  खुद  बोलें  ।

 6.  इस  शिखर  सम्मेलन  के  स्थगन  से  दक्षिण  एशिया  में  क्षेत्रीय  संतुलन  पर  कोई  दुष्प्रभाव
 पड़ने  की  आशंका  नहीं  है  ।

 बिहार  में  तेल  ओर  प्राकृतिक  गंस  के  भण्डार

 *]  07.  ओ  कमला  सिझ  मथुकर  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  बिहार  के  मध्‌  पूर्वी  और  पद्िचमी
 चम्पारण  जिलों  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  के  बड़े  भंडार  होने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाया
 और

 यदि  तो  सरकार  का  इन  क्षेत्रों  में  तेत  और  प्राकृतिक  गैस  की  खोज  के  लिए  क्‍या
 पोजना  बनाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  |  और  नहीं  ।  बिहार
 के  विभिन्‍न  भागों  में  हाइड्रोका्बनों  के  लिए  अन्वेषण-कार्य  चल  रहे  हैं  ।

 ]
 मूर्गी  के  अच्छों  का  मूल्य

 #108.  08.  श्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  मूर्गी  के  अण्डों  का  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  थाव  की  तुलना  में  बहुत  अधिक

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  ओर

 सरकार  ने  इनका  मूल्य कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  मम्त्री  अलराम  :  नहीं  ।

 .  और  प्रदन  नहीं  उठता
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 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जन  जाति  के  व्यक्तियों  को  पेट्रोल/होजल  के  खुदरा
 बिक्री  केस्द्रों  तथा  रसोई  गंस  एजेंसियों  का  आशंटन

 *109.  ओरी  सुत्यु जय  नायक

 श्री  श्रीकांत  जेना  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 पेद्रोल|डीजल  के  खुदरा  विक्री  केन्द्रों  और  रसोई  गं॑स  एजेंसियों  की  देश  में  राज्यवार  और
 संघ  राज्य  क्षेत्र  वार  संख्या  कितनी-कितनी

 उनमें  से  कितने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  आबंटित
 किये  गये

 दा

 क्या  अनुसूचित  जा:तेयों/अनुस्‌ू चित  जनजातियों  को  गया  आबंटन  उनके
 कोटे  के  अनुरूप  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मस्‍्त्री  और  दिनांक
 1-10-1991  की  स्थिति  के  देश  में  15077  पेट्रोल/डीजल  के  बिक्री  केन्द्र  और
 3999  एल  पी  जी  की  डिस्ट्री  ब्यूटरशिप  थीं  जिनमें  से  280  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  और  651  डिस्ट्री

 ब्यूटरश्षिपें  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  से  संबंधित  थीं  ।

 राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  विपणन  योजना  तंयार  करते  समय  अनुसूचित  जन  जाति  सहित  विभिन्‍न

 श्रेणियों  के  लिए  निर्धारित  आरक्षण  के  प्रतिशत  का  अनुपालन  तेल  उद्योग  द्वारा  रोलिंग  आधार  पर

 अपनाए  गए  100  प्वाइंट  रोस्टर  के  आधार  पर  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  किया
 जाता  है  ।

 हु  या

 प्रगति  पर  निगरानी  रखी  जाती  है  ।

 जिदरण

 राज्य  कुल  एल  पी  जी  अनु.जाति  जोड़  खुदरों  बिक्री
 जाति  केन्द्र  जाति

 1.  आंध्र  प्रदेश  337  47  1192  ाट्रण
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  12  5  26  20
 3.  असम  108  17  321  25°
 4.  बिहार  143  28  912  55
 5.  गोआ  29  3  65  आओ
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 राज्य  कुल  एल  पी  जी  अनु.जाति  जोड़  खुदरा  बिक्री  जाति/|
 जाति  केन्द्र  जाति

 6.  ग्रुजरात  292  42  965  59

 7.  हरियाणा  119  23  49]  35

 8.  हिमाचल  प्रदेश  39  7  76  8

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  55  5  115  3

 10.  कर्नाटक  238  41  925  48

 11.  केरल  171  37  698  29

 12.  मध्य  फ्रदेश  217  34  868  34

 13.  महाराष्ट्र  550  70  1521  64

 14.  मशणयुर  9  3  28  10

 15.  मेघालय  14  5  48  22

 16.  मिजोरम  10  3  12  8

 17.  नागालेंड  14  6  28  9

 18  उड़ीसा  82  16  325  31

 19.  वंजाब  165  28  947  56

 20.  राजस्थान  161  30  893  83

 21.  सिक्किम  2  न  9  1

 22.  तमिलनाडु  305  57  1402  110

 23:  त्रिपुरा  11  4  29  3

 24,  प्रक्रेश  443  59  1891  112

 25.  पर्चिमी  बंगाल  222  37  1001  67

 संघ  राज्य  क्षेत्र
 हु

 26.  तथा  द्वीपसममूह  1  न  3

 27.  चंडीगढ़  26  6  19  ||

 28.  दादर  तथा  नाफर  हवेली ।  न  3  ]

 29.  215  27  237  ]

 30.  दमन  और  द्वीयू  2  4  2

 31.  लक्षद्वीप  ]  —  —  —

 32.  पांडिबेरी  5  ||  25  4°

 कुल  योग  :  3999  651  15077  980
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 ]
 पेट्रोल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्य  कम  करना

 *110.  ओर  कड़िया  सुष्डा  :

 श्री  बलराज  पासी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  डे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खाड़ी-युद्ध  के  दौरान  पेट्रोल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  के
 बढ़ाये  गए  मूल्यों  को  कम  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  संत्री  :  नहीं  ।

 भ्रइन  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  पानो  भर  जाने  को  समस्या  के  निराकरण  के  लिए
 केन्त्रीय  निधि

 *+] 11.  ओऔओ  छेंदो  पासवान  :

 श्री  राम  टहल  चौधरी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  बिहार  में  पानी  भर  जाने  की  समस्या  के  निराकरण  के  लिए  1987  के
 कृतिक  बल  के  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  राशि  मंजूर

 क्या  पूरी  घनराश  जारी  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  घनराश्षि  जारी
 की  गई  और

 क्‍या  सरकार  का  इस  राज्य  में  पानी  भर  जाने  की  इस  समस्या  की  गम्भीरता  को  देखते

 हुए  केन्द्रीय  अनुदान-राशि  एवं  ऋण-राश्  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ?

 जल  संसाधन  मन्ष्री  विद्याचरण  :  से  बिहार  में  कार्यबल  द्वारा  अभिज्ञात
 जल  जमात्र  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  संघ  सरकार  द्वारा  कोई  अलग  निधियां  स्वीकृत  नहीं  की  गई

 यह  कार्य  इस  राज्य  द्वारा  अपनी  योजना  निधियों  से  किया  जाना  राज्यों  को  सहायता  ब्लाक

 अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  और  यह  बाढ़  क्षेत्र  सहित  किसी  विशिष्ट  क्षेत्र  से  जुड़ी  नहीं

 होती  है  ।

 नहीं  ।

 ]  6
 थोजा  शुल्क  में  कद्धि

 *]  श्री  विजयराघवन  :

 थी  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्या  बिदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  वीजा  शुल्क  में  वृद्धि  करने  का  हाल  ही  में  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इससे  हमारे  पर्यटन  उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 क्‍या  सरकार  का  पयंटकों  के  सम्ब  में  इस  निर्णय  पर  पुनविचार  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  सिंगापुर  और  मलेशिया  स्थित  भारतीप्र  दूतावासों  को  इस  बारे  में  कोई
 बेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  कथा  कायंवाही  की  गई  है  ?

 विदेश  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  एडआ्डो  :  जी  हां  ।

 1991  से  पहले  विभिन्‍न  राष्ट्रकताओं  के  लिए  वीजा  शुल्क  अलग-अलग  था
 और  एक  बार/दो  बार/तीन  बार/बार-बार  प्रवेश  के  लिए  अलग-अलग  जिसे  अब  यृक्तियुक्त

 ना  दिया  है  ।  अब  शुल्क  राशि  उसकी  वैधता  की  अवधि  पर  निमंर  करती  है

 1.

 ग  )

 1990  में  वीजा  नियमों  को  उदार  बनाया  गया  था  तथा  वीजा  की  अवधि  बढ़ाकर
 पांच  वर्षों  तक  कर  दी  गई  थी  परन्तु  वीजा  शुल्क  में  तदनुरूप  वृद्धि  नहीं  की  गई

 भारतीय  रुपए  का  हाल  ही  में  जो  अवमूल्यन  किया  गया  था  उसके  कारण  वीजा  शुल्क
 राशि  में  वृद्धि  अनिवार्य  हो  गई  थी  ।

 यूनाइटेड  संयुक्त  राज्य  जम॑न  संघीय  इटली
 ओर  नीदरल॑न्डस  के  राष्ट्रिकों  के  लिए  भारतीय  वीजा  शुल्क  में  एकतरफा  तौर  पर
 कमी  कर  दी  गई  थी  लेकिन  इन  देशों  ने  हमारी  इस  कारंबाई  के  अनरूप  प्रतिक्रिया
 व्यक्त  नहीं  की  ।

 विदेश  स्थित  मिशनों/केन्द्रों  में  कोंसली  और  वीजा  सेवाएं  मुहैया  कराने  की  स्थानीय
 लागत  बढ़  रही  बढ

 और  अच्छी  सेवा  मुहैया  कराने  के  लिए  विदेश  स्थित  मिशनों  के  कोंसली  अनुमागों  में

 कर्मचारियों  को  समुचित  ब्यवस्था  करने  और  उनके  आधुनिकीकरण  के  लिए  धन
 संग्रह  करना  ।

 किसी  पर्यटक  को  पयंटन  में  जो  खर्च  करना  पड़ता  है  वीजा  शुल्क  उसका  एक  अत्यन्त
 लघ्‌  अंश  होता  इसलिए  वीजा  शुल्क  बढ़ाँ  देने  से  पयंटन  उद्योग  पर  कोई  बुरा  असर  नहीं
 पड़े  गा  ।  कम  वीजा  शल्क  पयंटकों  के  लिए  उतना  बड़ा  आकषंण  नहीं  होता  है  जितनी  की  आंतरिक

 किसी  देश  का  पर्यटन  का  दृष्टि  से  पं  टक  आधारिक  संरचना,पर्यटकों  को  तीब्र  गति  से

 मुहैया  कराई  जाने  वाली  सेवाएं  होती  हैं  ।

 सरकार  की  नीतियों  की  समय-समःण  पर  समीक्षा  होती  रहती  है  ।

 और  जी  हां  ।  सिगापुर  और  मलेशिया  स्थित  भारतीय  राजदूतावासों  में  कुछेक
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  ब्यौरे  की  प्रतीक्षा
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 महाराष्ट्र  में  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  धन

 *]13.  श्री  सुधीर  सावन्त  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र  में  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  हेतु
 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  अथवा  किसी  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्था  से  घनराशि  प्राप्त  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  यह  राशि  निर्धारित  प्रयोजनाथं

 ही  खं  की  जाए  ?

 जल  संसाधन  मन्त्री  विद्याघरण  :  जी  हां  ।

 महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र  में  फललों  क ेविविधीकरण  के  लिए  जल  नियंत्रण  प्रणाली  के
 विकास  हेतु  15  मिलियन  (22  करोड़  की  सहायता  के  लिए  यूरोपीय  समुदाय
 के  साथ  1988  में  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वह  एक  निर्धारित  समय  सूची  के  अनुसार
 ,  अतिरिक्त  नई  स्कीमें  तंयार  करें  और  अतिरिक्त  स्टाफ  तथा  अ,तरिक्‍त  धन  प्रदान

 प्राकृतिक  गेस  के  दोहन  के  लिए  यिदेझी  सहयोग

 *114.  थ्रो  शंकर  सिह  बधला  :

 पटेल  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ््ि

 क्‍या  दक्षिण  भारत  में  उपलब्ध  प्राकृतिक  गंस  के  दोहन  के  लिए  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  करने

 हेतु  तेल  और  प्राकृतिक  गेंस  आयोग/गैस  अथारिटी  आफ  इण्डिया  का  फ्रांस  के  साथ  सहयोग  करने  का
 कोई  प्रस्ताव

 यददे  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  कब  तक  दे  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  सन्त्री  :  नहीं  ।

 और  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 भूकम्प  से  हुई  क्षति

 +]  |]  5.  श्री  साईमन  मरान्‍्डो  :

 ओर  राजनाथ  सोनकर  श्ञास्त्री  .:  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  रास्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  20  1991  का  भूकम्प  और  उसके  बाद

 के  झटके  महसूस  किए  गए
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 भूकम्प  से  अनुमानतः  कितनी  फसलों  और  पश्चुधन  का  विनाश

 प्रत्येक  प्रभावित  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कितने  लोग  मारे  घायल  हुए  और  बेघर

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई  और  उन्हें  वास्तव
 में  कितनी  राशि  दी

 केन्द्रीय  दलों  ने  इस  बारे  में  किन-किन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  दौरा  किया

 केन्द्रीय  दलों  की  रिपोर्ट  पर  संघ  सरकार  ने  क्‍या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की

 भूकम्प  पीड़ितों  को  राहत  देने  हेतु  विभिन्‍न  स्रोतों  से  कुल  कितनी  सहायता  प्राप्त  हुई
 और

 विभिन्‍न  स्वयंसेवी  संगठनों  और  सरकार  द्वारा  क्या  राहत  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  20  1991  को  बहुत  तड़के  ही  पश्चिमी  उत्तर

 प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  भूकम्प  आया  ।  इस  भूकम्प  का  प्रभाव  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  में  बहुत
 अधिक  महसूस  किया  गया  ।  इसका  प्रभाव  हिमाचल  जम्मू  व  कश्मीर  राज्यों

 तथा  दिल्‍ली  संघ  शासित  क्षेत्र  में  मी  महसूस  किया  गया  ।  भारत  के  मौसम  विज्ञान  विभाग  की  भूकम्प
 बिज्ञानीय  प्रयोगशाला  वे  17  1991  तक  भूकम्प  के  56  झटके  रिकार्ड  किए  ।

 और  यद्यपि  भूकम्प  का  प्रभाव  जम्मू  व  कद्मीर  राज्यों  और

 दिल्ली  संघ  शासित  प्रदेश  में  भी  महसूस  किया  किन्तु  इन  राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  में  किसी  भी

 क्षति  की  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  ने  एक  व्यक्त  की  मृत्यु  छह  व्यक्तियों

 के  घायल  होने  तथा  तीन  मकानों  की  क्षति  होने  की  सूचना  दी  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  में

 भूकम्प  द्वारा  हुई  हानि  के  वास्तविक  ब्यौरे  का  राज्य  सरकार  द्वारा  अभी  भो  निर्धारण  किया  जा

 रहा  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  अब  तक  सूचित  क्षति  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 है  ।

 :  उत्तर  प्रदेश  जहां  भूकम्प  द्वारा  व्यापक  क्षति  हुई  द्वारा  1991-92  के  लिए
 राज्य  विपदा  कोष  में  उपलब्ध  राशि  के  अलावा  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  से  संबद्ध  ज्ञापन  अभी  भी

 प्रस्तुत  किया  जाना  अन्य  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  सहायता  मांगने  का  प्रइन  नहीं
 क्योंकि  जम्मू  व  कश्मीर  राज्यों  तथा  दिल्ली  संघ  शासित  प्रदेश  में  कोई  क्षति  नहीं
 हुई  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  भी  कोई  सहायता  नहीं  मांगी  क्योंकि  वहां  भूकम्प  से  हुई  क्षति
 नगण्य  है  ।

 ओर  :  राहत  व्यय  के  वित्त  पोषण  की  वरतंमान  योजना  के  प्राकृतिक  विपदा
 की  स्थिति  में  राज्यों  में  केन्द्रीय  दल  भेजने  की  पूर्व  पद्धति  ।  1.4.90  से  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।
 केन्द्रीय  दल  की  तभी  प्रतिनियुक्ति  की  जाती  है  जब  राज्य  सरकार  किसो  खास  विपदा  को  विरल
 प्रबंडता  की  विपदा  मानते  हुए  विपदा  राहत  कोष  के  तहत  उपलब्ध  राशि  के  अतिरिक्त  सहायता  की
 मांग  करती  हाल  के  भूकम्प  की  स्थिति  भूकम्प  के  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  किए  जा
 रहे  उपाय  तथा  उनके  द्वारा  अपेक्षित  त्वरित  सहायता  के  बारे  में  प्रत्यक्ष  सूचना  प्राप्त  करने  के  लिए
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 केवल  केन्द्रीय  टोही  दल  ने  गढ़वाल  क्षेत्र  के  भूकम्प  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दोस  टोही  दल
 द्वारा  प्रस्तुत  डिपोर्ट  का  स्वरूप  प्राथमिक  है  |

 ओर  गैर-सरकारी  इन्डियन  क्रेस  उत्तिर  प्रदेश  रांज्य
 सरकार  तथा  अपनी  अन्य  सारणियों  के  माध्यम  से  राहत  सामग्रियां  रही  अतः  भूकम्प
 ग्रसितों  की  राहत  के  लिए  विभिन्‍न  स्रोतों  द्वारा  की  जा  रही  सहायता  के  ब्यौरे  एक॑  स्थान  पर
 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  केन्द्रीय  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  अब  तक  की  सहायता  का  ब्यौरा
 प  में  दिया  है  तथा  उत्त र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  किए  जाने  वाले  राहूत  उपायों  का  ब्यौरी  संलग्न
 रण  3  में  दिया
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 केस्त्रीय  सरकार  के  विभिन्त  बिश्वगों  द्वारा  दी  मई  सहायता

 खाद्य  मंत्रालय  ने  5,000  टम्र  अतिरिक्त  ब्रेहं  ओर  5,000  टन  अतिरिक्त
 चावल  का  आवंटन  किया  है  )

 वायु  सेना  ने  शहत  एवं  बचाव  कार्थ  के  लिए  6  चेतक  और  2
 प्टर  मुहैया  कराये  हैं  ।

 सीमा  सड़क  संगठन  ने  अपने  प्रभांरान्‍्तगंत  क्षतिग्रस्त  सड़कों  की  मरम्मत  की  हैं  तथा
 उन्हें  प्राथमिकता  के  आधार  पर  चलने  बना  दिया

 संचार  मंत्रालय  ने  आपातकालीन  आधार  पर  टिहरी  और  च्षमौली  जिलों
 में  सुविधाएं  दौ  हैं  ।  उन्होंने  9  क्ष:तग्रस्त  एक्सचेंजों  की  मरम्मत  की  है
 तथा  2  1991  तक  उन्हें  प्रचालन  योग्य  बना  दिया  है  ।

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  प्रभा/वत  लोगों  को  चिकेल्सा  सहायता  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 राज्य  स्वास्थ्य  प्राधिकारियों  से  निकट  संपर्क  बनाए  प्रधाभमंत्री  शष्ट्रीय  शहत

 अन्य  स्रोतों  तथा  समिति  कौ  सहायता  से  भरतीय  रेड  क्रास  सोसाइटी  के  माध्यम
 से  67.05  लाख  रुपये  के  कली  दुग्भ  चूर्ण  अधिक  प्रीटीन  वाले
 छत  डालने  के  लिए  पालिथिन  शीट  संथा  शीट  जैसी  राह्ता  की  वस्तुएਂ
 वाई  हैं  ।

 राज्य  के  लिए  प्रधानमंत्री  राष्ट्रीय  को  से  80.00  लाख  रुकंपे  की  मंजरी  दी  गयी  है  ।

 राज्य  सरकार  को  अथोंपाय  अग्रिम  के  रूए ंमें  25  करोड़  रुपए  निमुक्त  किए  मए  ।

 राष्ट्रीय  आवास  बंक  ने  प्रभावित  क्षेत्रों  में  निर्माण  कार्य  प्रारश्भ  करने  के  लिए
 राज्य  सरकार  को  दिए  जाने  बाले  प्रस्तावित  30  करोड़  रुपए  की  सहायता  के  भाग
 के  रूप  में  भूमि  बिकास  केकਂ  को  10  करोड़  रुपये  त़बई  को  10

 करोड़  रुपए  निर्मृक्त  किए
 *

 ग्रामीण  बिकास  मंत्रालय  ने  उत्तर  टिहरी  और  चमोली  के  तौन  प्रभावित
 के  लिए  जवाहर  रोजगार  योजना  के  तहत  6.51  करोड़  रुपए  निर्मुँक्त  किए  इसके

 भूकम्प  प्रभावित  क्षेत्रों  में  धरों  के  निर्माण/|मरम्मत  के  दिए  इन्दिरा  आबास
 योजना  के  तहत  अतिरिक्त  सहांयता  के  रूप  में  3.80  करोड़  रुपये  निमुक्त  किए  हैं  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  ने  क्षतिग्रस्त  संचार  लाइनों  की  मरम्मत  का  कार्य  शुरू  कर  उन्हें
 मिकता  के  आधार  पर  कार्यक्रम  कला  दिया

 आरतीय  लोगों  के  प्राकृतिक  ट्रस्ट  से  राज्य  सरकार  के  लिए  &00  लाख  रुपये  की
 रकम  की  स्वीकृति  दी  गयी  ।

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रतेलय  ने  प्रमावित्त  क्षेत्रों  में  पेज़ेलियम  उत्प्थों  को
 पर्याप्त  रूप  से  उपलब्ध  कराने  का  आश्बासन  दिया  ।



 7  1913  लिखित  उत्तर

 मूकम्प  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  किए  गए  राहत  उपायों

 का  ब्योरा

 मेरठ  और  देहरादून  को  अन्य  विभागों  ओर  एजेन्सियों  के
 साथ  राहत

 उपायों  का  समन्‍्वयन  के  लिए  अग्रणी  अधिकारियों  के  रूप  में  नामांकित  किया

 गया

 राज्य  के  भुख्थीलय  और  देहरादून  टिहरी  गढ़वाल  और  चमो  ली  जिलों  में  नियंत्रण

 कक्ष  दिन-रात  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 संबं  घत  जिलाधीजशों  को  सरकारी  कोष  से  राहत  काये  के  लिए  आवश्यक  घनराशि  निकालने

 का  अधिकार  दिया  गया

 राज्य  सरकार  ने  तत्काल  राहत  के  लिए  उत्तराकाशी  को  332.70  लाख  टिहरी  को

 162.17  लाख  चमोली  को  92.60  लाख  रुपये  देहरादून  को  7.70  लाख  रुपये  और

 पौड़ी  गढ़वाल  को  4.60  लाख  रुपये  आबंटित  किए

 क्षतिग्रस्त  सम्पत्तियों  की  मरम्मत/पुनननिर्माण  के  लिए  विभिन्‍न  विभागों  को  747.00  लक्ष्ख

 रुपये  की  घनराशि  आबंटित  की  गई  ।

 विभिन्‍न  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंआवश्यक  जिलों  के  चलते-फिरते  सात  वाहन  भेजे  गए  हैं  ।

 इन  क्षेत्रों  में  232  चिकित्सा  दल  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 उत्तरकाशी  में  15,  टिहरी  में  चार  और  चमोली  में  पांच  राहत  खोले  गए  हैं  ।

 प्रत्येक  प्रभावित  प.रेवार  को  20  खाद्यान्न  निशुल्क  वितरित  किया  गया  ।

 प्रत्येक  मृतक  के  मामले  में  20;000/-  गम्भीर  रूप  से  घायल  प्रत्येक  अर्यकक्‍्त  के  लिए
 5,000/-  रुपये  और  प्रत्येक  मामूली  चोटग्रस्त  व्यक्ति  को 2,000/|-  रुपये  को  अमुग्रह  राशि
 का  मुगतान  ।

 मरम्मत  कार्य  करने  के  लिए  पूर्ण  रूप  से  क्षतिग्रस्त  प्रत्येक  घर  के  लिए  20,600/-
 रुपये  और  आंशिक  रुप  से  क्षतिग्रस्त  प्रत्येक  घर  के  लिए  5,000/-  रुफ्ये क्री  सहायता  ।
 20,000/-  रुपये  की  सहायता  में  10,000/-  रुपये  टिनशेड  के  लिए  3,000/-
 हपए  और  इमारती  लकड़ी  के  लिए  7,000/-  रुण्ये  शा,मल  हैं  ।

 राज्य  बन  विभाग  ने  घरों  के  लिर्माण  में  उपयोग  के  लिए  उत्तरकाशी  के  लिए  534  चर्ग
 टिहरी  के  लिए  471  वर्गमीटर  और  चमोली  के  लिए  22  वर्ग  मीटर  लकड़ियां

 की  हैं  :

 घरों  के  लिए  राहत  और  अनुग्रह  राशि  के  भुगतान  के  तौर
 काशी  में  269.16  लाख  टिहरी  में  107.03  लाख  रुपए  और  चमोली  में  5

 लाख घनराशि के समतुल्य सहायता दी गई हैं । मिटुटी का चावल चीनी और नमक का भी वितरण किया जा रहा है ।
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 --  प्रभावित  जिलों  को  33,605  तिरपालों  की  आपूर्ति  की  गई  है  ।

 --  प्रभावित  जिलों  को  67.354  कम्बलों  की  आपूर्ति  की  गई  है  ।

 अिनुबाद ]
 हरारे  में  हुई  राष्ट्रमंडल  राष्ट्राष्यक्षों  की  बेठक

 *116.  6.  श्री  दिलोष  सिंह  भूरिया  :

 श्री  राजेस  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  बिद्देश  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल ही  में  हरारे  में  हुई  राष्ट्रमग्डल  राष्ट्राध्यक्षों  की  बैठक  में  किन-किन  मुद्दों  पर  चर्चा

 हुई

 उसमें  क्या  निर्णय  लिए  गए

 उसमें  भारतीय  शिष्टमण्डल  की  क्या  मूमिका

 क्या  बैठक  में  आथिक  सहायता  को  मानवाधिकारों  ओर  लोकतांजक  सुधारों  से  जोड़ने
 जैसे  मुददे  भी उठाए  गए  और

 यदि  तो  भारत  ने  इन  मुद्दों  पर  क्या  रुख  अपनाया  था  और  राष्ट्रमण्डल  राष्ट्राध्यक्षों
 की  बैठक  में  क्या  सिफारिश  की  गई  थीं  ?

 विदेश  अम्त्ालय  में  राज्य  मन्त्री  एडआर्डो  से  राष्ट्रमण्य्ल
 शासनाध्यक्षों  की  बेठक  हरारे  में  16-22  अक्तूबर  तक  हुई  इस  बंठक  में  मुख्य  रूप  से
 “]  990  की  दशात्द  और  उसके  बाद  राष्ट्र  मंडल  की  मूमिकाਂ  के  विषय  पर  विचार  किया  गया

 जिन  अन्य  प्रमुख  विषयों  पर  विचार  वे  हैं  :  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्बन्धों  में  हाल  के  परिप्रेक्ष्य  में
 सार्वबभौम  राजनीतिक  दक्षिण  आथिक
 बिकास  सम्बन्धी  व्यापार  और  उरुग्वे  पर्यावरण  तथा  राष्ट्रमण्डल  कार्यात्मक  सहयोग  ।

 हरारे  घोषणा  में  जातीय  पृथग्वासन  के  विरुद्ध  संघर्ष  तथा  विकास  के  लिए  सहयोग  ज॑  से
 मसलों  पर  अपनी  परम्परा  के  अनुरूप  बल  दिया  गया  इसके  साथ  ही  इसमें  लोकतांत्रिक

 मानवाधिकार  तथा  कानून  की  सत्ता  के  महत्व  पर  भी  बल  दिया  गया  है  |

 जहां  तक  दक्षिण  अफ्रीका  का  सम्बन्ध  है  राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों  की  बंठक  में  राष्ट्रमण्डल
 विदेश  मन्‍्त्री  समिति  की  नई  दिल्ली  बंठक  की  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  कि  इसके  लिए
 एक  योजनाबदध  व्यवस्था  होनी  चाहुए  तथा  प्रतिबन्धों  को  धीरे-धीरे  उठाया  जाना  चाहिए  ।

 आरतीय  प्रतिनिधमण्डल  जिसका  प्रतिनिधित्व  प्रधान  मन्‍ती  ने  किया  और  जिसमें  विदेश
 मंत्री  भी  शामिल  एक  रचनात्मक  और  सक्रिय  मूमिका  निमाई  ।  सावंभोम  राजनीतिक  सभीक्षा  के
 विषय  पर  मुख्य  वक्ता  के  रूप  में  प्रधान  मन्त्री  ने  परेवर्ततशील  विश्व  की  चुनौतियों  के  संदर्भ  में
 विकासशील  देशों  की  भावी  तस्वीर  प्रस्तुत  भारतीय  प्र/तनिधिमण्डल  ने  राष्ट्रमण्डल  की  भावी
 प्राथमिकताओं  पर  हमारे  दृष्टिकोण  के  अनुरूप  एक  सन्तुलत  घोषणा  करवाने  में  योगदान  दिया  ।

 34
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 कुछ  देशों  न ेआथिक  सहायता  को  मानवाधिकारों  से  जोड़ने  जैसे  कुछ  विषय  उठाए  बहुत
 से  देश  जिनमें  मारत  भी  शामिल  इत  तरह  विषयों  को  जोड़ना  उचित  नहीं  मानते  ।  की
 विज्ञप्त  में  इस  तरह  से  विषयों  को  जोड़ने  की  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 इस्पात  के  मूल्यों  में  संशोषन

 +] 7.  श्री  खेतन  चोहान  :

 ओमतीो  भावना  लिखलिया  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  और  टाटा  आइरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी
 लिमिटेड  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  इस्पात  के  मूल्य  में  संशोधन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  अन्‍त्रो  सन्‍्तोथ  मोहन  :  स्टील  अथारिटी  आफ
 इण्डिया  लिमिटेड  ने  इस्पात  की  कीमतों  में  संशोधन  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  इस्पात  मंत्रालय  को
 भेजा  टाटा  आयरन  एष्ड  स्टील  कम्पनी  ने  भी  ऐसा  ही  एक  प्रस्तावं  अध्यक्ष  ,  संयुक्‍त  संयंत्र  समिति
 को  भेजा  है  ।

 ह

 ब्यौरा  बताना  जनहित  में  नहीं  है  ।.

 संयुक्त  संयंत्र  समि,ते  प्रस्तावों  की  जांच  कर  रही  है  ।

 महाराष्ट्र  और  गजरशात  में  सवा

 *|  18.  ओऔ  शरद
 ओ  राम  नाईक  :  क्‍या  कृष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  और  गुजरात  को  इस  समय  अमतपूर्वे  सूंखे  का  सामना  करना  पड़

 रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इन  राज्यों  ने  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अतिरेक्‍्त

 सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रति'क्रेया  है  ?

 कृषि  भन्‍त्रो  बसराम  :  और  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सूचित  है  कि
 19  जिलों  में  12607  141.47  लाख  जनसंख्या  ओर  58.6  लाख  हैक्टेयर  ससय  क्षेत्र  बाढ़  की

 स्थिति  से  प्रमावित  हुए
 ह

 गुजरात  यरकार  ने  बताया  है  कि  ।6  जिलों  में  लगभग  10,000  गांव  सूले  की  स्थिति  का

 सामना  कर  रहे

 35
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 और  महाशष्ट्र  सरकार  ते  रुक  ज्ञानन  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  1991-92  के  लिए
 576.58  कसेड़  रुपए  और  1992-93  992-93  के  2  2.8  3  करोड़  रुपएं  के  अंतिरिकत  केन्द्रीय  सहायता
 की  मांग  की  ताकि  सूखे  के  प्रबन्ध  पर  होने  काले  व्यय  की  पूंति  की  जा  सके  |  राहत  व्यय  की

 द्वितीय  व्यवस्था  के  लिए  वतं  मान  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अनुरोध  पर  विचार  करके  यह  महसूस
 किया  गया  है  कि  इस  प्रयोजन  के  लिंए  अभी  कीई  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  नहीं  कराई
 जा  सकती  ।  महाराष्ट्र  सरकार  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वह  आपदा  राहत  निधि  में  से  हो  सूखे  के

 प्रबन्ध  पर  होने  वाले  व्यय  की  पूर्ति  करें  |  वित्त  मन्त्रालयं  से  अनुरोध  कियां  गया  है  कि  वह  8.25  करोड़
 रुपये  की  जवेदा  सहंत  निधि  की  राश  के  केन्द्रीय  शेयर  की  चौंथी  किंस्त  अँग्रिंमे  रूप  से  निर्मुक्त  कर

 -  दे  जो  कि  जनवरी  1992  में  निमृसत  की  जानी  होगी  ।

 शुजरात  शरकेर  ने  23.11.1991  को  इस  भन्‍्त्रालंयं  की  लिखा  हैं  जिसमें  सूखा  राहत  कार्पो

 के  लिए  लगभग  600.00  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  की  गई  ग्रुजरात
 सरकार  के  अनुरोध  को  राहत  व्यय  की  द्वितीय  व्यवस्था  को  वर्तमान  नीति  के  प्रकाश  में  जांच  की  जा

 रही

 संय्ट्रीय  कृंधि  का  प्रेरूप

 #119,  श्रो  जक्ले

 श्रो  सुरेन्द्र  रेडडो  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  और  कृषि  विश्वविद्यालयों  ने  राष्ट्रीय  कृषि

 नीति  के  प्रारूप  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  टिप्प.णयां  भेज  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  नी/ते  को  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ओर  इसकी

 मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  ?

 मन्जो  (थरो:बलराम  :  और  अभी  चौदह  राज्यों/संघीय  क्षेत्रों

 तथा  नौ  कृषि  विश्वविद्यालयों  ने  अपनी  टिप्पणियां  भेजी  वे  सामान्यतः  नीति  के  मूल  ढांचे  से

 सहमत  हैं  तथा  उन्होंने  ऐसे  सुझाव  दिए  हैं  जो  अधिकांशतः  भौगोलिक  तथा  कार्यात्मक  क्षेत्रों  से

 सम्बन्धित  विशिष्ट  कायंतक्रमों  के  रूप  में  है  ।

 राज्य  सरकारों/कृषि  विश्वविद्यालयों  को  याद  दिलाया  गया  है  कि  वे

 नवम्बर  के  अन्त  तक  अपनी  टिप्पणियां  मेज  दें  ।  राज्य  सरकारों  को  टिप्पणियां  प्राप्त  होने  के  बंद

 कृषि  नीति  संकल्प  मंसौंदे पर  आगे  कार्यथीहीं  की  जायेंगी  ।

 उतर  प्रदेश  में  सिथाई  परियोजनाएं  तथा  बांध

 +]20.  भी  अजु  न  सिह  यादव
 श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
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 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  स्वीकृति  हेतु  लम्क्ति  पड़ी  उत्तर  प्रदेश  की  सिंचाई  परियोजनाओं
 तथा  बांधों  का  ब्यौरा  क्या

 |

 क्‍या  उनमें  से.कुछ  प्रस्ताव  प्रदेक्ष  के  बुन्देलखण्ड  क्षेत्र  के  जिलों  से  सम्बन्धित

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 ह  उन  परियोजनाओं  को  मंजूरी  प्रदान  करने  में  विलम्ब  के  कारन  हैं  तंथा  उन्हें
 कब  तक  मंज्री  अदान  किए  जाने  की  सम्भावसता  है

 क्या  राज्य  में  निर्भाणाधीन  परियोजवाओं  में  से  कुछ  अपने  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पीछे
 चल  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उसके  क्या  कारण  और

 विलम्ब  के  परिणामस्वरूप  लागत  में  कितनी  बृद्धि  हुई  है  ?

 जल  संसाधन  भम्त्री  विज्ञायश्ण  :  से  विवरण  1  और  2  सभा  पटल  |
 पर  रख  दिए  बए

 पक  87



 28  1991 लिखित  उत्तर

 40७४७.

 ७०००७॥०७

 ६

 06/८

 68/9

 ZELOSE

 00165

 ५३1७8)

 230

 १७७1७

 ३1७४

 88/6

 ५0681

 OO'LESE

 12
 है

 Lelie

 403]

 ५३

 ४/२2!५४४

 ७

 22॥:

 ।
 ३७

 3४४४

 ४

 88/6

 086

 8

 &

 ३8
 ४६

 न्‍ सम

 9

 (३

 2-३

 आये

 30»

 0)

 00°LZ061

 S$7°878L

 0078६८

 00'८६४८

 बन
 लललबबल

 5४...

 ७४

 7

 बैड

 Lsfolie>
 |b

 ७४४६ 330 १4 ०-0 | 3४५ 2५ ६ | 4७ ०४ ४५ बुन्म एड २ ॥१४४०७०७०२४७ ४050 308. 330 (७ २७०६ ॥ (७ २ (2) ३ (७) ७ १



 लिखित  उत्तो 7  1913  )

 ३७४

 21>

 40५.
 ।

 ५1७३

 1018

 18४७

 ६1७1७७।५७
 |६

 16/€

 ।
 है

 छै५

 (४

 +४७

 ७७७॥४
 +%

 ७४३)»

 ६

 |

 ७७४

 4098

 ७०३४

 ४

 06/6

 ३७४

 2७

 00:0058#

 ॥
 है

 ॥००५

 32]४७३७ ३७४

 4४०५७

 2|५७2
 &

 ४७७७

 06/[ 06/६ 68/7 16/६

 9667 0८८८ 17"५१ 009६

 00:99
 ८६ 00'660$ 00'66८$ 00°C 1617

 OO'ZEOF

 PTT

 00'८899

 ऐ

 3:08 । | ५१३७४४७६

 00'0058#

 &0४४७

 [39



 268  1991

 ।
 है

 2

 00२]

 ४

 2॥४॥४७ ।
 है

 30०8

 ४.

 ३७

 328

 कर

 3०

 भू

 ने

 अधिक

 80.

 208

 38४४

 208

 ४४

 ।

 डैई

 ६

 ५४३४७

 >--+-++

 लिखित  उत्तर

 8 नमन

 98/#

 08८
 0५
 8

 ।
 है

 ३४६
 ४

 ke

 24818)

 bie}

 20०७

 hwy

 पु

 ।
 ३

 DjBib2

 1५%
 110०॥४५)४७

 2b
 >४७

 1४
 1100|102]

 1:18

 >1%३७

 bap

 ६
 bd

 २९
 २९

 2७ 23 ५ [39 '0%0४२ (७ ७ 3०६ '। 00८६६ 0075८ (०३५४७ श्शए है । ४७७ 383५ 43 ट ॥॥



 लिंशित  सत्तर 7  1  91.3

 00'0#

 09८18

 00001

 00८८

 00192.

 ५४9४६

 0६८४

 ‘tr

 1808८. द?'का

 00'0६

 ४४६४८

 ६00

 ६८४8८

 009८

 ६6८

 0८८6६ 9 (06-68

 पक

 90७

 902
 &

 ४0०2

 रे

 मु

 (३

 2७७

 ३७

 ३1४
 1111 [11 | हि है । का कक

 नीलीती.+-««+

 )

 का एड

 (५४

 it

 है । हे हे 40

 ८८'6#८

 |

 7
 4)

 (3४

 शक

 ०४
 १

 0“

 शक

 |
 है

 १
 203

 8)8)

 Re

 9 "५

 अयाडे४

 7

 ४9७.

 '६
 ४28

 ४-६]

 0042)

 पट हे
 40

 ४७७

 ४७/४)

 ही

 हम

 कि ६

 ७७

 ७५७]

 ०.४

 ४४५

 41



 28  1991 लिखित  उत्तर

 -

 ६६५४६

 0५50

 OTE

 0079

 0८91

 00°8

 66८5५

 _

 ६६07?

 LOL

 Tele

 0५0

 घ्6ट६

 ता

 99८६

 0५६ 0५४६1 6८0५

 6८0५

 दा

 7८8६

 007

 ६६6६
 $६
 ८५

 008

 ८६8६

 009

 0878

 78९0

 09६६

 000८ 8

 ८

 ६६५६ ०0०८८ 09.7 ६1'66 3°99 8८8६ 1८051
 99८६ 12404 7५69 4441 ध्ट्घ्च so'ts 00

 दा 00६11 ८8011 ६8901
 टाफ६ ध्ड्ध्टट

 9

 111/[

 ठ्द्शा

 1...

 0७४७
 33

 २४४
 (४

 32७

 ४७

 52

 1101

 $9°SZ

 6८-8८

 6८-8८

 38102

 ७४३

 ७४३

 एछडेए...*

 ट

 111

 98६1

 6८-8८

 ह

 आपको

 20७]

 Bes

 ६८

 9968

 98८1

 ८८-9८

 अेछ

 बक

 bet

 टट

 ८ध्डष्ट

 [t

 ॥७७४४
 ४४...

 ८

 ६५४५

 0४४४७

 33

 (५४

 0५७

 "0८

 30

 ३६॥॥६

 है

 2४४७

 08.5५

 २३४७.

 ।

 (४

 4६३.

 6८-8८

 अ्कंयए

 *

 बष

 9।

 ८9६

 20४

 ४...

 ५

 9५8

 है

 |

 मो

 4

 906

 हूँ

 (..

 ॥४७४७
 3

 ३२४४
 (७

 0४७
 35

 4.६4

 308

 दा

 है ।

 48

 या

 ३५

 ।

 सह

 000८

 338

 8

 8

 248

 6

 ।

 ७६३५

 8

 |

 बडेछ

 पक

 प्र

 4

 ६

 ट

 432



 28  1991

 ।
 है

 ued

 ७१७३
 8

 €ह

 Db
 &

 ०४७७२॥४

 Dts: " पृ

 श्र
 ४

 2७४४६.
 €

 [४४४७४

 $४६

 ३४

 ७0७२
 dele

 ४७0७

 93109

 3008

 ५३४

 +

 ४४४

 (७2७४४

 93008
 #&

 एक
 :

 नि

 0६.

 जी
 ।

 080

 बेड४

 3०0

 “9

 844

 ।

 हु ।

 जेड८

 आड़

 20)...

 ५

 609

 |!

 डा

 १० हे

 9)

 6८0८

 ता

 96'6

 90८

 8 ।

 2(७७)

 ६9६

 ६#'६

 870

 0८-69

 8

 9

 |

 हैक

 ४७७

 लिखिक

 ००

 ७

 ्

 तक

 तल

 ।

 ेल्‍

 ।

 43



 लिखिंव  28  1991

 ]

 पाकिस्तान  द्वारा  भारतोय  तीर्थ  यात्रियों  को  वोजा  देने  से  इन्कार
 1115.  श्री  ओ  वललभ  पाणिग्रहो  :  क्‍या  व्विश्ञसंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  हाल  के  इन  समाचारों  कौ  जानकारी  है  कि  _  पाकिस्तान  ने  उस  देह  में
 कटसराज  की  यात्रा  के  लिए  400  स  भारतीय  तीय॑  यांत्रियों  को  वीजा  देनें  से  इन्कार  कर  दिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  को  पा  केस्त॑नि  के  साथ  उठीया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इंसके  क्या  परिणाम  निकले

 क्या  दोनों  देशों  में  विभिन्‍न  स्थानों  की  ऐसी  यात्रओं की
 '

 अर्नुमैतिं  दिये  जाने  केਂ  बारे  में
 पाकिस्तान  के  साथ  आपसी  समक्ष  के  किसी  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  ओर

 (S)  यदे  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 े

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  एडआर्डो  :  से  974  में
 भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  घमं-स्थानों  की  यात्रा  के  संबंध  में  जो  प्रोतोकोल  सम्पन्न  हुआ  था  उस
 में  एक  दूसरे  के  देश  में  विशिष्ट  घर्म-स्थानों  पर  तीर्थयात्रियों  की  यौँत्रा  की  इजॉजेतਂ  देने  का  प्रावधान

 जुलाई  1989  में  भारत-पा  केस्तान  संयुक्त  आयोग की
 बैठक  इस  वात  पर  भी  सहमति  हुई  थी

 कि  कटासराज  की  वर्ष  में  दो  बार  यात्रा  की  जा  सकेगी  और  प्रत्येक  तीर्थयात्री  दल  में  200  लोग
 जा  सकेंगे  ।  इस  प्रकार  की  एक  यात्रा  का  कार्यक्रम  2  052  5  1991  था  ।  लेकिन  ।5

 91  को  पाकिस्तान  की  सरकार  ने  हमें  यहेँ  सूचमा  दी  कि  कटासशज'की  यात्रा  की  जो
 तारीखें  मुकरेर  हैं  उन्हीं  तारीखों  में  भारतीय  ती्थंयात्रियों  कां  एक  अन्य  दल  हमात-क्तिफी  की  योंत्रा
 के  लिए  आ  रहा  है  और  इन  दोनों  यात्राओं  का  एक  साथ  इन्तजाम  कर  पाना  मुश्किल  होगा  ।  चूंकिं
 इतनी  देर  से  इस  यात्रा  को  रह  करने  से

 यात्रियाँ
 को  असुविधा  हो  सकती  थी  इसलिए  सरकार  के

 अनुरोध  पर  बाद  में  पाकिस्तान  की  सरकार  इस  यात्रा  के  लिए  राजी  हो  गई  ।  लेकिन  चूंकि  वक्‍त  वहुत॑
 कम  रह  गया  था  ।  इसलिए  सिर्फ  52  यात्री  ही  इसे  यात्रा  पर  जा  सके  ।

 सिचाई  क्षमता  को  उपयोग

 1116.  श्री  तंग्काबालू  :  क्या  जल  संसोधन  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  मध्यम  तथा  लघु  सिचाई  पॉरयौजनाओं  के  अंतर्गत  देश  में  सिचाई  क्षमता  पैदा

 करने  और  उसके  उपयोग  में  अन्तर  और

 (a)  यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनकी  अलग-अलग  उपयोग  क्षमता  का  वर्षवार
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  विश्ाचरण  जी  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  की  समाप्त  पर  सिंचाईं  क्ष  मती  #  उपयोग  में  शंचयी  अन्तर  इस  प्रकार

 रहा  :-८  |  हा
 हैकटेशर

 1988-59  1989-90  ¥990-91

 तृहद  और  मध्यम  4.75  4.10  4.09

 लघु  मिचाई  3.06  3.18  “3.48
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 सरकारो  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  जमोन  का  अधिग्रहण

 1117.  श्री  सेयद  शाहडुद्दोन  :  क्या  इस्पात  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  अधिग्रहित  जमीन  का  संयंत्र-वार  ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  संयंत्र  द्वारा  वतंमान  में  वास्तव  में  कितनी  मूमि  का  उपयोग  किया  जा  रहा
 तथा  कितनी  भूमे  बेकार  पड़ी

 सम्बद्ध  संयंत्र  का  विचार  अन्ततः  उपयुक्त  जमीन  का  उपयोग  किस  प्रयोजन  से  करने
 और

 क्‍या  अंतरिम  अवधि  के  दौरान  ये  संयंत्र  उपयोग  में  न  आने  वाली  जमीन  का  प्रत्यक्ष  या
 परोक्ष  रूप  से  किसी  उत्पादक  कार्थ  में  उपयोग  करना  चाहते  हैं  ?

 इस्पात  भन्‍त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  और  ब्यौरा
 नुसार  है  .--

 इस्पात  संयंत्र  का  नाम  अधिगहित  क्षेत्र  उपयोग  किया  अप्रयुकत  क्षेत्र
 वास्तविक  क्षेत्र

 )  )

 1.  स्टील  अथास्टिी  आफ

 इंडिया  लिमिटेड  और

 इनको  सहायक  कसम्पनियां

 1.  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  22,369,76  18,933.22  3,430.54

 2.  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  16,424.00  24.00  10,816.00  5648.00

 3.  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  19,785.22  11,202.00  8,583.22
 4.  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  31,030.47  31,030.47  न

 5.  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  3,092.39  2,776.31  316.08
 कम्पनी  लिमिटे

 6.  एलाय  स्टील  प्लांट  1,1  54.51  1,1  54.51  न

 7.  सेलम  इस्पात  संयंत्र  /.  3962.70  2,729.00  1,233.70

 8.  विश्वेश्वरया  आवरन  2,  21100.  1,402.00  809.00
 स्टील  कंपनी  लिमिटेड

 2.  विज्ञाखापट्ट गम  इस्पात  संयंत्र  8,456.32  8,456.32  न

 3.  विजयनगर  इस्पात  संयंत्र  9,341.73  10.00  9,331.73

 4.  नीजाचल  इस्पात  निगम  लिमिटेड  16.74  16.74  न
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 और  सेल  के  अलग-अलग  इस्पात  संयंत्रों  की  अप्रयुक्त  अधिगृहित  मूमि  को  भविष्य  में
 विस्तार  जब  भी  संसाधन  उपलब्ध  में  प्रयोग  करने  की  योजना  है  ।  ब्यौरा  संलग्न
 विवरण  में  दिया  विजयनगर  इस्पात  संयंत्र  के  संबंध  में  अधिगृहित  भूमि  अमो  अश्रयुंक्त  पड़ी

 है  क्‍योंकि  इस  परियोजना  के  संबंध  में  निवेश  संबंधी  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 विवरण

 1.  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  :  3436.54  एकड़  खाली  भूम  का  उपयोग  संयंत्र  के भावी  और
 विस्तार  और  बस्ती  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  के  लिए  प्रस्तावित  है  ।

 2...  बुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  :  5608  एकड़  खाली  भूम  का  उपयोग  संयंत्र  का
 बस्ती  का  सहायक  पर्यावरण  पाक  आदि  में  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 3.  राडरकेला  इस्पात  सयंत्र  :  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  अधग्र  हेत  19,785.22  एकड़
 से  3788.06  एकड़  भूमि  राज्य  सरकार  को  ६स्तांतरित  किए  जाने  की  प्रक्रिया  में  है  ।

 इस  प्रकार  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के पास  15,997.16  एकड़  भूमि  इस  अप्रयुक्त
 भूम  में  से  1887.06  एकड़  भूम  लगून  पहाड़ो  सीवर  रेलवे  लाइन
 के  लिए  बफर  हवाई  पट्टो  के  लिए  हवाई  सुरंग  के  अन्तर्गत  है  ।  इसमें  नदिथों  द्वारा

 अपर  दित  रिंग  रोड  और  हरित  पट्टी  क ेलिए  आवश्यक  भूमि  भी  शा|मल  हैं  ।  इस
 प्रकार  शेष  भूमि  केवल  2958.10  एकड़  इसमें  से  1172.25  एकड़  भूम  संयंत्र
 क्षेत्र  मे ंउपलब्ध  है  और  1785.85  एकड़  भूमि  बस्ती  क्षेत्र  में  जो  कि

 संयंत्र  के  मात्री  विस्तार  तथा  आवुनिकीकरण  और  बस्ती  के  विस्तार  के
 लिए

 4...  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  :  अधिग्रहित  परन्तु  अप्रयुक्त  31  €.18  एकड़  भूमि
 इस्को  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  है  जिसमें  कोक  धमन  सिन्टर
 इस्पात  प्रगलन  रेलवे  कच्ची  सामग्री  मण्डारण  खत्ता-याड  आदि  जैसी
 अतिरिक्त  यूनिटों  को  बढ़ाना  शामिल  है  ।  ये  यूनिट  अधिगृ:हेत  सम्पूर्ण  भूम  पर  बनाई
 जाएंगी  ।

 5.  सेलम  इस्पात  संयंत्र  :  सेलम  इस्पात  संयंत्र  क ेलिए  अधिगृहित  भूमि  का  उपयोग  संयंत्र
 के  प्रगामी  विस्तार  के  अनुसार  चरणों  में  किया  जा  रहा  है  ।

 6...  विष्वेज्वरेया  आयरन  एन्ड  स्टील  लिसिटेड  :  विश्वेश्व रेया  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड
 द्वारा  अधिग हत  2211  एकड़  भूमि  में  से  192  एकड़  भूम  सरकारी  विभागों/लघु
 उद्योगों  आदे  को  बेच  दी  गई  हैं  ओर  466  एकड़  भूमि  बिवादग्रस्त  इस  प्रकार
 विश्वेश्वरया  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  के  कब्जे  में  कुल  1552  एकड़  भूमि
 अप्रयुक्त  150  एकड़  भूमि  कमंचारेयों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  करने  के  लिए  है  ।

 कोल  इष्डिया  लिमिटेड  द्वारा  इस्पात  उद्योगों  को  कोयले  को  आपूर्ति

 11 1  8.  श्री  विजय  नबल  पाटील  :

 श्री  सुदाल  गि्यिप्पा  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  इस्पात  क्षेत्र  की  कोयले  की  मांग  को  पूरा  करने  में  सक्षम

 नहीं  ती  उसके  क्‍या  कारण
 :  क्या  उन्हें  दिया  जाने  वाला  कोयला  भी  वांछित  स्तर  का  नहीं  होता

 इस्पात  क्षेत्र/कोयले  पर  आधारित  उद्योगों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  की  आपूर्ति  के
 लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं/उठाये  जा  रहे  और

 ह
 गत  दो  वर्षों  क ेदौरान  कोलले  के  आयात  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  ख  की  गई  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  से  कोल  इण्डिया  द्वारा
 इस्पात  क्षेत्र  की  कोयले  की  संपूर्ण  मांग  को  निम्नलिखित  कारणों  से  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  :---

 (1)  विद्यमान  कोक्‍्कर  कोयला  खानों  को  क्ष॑मंता  घट  रही  है

 (2)  कुल  नई  विनिदिष्ट  खानों  की  सतही  ढांचों  आदि  के  कारण  प्रभावित  हैं  और  ये
 पूर्ण  क्षमता  तक  पहुंच  जाने  से  पूर्व  लम्बी  प्रतीक्षा  अवधि  रखेगी  ।

 (3)  उच्च  ग्रेंड  की  सीमा  का  आंशिक  रूप  में  दोहन  किए  जामे  के  बतंमान  में  उत्खनन
 किए  जा  रहे  कोयले  की  समग्र  रूप  में  गिर  इस्पात  उद्योग  व

 गुणवत्ता  संबंधी  पैरामीटरों  को  पूरा  किए  जाने  की  स्थिति  में  देशीय  कोक्‍्कर  कोयला
 समर्थ  नहीं

 इस्पात  क्षेत्र  को
 कोक्‍्कर  कोयले  की  आपूति  में  वृद्धि  किए  जाने  के  संबंध  में  कुछ  उठाए

 गए  कदम  नीचे  दिए  गए  हैं  :--
 हे  -

 ॥

 (1)  क्षमता  उपयोगिता  में  वृद्धि  करके  विद्यमान  खानों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  किया  जाना  रे

 (2)  नई  विनिदिष्ट  खानों  का  तेजी  से  विकास  ।
 ॥  ह

 (3)  कोक्कर  कोयला  खानों  में  लगी  भूमिगत  आग  पर  नियंत्रण  केए  जाने  के  सम्बन्ध  में
 कारंवाई  करना  ।

 (4)  वाशरियों  आदि  की  क्षमता  उपयोगिता  में  वृद्धि  ।

 इस्पात  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई  सूचना  अनुसार  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  इस्पात
 उद्योगों  के  लिए  आयात  किए  गए  कोक्‍्कर  कोयले  की  अनुमानित  लागत  को  नीचे  दर्शाया  गया  है  :

 भाड़ा  सहित  आयातित  कोयले  की  अनुमानित  लागत

 रुपए
 1989-90  533.64
 1990-91  705.04

 कस्पूचिया  के  सांय  द्विपक्षीय  संबंच
 1119.  श्रो  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  विदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  सश्कार  कम्पूचिया  के  साथ  द्विपक्षीय  संबंध  को  और  सुदृढ़  करने  के  लिए  कोई
 कदम  उठाने  जा  रही  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एडुअर्डो  फंलोरो  :  जी  हां  ।

 द्विपक्षीय  संबंधों  को  सुदृढ़  बनाने  ठे  उद्देश्य  से  हम  कम्बोडिया  के  अनुशोध  पर  1.5

 करोट्ट  रुपए  का  अनुदान  देने  पर  सहमत  हुए  जिसका  इस्तेमाल  दवाइयों  के  लिए  किया  जाएगा  1.5

 करोड़  रुपये  का  वाणिज्यिक  ऋण  भी  दिया  गया  अनुदान  और  ऋण  के  अन्तर्गत  कम्बोडिया  ने  जिन

 वस्तुओं  का  अनुरोध  किया  है  ।  वे  उन्हें  भेजी  जा  रही  यह  अंगको  रवाट  जीर्णोद्धार  परियोजना  के  लिए
 दी  जा  शही  सहायता  और  कृंत्रिम  अंग  लगाने  के  शि।वरों  स.हत  मानवीय  सहायता  के  अलावा  एक
 अपील  के  उत्तर  में  कम्बोडिया  को  बाढ़  पीड़ितों  के  लिए  5  लाख  रुपए  की  राहत  सामग्री  भेजी  जा

 रही  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  क ेअनुरोध  पर  हमने  कम्बोडिया  में  संयुक्स  राष्ट्र  अग्रिम  दल  के  लिए  नाग।रेक
 और  सैनिक  कर्मी  भी  भेजे  कम्बोडिया  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संक्रान्तिका  लीम  प्राधिकरण  में  भाग  लेने  की
 अपनी  इच्छा  व्यक्त  की  है  ।

 दिल्‍लो  दुग्ध  योजना  ओर  मदर  डेयरो  के  खंर्यश्रों  की  क्षमला  का  उपयोग

 11  20.  श्री  प्रकाश  पाटिल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  गत  तौन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्वेक  वर्ष  दिल्ली  दुग्ध  योजना  और  मदर  डेपरी  क्र

 संयंत्रों  की  कितनी  क्षमता  का  उपयोग  किया  और

 मदर  डेरी  और  दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितना  लाभ/घाटा

 हुआ  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  क्षमता

 का  उपयोग  इस  प्रकार  रहा  :--

 वर्ष  सदर  डेयरो  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना

 1988-89  95.5  प्रतिशत

 1989-90  89.75  प्रतिशत  107.1  प्रतिशत

 1990-91  88.39  प्रतिशत  110.7  प्रतिशत

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदोरान  लाम  (--)  की  स्थिति  इस  प्रकार  रही  :-

 रुपए

 बच  मदर  डे  यरो  हिल्‍्लो  दुग्ध  योजना

 1988-89 9  (--)  11.71  (--)  18.88"

 1989-90  (+)  0.16  (--)  16.51*

 1990-91  (+)  0.31  15.38*
 *  अनन्तिम
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 “

 राजस्थान  में  भूजल  हप्ेलों  का-सर्वक्षण

 1121.  श्रो  दाऊ  श्याल  जोशी  :  क्या  अल  संसाधन  मंत्री  यह  वलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान  के  सूखा-प्रवण  क्षेत्रों  में  मूजल  की  उपलब्धता  का  पता
 लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  :  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  ओर  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  जी

 जल  भू-व॑ज्ञानिक  सर्वेक्षणों  तथा  वैज्ञानिक  खोज  के  परिणामों  के  आधार  पर  राजस्थान
 के  सखा  प्रवण  क्षेत्रों  क ेमूजल  स्रोतों  का  अनुमान  5-67  घन  किलोमीटर  लगाया  गया  जिलावार
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 ब्रिवरण

 भू-जल  आकलन  समिति  के  मानकों  के  अनुसार  भू-जल  स्थोत  अनुमान
 राज्य  का  नाम  :  राजस्थान  अनन्तिम

 क्रम  जिले  का नाम  कुल  सिंचाई  कुल  सम्‌ृपयोजन  भू-जल  विकास
 सं०  पुनमंरणीय  औद्योगिक  के  लिए  ड्राफ्ट  के  लिए  का  स्तर  वतंमान

 मू-जल  तथा  अन्य  उचंयोंज्य  उपलब्ध  शेष  प्रतिशत
 स्रोत  उपयोगों  भमू-जल  मूजल  क्षमता

 के  लिए  स्रोत
 व्यवस्था

 1.  अजमेर  0.544  0.102  0.442  0.261  0.181  59

 2.  बांसवाड़ा  0.408  0-061  0.347  0053  0:294  15

 3.  डृंगरपुर  0.299  0.047  0.252  0.053  Q-199  21

 4.  भालावाड़  0.58  7  0:088  ९४499  9.165  0.334  33

 5.  कोटा  1.2220  0.184  15038  0-156  0-882  15

 6.  सवाईमाधोपुर  1.148  0.172  0-976  0.233  0.743  24

 7.  टोंक  0.513  0.077  9.436  0.295  32
 8.  उदयपुर  0.949  0-170  0779  0.440  0.339  56

 योग  5.67  0.901  4.769  1.502  3:267  31.875

 अनुवाद
 ्श्््ि  आन्भ्र  प्रदेश  में  बाढ़  नियंत्रण

 1122.  22.  श्री  धर्मभिक्षम  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 केन्द्रीय  सरकार  ने  आन्श्र  प्रदेश  सरकार  को  राज्य  में  बाढ़  पर  विशेष  रूप  से  मसी  नदी
 में  आने  वाली  बाढ़  पर  नियंत्रण  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  नि  देंश  जारी  किए  और  ।

 यदि  तो  क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  इन  निर्देशों  के  अनुसार  कार  किया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रों  विद्याचरण  :  ओर  भारत  सरकार ने  राष्ट्रीय
 बांढ  आयोग  की  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों  को  1981  में
 दिछ्ला  नर्देश  और  अनुदेश  जारी  किए  हैं  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  भीं  सिंचाई  और  बहुप्रयोजनी
 योजनाओं  की  विस्तृत  प-रेयोजना  रिपोर्ट  तैयार  के  लिए  सामान्य  जिनमें  बाढ़
 नियंत्र०  और  जल  निकास  पहलुओं  के  लिए  भी  दिशा  निर्देश  शामिल  जारी  किए  मूसी  नदी
 के  सम्बन्ध  में  कोई  बाढ़  नियंत्रण  स्कीम  तकनीकी  आरविक  म्ल्थांकन  के  लिए  केन्द्रीय  जल  आयोग  में
 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  अलग-अलग  100  लाख  रुपये  से  कम  लागत  की  बाढ़
 नियंत्रण  स्कीमें  तकनीकी  आर्थिक  मूल्य  कन  एवं  निदेश  स्त्रीकृते  के  लिए  केन्द्र  को  प्रस्तुत  की  जानी
 अपेक्षित  नहीं  हैं  ।

 पड़ोसी  देझ्ों  के  साथ  द्विपक्षीय  समस्याओं  का  समाधान

 1123.  आओ  हन्नान  मोल्लाह  :  क्या  विदेशी  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  हमारे  पड़ौसी  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  समस्याओं  का  हल
 ढुंढने  में  क्या-क्या  प्रगति  हुई

 पिछले  एक  वर्ष  के  हमारे  पड़ोसी  देशों  के  किन  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में

 सहमति

 क्‍या  इस  उहं  श्यार्थ  पड़ौसी  देशों  क ेसाथ  निकट  भविष्य  में  कोई  वार्तायें  होने  वाली
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शी  एडआडों  से  हम  दक्षण  एशिया  के
 अपने  पड़ोसियों  के  साथ  द्विपक्षीय  आधार  पर  और  दक्षिण  ए.शयाई  क्षेत्रीय  सहयोग  संघ  के  माध्यम
 से  भी  अथने  सम्बन्धों  को  सुदृढ़  करने  को  बराबर  सर्वोच्च  प्राथमिकता दे  रहे  हैं  ।

 हमने  बंगलादेश  में  लोकतांत्रिक  पद्धति  से  निर्वा,चत  सरकार  की  स्थापना  का  स्वागत  किया
 बंगलादेश  के  विदेश  मंत्री  हमारे  निमंत्रण  पर  1991  में  भारत  की  यात्रा  पर  आये

 उनके  साथ  द्विपक्षीय  मामलों  पर  व्यापक  विचार-विमर्श  हुआ  था  ओर  इस  वात  पर  सहमति  हुई  थी
 कि  दोनों  पक्ष  आपसी  मतमेदों  को  बातचीत  के  द्वारा  सुलभायेंगे  ।

 नेपाल  में  बहुदलीय  लोकतंत्र  के  अम्युदय  से  हमारे  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  की  जो  अपनी
 तरह  की  अनोखी  हैं  और  मजबूत  हम  नेपाल  के  प्रधानमन्त्री  की  आगामी  भारत  यात्रा  की
 प्रतीक्षा  कर  रहे  जिसके  पूर्व  नई  दिल्ली  में  दोनों  देशों  के  बीच

 जल-संसाधनों  के  बहुहं शीय  और  परस्+र  सहमत  अन्य  मामलों  में  पारस्प/रेक  सहयोग
 को  संत्रधित  करने  के  लिए  मारत-नेपाल  संध्रुक्त  आयोग  की  बैठक  होगी  ।
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 1991  में  तत्कालीन  प्रधानमन्त्री  की  नेपाल  यात्रा  के  दौरान  परस्पर  लाभदायक
 द्विपक्षीय  सहयोग  को  तेजी  से  बढ़ाने  के  अनेक  उपायों  पर  सहमति  हुई  थी  जिसमें  द्विपक्षीय  सहयोग  का

 एक  व्यापक  काय॑क्रम  तैयार  करने  के  लिए  एक  उच्चस्तरीय  टास्क  फोर्स  भी  शामिल  थी  जो  बहुत
 जल्दी  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  देगी  ।

 मूटान  के  साथ  हमारे  निकट  सम्वन्धों  और  सहयोग  को  और  सुदृढ़  तथा  मजबूत  किया  जा

 रहा  है  ।  जिसका  प्रमाण  हमें  मूटान  नरेश  की  हाल  की  यात्राओं  में  मिलता  उनकी  इन  यात्राओं
 के  दौरान  आपसी  हित  के  सभी  मसलों  पर  विस्तार  से  विचार-विमर्श  हुआ  था  ।

 मालदीव  के  साथ  हमारे  निकट  और  मंत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  उनके  उच्चस्तरीय  यात्राओं  से  और
 अधिक  मजबूत  हुए  हैं  जिनमें  इस  वर्ष  जून  और  अगस्त  में  मालदीव  के  राष्ट्रपति  की  यात्रा
 भी  शामिल

 1991  में  तत्कालीन  विदेश  मंत्री  की  कोलम्बो  यात्रा  श्रीलंका  को  सरकार  के  साथ
 सम्प्रेषण  स्थापित  करने  और  उसके  साथ  कार्यकारो  सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  उद्देश्य  से

 सफल  रही  जहां  तक  श्रीलंका  की  जातीय  समस्या  का  सवाल  है-हम  समभते  हैं  कि  भारत-श्रीलंका
 करार  के  इस  समस्या  के  स्थायी  और  ओ  चेत्यपूर्ण  समाधान  का  रक  आधार  मौज द  है  ।
 जातीय  समस्या  के  सवाल  पर  दोनों  देशों  के  बीच  मतमेद  अवश्य  फिर  भी  हमने  श्रीलंका  के  साथ
 द्विपक्षीय  सम्बन्धों  को  सुदृढ़  करने  की  कोशशश  की  इसके  फलस्वरूप  29  1991  को
 भआरत-श्रीलंका  संयुक्त  आयोग  की  स्थापना  के  लिए  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  जिसका
 पहला  अधिवेशन  92  में  दिल्ली  में  होने  की  सम्मावना  है  ।  इस  बीच  संस्कृति  संम्बन्धीः
 आयोग ने  सांस्कृ.तक  आदान-प्रदान  कार्यक्रम  को  अ.न्तम  रूप  दिया  है  तथा  व्यापार  सम्बन्धी
 आयोग  ने  आपसी  व्यापार  को  बढ़ाने  और  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  पूंजी  निवेश  को  प्रोत्साहित  करने  के
 उपायों  पर  विचार  विनिमय  किया

 पा.केस्तान  के  साथ  हम  सहयोगपूर्ण  और  अच्छे  प्रतिवेशी  के  से  सम्बन्ध  स्थापित
 करने  की  कोशिश  करते  रहे  पाकिस्तान  यद्यपि  अन्तर्शक््यीय  सम्बन्धों  के  आचश्ण  के
 सिद्धान्तों  का  और  शिमला-समभौते  के  बुनियादी  प्रावधानों  का  उल्लंघन  कर  रहा  है  हम  फिर  भी
 परस्पर  विश्वास  विकसित  कश्ने  के  लिए  तथा  द्विपक्षीय  मसलों  को  सुलझाने  के  लिए  उसके  साथ
 बातचीत  का  रास्ता  अश्ख्तयार  किए  हुए  तथापि  पंजाब  तया  जम्मू  और  कश्मीर  में
 वादेयों  और  आतंकवादियों  को  उसका  समर्थन  तथा  भाश्त  के  विरुद्ध  उसका  प्रचार  आन्दोलन  और
 शिमला  समभौते  का  उल्लंघन  करके  उसके  मसले  को  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  देने  की  उसकी  कोशिशें  हमारे
 दोनों  देशों  के  बीच  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  के  रास्ते  की  रूकावढटों  हैं  ।

 अब  हमें  अगले  महीने  चीन  के  प्रधानमन्त्री  ली  पेंग  की  भारत  यात्रा  का  इन्तजार  दिसम्बर
 1988  में  स्वगींय  श्री  राजीव  गांधी  की  चीन  यात्रा  के  बाद  से  भारत  और  चीन  के  बीच  सम्बन्धों  में
 उल्लेवनीय  सुधार  हुआ  है  ।  इस  वर्ष  से  शुरू  में  1991-92  के  लिए  एक  व्यापार  प्रोतोकोल.१२  और
 1991-93  क॑  लिए  एक  सांस्कृतिक  आदाद-प्रदान  कार्यक्रम  पर  हस्ताक्षर  हुए  दोनों  देशों  ने
 सिद्धान्त  रूप  में  शंघाई  तथा  वम्बई  में  अपने-अपने  प्रधान  कोंसलावास  पुनः  स्थापित  करना  भी  स्वीकार
 कर  लिया  है  तथा  सीमावर्ती  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  भी  सहमते  हो  गई  हाल  ही  में  दोनों  पक्षों

 *व
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 .  के  बीच  भारत-चीन  संयुक्त  कार्यकारों  दल  की  तीसरी  ब॑  ठक  भी  हुई  थी  जो  सीमा  के  सवाल  से  निपटने

 लिए  स्थप्रपित  किया  है  ।

 गंगा  घाटो  में  को  खोज

 1124  श्री  निकाम

 श्री  रवि  राय  :  क्या  थद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  गंगा  घाटी  में  तेल  की  खुदाई.-दो  है

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  तेल  की  खोज  का  कार्य  किया  गया

 किन-किन  कुओं  में  तेल  की  खुदाई  की  गई

 क्या  सरकार  का  इस
 क्षेत्र  में  तेल  आगे  खोज  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पंट्ोजियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  बो०
 शंक  :

 पश्चिमी  उत्तर  प्रद्वेश्  के  गंगा  घाटी  बेसिन  में  आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  मू-कम्पयी
 सर्वेक्षण  किये  जा  रहें  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 हां  ।

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  और  तेल  एवं  प्राकृतिक  गर्म  आयोग  द्वारा  मू-कम्पीय  सर्वेक्षण

 कश्ने/योजना  बेनाने  के  अतिरिक्त  तेल  एवं  प्राकृतिक  ग्रूस  थआग्ोग  द्वारा  के  पश्चिमी  अंपारण
 जिले  के  कंदमा  नामक  स्थान  पर  एक  कुए  की  भी  खुदाई  की  जा  भारत  सरकार  द्वारा  इस
 जब  के  सोते  ब्लॉक  अन्वेषण  के  लिए  ब्रोली  के  चौथे  दौर  में  दिए  गए

 राज्यों  को  सिट्टी  तेल  का  आवंटन
 1123.  श्री  अशोक  आनंद  राव  देशमुख  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  वताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :  जुलाई  और  1991  के  दौरान  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  राज्य
 बार  और  संघ  रीज्य  क्षत्र  वार  कितनी-कितनी  मात्रा  में  मिट्टी  के  तेल  कृय  क्षुब्ंट्रन  गया  ?

 पेड्रोलियम  और  प्राकृतिक  गे  स  सन्त्री  दंकरानन्द  )

 संलग्न  विवरण  में  यथा  ।

 $2
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 CT शिवरण

 टन
 ———

 शाप

 आन्च्र  प्रदेश  थ्ु  46440  जाग

 असम  46440  46440

 बिहार  39297  39297

 गुजरात  60887  39297

 हरियाणा  60887  61277

 हिमाचल  प्रदेश  12397  12397

 जम्मू  और  करंमीर  3071  3071

 अीरिक  35638  35638

 केरल  35638  35638

 प्रदेश  21529  99504

 महाराष्ट्र  “9954  29504

 शकियुर  122058  508

 मेघालय  £308

 मिजोरम  345  345

 नागालेंड  345  762

 उड़ीसा  762  ॥  2678

 अंजान  27258  27258

 राजस्थान  27258  27258

 सिक्किम  384  384.

 कमिलनाइ  384

 त्रिपुरा  S364  53464

 उशर  प्रदेश  प्रढंका  8  T4436

 पश्चिमी  बंगाल  76444  57499
 अंडमान  और  निकोबार  ड्रीकंसयूह  342  57419

 अरुण्पचल  प्रदेश  679  679

 अंडीगढ़  १697  679

 दादर  और  नागर  हवेली  1697  1697

 विह्ले  312  312

 ऋेणा  2337  2337
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 लिखित  उत्तर  1991

 राज्य  1991  1991

 पांडिचेरी
 ह

 1068  1068

 लक्षद्वीप  है  ।  है|

 दमन  ओर  दीयू  239  239

 योग  :  674960  675350

 कोलार  स्वर्ण  खानों  में  सोने  का  पता  लगाने/सोना  निकालने  के  लिए
 विदेशों  प्रोद्योगिको

 1126.  शो  सा  गोड़ा  :  क्या  खान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  स्थित  कोलार  स्वर्ण  खानों  में  सोते  का  पता  लगाने/सोना  निकालने  के
 लिए  विदेशी  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  देशों  के  नाम  क्या  है  जिनसे  प्रौद्योगिकी
 का  आयात  किया  जा  रहा  और

 सोने  का  पता  लगाने  और  उसे  निकालने  का  काम  कब  तक  शुरू  होने  की  संभावना  है  ?
 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बलराम  सिह  जी  नहीं  ।

 और  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 आस्भ्र  प्रदेश  में  खनिज  पदार्थों  को  खोज

 1127.  झरो  गंगाधघरा  सानोपलल्‍ली  :  क्‍या  खाव  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  के  अनन्तपुर  जिले  में  खनिज  पदार्थों  का  पता  लगाने  के  लिए  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 बदे  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  अनंतपुर  जिले  में  चूने  तथा  लौह-अयस्क  का  दौहन  करने  के

 लिए  योजना  कनायी  और

 यदे  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैओर  इसका  दोहन  कव  से  शुरू  किये  जाने  की
 सम्मावना  है  :

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  जी

 स्वर्ण  :  प्राथमिक  गवेवण  से  रामगेरी  शिष्ट  पट्टी  के  जुबी  तल  पेनुकोन्डा
 प्रख॒ण्डों  में  निम्न  ग्रेड  स्वर्ण  ख,नजीकरण  की  तथा  पिनाकपेरलाकुड्र  प्रखण्ड  में  मामली  स्वर्ण
 करण  की  पुष्टि  हुई  है  ।

 ड्िलिग  से  भद्बमपलली  प्रखण्ड  में  80  मीटर  गहराई  में  औसतन  3-84  ग्राम/टन  ग्रेड  के
 23,734  टन  मंडारों  का  संकेत  मिला  है  0.92  ग्राम/टन  ग्रेड  के  10,700  टन  अयस्क  मंडारों
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 की  पुष्टि  हुई  रामपुरम  प्रखण्ड  में  70  मोटर  की  गहराई  पर  1.88  ग्राम/टन  ग्रेड  के
 1.53  लाख

 टन  मंडारों  का  संकेत  मिला  है  ।

 हीरा  :  अनन्तपुर  जिले  की  किम्बरलाइट  पाइप  चट्टानों  में  हीरा  गवेषण  से  लताबरम  पाइपों

 में  100  टन  में  0:33  से  0-50  केरट  तथा  बेंकटापल्ली  पाइप  में  100  टन  किम्बरलाइट  चट्टान  में

 8-52  कैरट  और  ऊपरी  भार  में  48:23  कंरट  हीरांश  का  पता  चला

 जी  नहीं  ॥

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 जड़ोदा  के  बागड़िया  इ  डस्ट्यल  एरिया  को
 गंस  की  आपूर्ति

 1128,  28.  कुमारी  दीपिका  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  बड़ोदा  के  बागड़िया  इंड'स्ट्रयल  टाउन  को
 पाइप  लाइन  द्वारा  गैस  की  पूति  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  4.

 एकीकृत  धान  उत्पादन  योजना  के  अन्तगंत  केरल  को  किया  आबंटंन

 1129.  आओ  अजलोज  :  क्‍या  क्‌षि  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  वर्ष
 1991-92  के  दौरान  धान  उत्पादन  योजनाਂ  के  अन्तर्गत  को  किए  गए  आबंटन  की

 राशि  कितनी  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  ;  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 एक  योजता  हैं  जिसका  नाम  प्रवतित  समन्वित  चावल  विकास
 कार्यक्रम  ।  इस  योजना  के  अन्तर्गत  केरल के  लिए  घनराशि  153.33  लाख  रुपये  है
 जिसमें  केन्द्र  और  राज्य  का  हिस्सा  क्रमशः  ॥  लाख  रुपये  तथा  38.33  लाख  रुपये  है  ।

 कोयला  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बेफ  को  सहायता
 11  30.  कुमारी  बिसला-वर्मा  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1990-91  के  दौरान  देश  में  कुछ  कोयला  परियोजनाओं  के  विकास  हेतु  राश्चि
 स्वीकृत  की  गई  थी

 यदि  तो  परियोजनावार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विदवे  बंके  की  सहायता  से  जिन  परियोजनाओं  का
 विकास  किया  जाएगा  उनका  ब्यौरा  क्या  और  उन  पर  कितनी  लागत  आएगी  ?
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 प्र्धाजल्लप्त  में  :  व  1990-01  के
 दौरान  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  किए  गए  संशोधित  लागत  अन  मान  तथा  कोबला  -  प्ररिग्रोज़काओं  की

 सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 कोयला  परियोजनाओं  3)  की  से  क्रिया  जा

 रहा  है  :--

 परियोजना  कम्पनी  विश्व  बंक  ऋण  की  राशि
 अआलर  मिलिग्रन )

 दुधीचुआ  109.0

 57.7

 सोनेपुर  बाजारी  114.8

 ग्रेद्वरा  .  स्प्र.ईकोलि  .  65.2

 निम्नलिखित  कोयला  परियोजनाओं/योज़नाओं  को  ऋण  सहायता  के  विचारा्थ  विश्व  बंक  को

 भेजा  गया  है  :

 1.  कोल  इण्डिया  लि०  की  34  भूमिगत  खानों  की  उत्पादकता  सुधार  किए  जाना  ।
 इस  सम्बन्ध  में  कुल  अनुमानित  निवेश  655.73  करोड़  रु०  की  राशि  का  होने  की

 है  ।

 2.  क्री  चरुण-ड  अोपनकास्ट  फरियोजना--हस  फरियोजना  पर

 कुल  ववेश  की  राशि  अनुमान  है  ।

 3.  हासलांग  विस्तार  ओपनकास्ट  परियोजना  सी.सी.एल.---इस  परियोजना  पर

 कुल  लिब्रेश  लममग  1-56  .कश्सेड-₹०  की-राक्षि  का  होने  की  सम्भावना  है  ।

 4...  की  जामब्यद  ओपनरकास्ट  यरियोजना---हल  की  लागत
 210.55  रु०  है  ।

 5.  भरिया  की  कोयला  क्षेत्र  की आगों  के  साथ  निपटना--इस  योजना  पर  कुल  निवेश
 लगभग  250.00  करोड़  रू०  की  सशश  का  छ्लोमा  ।

 विवरण

 क्रम  सं०  परेयोजना  कम्पनी  क्षमता  पूंजीगत  बाबत
 म्रि>2०  अतिकये  रु०

 1.  स्रेन्ट््  जरूशास*  के  ब्रिए  --  68.72
 संशोधित  लझ्जत  अनुमान
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 क्रम  सं ०  परियोजना

 2.  अमलोरी  के

 3...  कटेंरास  के  लिए

 4.  नाथ  अमलावाद  के  लिए

 प्ज  सतग्राम  के  लिए

 6.  गोलेटी  लांगवाल  परियोजना

 7.  के  लिए
 अन्‌  न

 8.  धनपुरी  के  लिए

 9.  घुगुस  के  लिए

 नगर  के  लिए
 संशोधित  परियोजना  रिपोर्ट

 लिगराज

 11.  विद्युत  प्लांट  क ेलिए*

 सं.ला.अनु
 *गैर-खनन  परियोजनायें

 -  संशोधित  लागत  अनुमान

 परियोजना

 लिखित  उत्तर

 पूंजीगत  लागत

 .  र०

 क्षमता

 4.00

 0.90

 भा.को  0.57

 0.57

 0.76

 3.50

 3.50

 1.25

 0.87

 5.00

 5.00  मे.वा«

 आंध्र  प्रदेश  में  सिजाई  परियोजनायें

 आओ  ओकक्‍्काराब  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  करेंगे

 आंध्र  प्रदेश  की  उन  सिंचाई  परियोजताओं  का  ड्यौरा  क्‍या  जो  केन्द्र  सरकार  के

 पास  लम्बित  पड़ी

 सरकार

 69.48

 54.69

 98.07

 95.28

 229:84

 $8:80

 उक्त  परियोजनायें  कब  से  लम्बित  पड़ी  तथा  इसके  क्‍या  कारण  और

 है



 निशित  उत्तर  28  1991

 इनको  कब  तक  स्वीकृति  दे  दी  जाएगी  ?

 जल  संसाथम  भन्‍्जो  विज्ञाधरण  ओर  मूल्यांकन  के  लिए  प्राप्त
 आन्भ्र  प्रदेश  की  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्स  है  ।

 परियोजनाओं  की  स्वीकृति  का  समय  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  मूल्यांकन  अभिकरणों
 ॥॒

 की  टिप्पणियों  की  शीघ्र  अनुपालना  अन्तर्राज्यीव  मुद्दों  को  हल  करने  तथा  पर्यावरण
 अथवा  वन  स्वीकृति  प्राप्त  करने  पर  निर्मर  करता

 हज
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 ]

 आोक्त.शभा  केःसदश्यों को  प्राथमिकता  के  अराधरर  पर  रसोई  गंस

 के  कनेक्शन

 1132.  श्री  केद्री  लाल  :  क्‍या  पंड़ोलियम  प्राकृतिक  शंस-मंत्री.यह  यताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  दसवीं  लोक  सभा  के  उन  सदस्यों  जो  नवीं  लोक  .  के  भी
 सदस्य

 1991  के'लिए  प्राथमिकता  के  आधार  पर  रसोई  गँस  कनेक्शन  के  की  सुविधा  नहीं  दे

 रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  दसवीं  लोक  सभा  के  ऐसे  सदस्यों  की  सिफारिश  पर  कनेक्शन  न  दिए

 जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्रकूतिक  मंस-संत्री  :  से  लोक  सभा

 के  जो  सदस्य  लोक  सभा  के  सदस्य  उन्हें  48  कनेक्शनों  का  मिलेगा  जिसमें  उतने

 कनेक्शन  घटा  दिए  जायेंगे  जो  उन्होंने  लोक  सभा  के  सदस्य  के  नाते  ले  लिया  यह  प्रति

 सांसद  के  लिए  प्रति  तिमाही  12  कनेक्शनों  तक  सीमित  होगा  ।

 [  अनुवाद

 तेल  और  प्रस्कृतिक-गंस.आमोग  लाभ

 1133.  श्री  भू  वन  चन्द्र  लन्डूरो  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृषा  करगे  कि  :

 ईक  )  क्या  उत्पादनः  में  कमी  अल्वालन  -  में  वृद्धि  के कारण  तेल  और  प्राकृतिक
 गैस  आथोग  द्वारा  उत्पादन  में  लाभाजं॑न  में  गिरावट  आई

 ह॒

 तो  क्या  का  तेल  त्राकृतिक  गंस  आयोग  की  कार्यप्रणाली  की

 पुनरीक्षा  करने  का  विचार  और

 तेल  और  प्राकृतिक  गैंस  आयोग  उत्पादन  और  लाभ  में  वृद्धि  करने  के  लिए  योजना
 आयोग  के  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  का  ब्यौरत  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  :  सन्‍्त्रो  :  और  एवं
 प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  वर्ष  1990-91  में  कर  पश्चात  लाभ  1048  करोड़  रुपये  का  धॉलजिवकि
 वर्ष  1989-90  में  यह  1624  करोड़  रुपये  का  जाम  में  कमी  होने  के  मुख्य  कारणों  में  विदेशी

 मुद्रा  की  भारी  खोदे  गए  कुओं  की  लागत  को  खाते  मूल्य.हास/स्थल  परित्याग
 और  कार्थ  चालन  खर्च  आदि  झामिल  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  की  कार्य  प्रणाली  को
 समीक्षा  बराबर  सतत  आधार  पर  की  जाती  है  1}

 योजना  आयोग  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  किसी  कार्य  दल  का  गठन  नहीं  किया  है  ।

 ण्पृ
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 कोयले  के  लिए  ग्‌  गवत्ता  नियंत्रण  सेल

 1134.  ओ  सईद  :  क्या  कोध  ता  मं  थी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उथ्रोक्त'ओं  को  बेहतर  किस्म  का  कोयला  उपलब्ध

 कराने  हेतु  एक  गुणवत्ता  नियंत्रण  सेल  स्थापित  करने  का

 यदे  तो  इप  बारे  में  तक  कर  दिया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कोयला  धोवनशालाओं  की  स्थापना  हेतु  निजी  क्षेत्र  को  भी
 आमन्त्रित  करने  का  और

 यदे  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मम्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्री  :  और  कोल  इण्डिया
 लि०  के  पास  पहले  से  हो  उसकी  सभी  सहायक  कम्पनियों  के  अधीन  स्वतन्त्र  रूप  में  गुणवत्ता
 नियंत्रण  सैल  कार्यरत  हैं  जोकि  कोयले  की  गुणवत्ता  पर  निगरानी  तथा  निकटतम  पर्येवेक्षण  का  कार्य
 करते  इन  सलों  को  कोल  इंडिया  लि०  द्वारा  आगे  सुदृढ़िकृत  किया  जा  रहा

 और  निजी  क्षेत्र  में  कोयले  की  वाशरियों  को  स्थापित  किए  जाने  का  आज  की
 स्थिति  के  अनुसार  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भारतोय  तेल  निगम  हारा  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  आयात

 1135.  ओमतो  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  पेट्रोलियस  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीयਂ  तेल  निगम  पेट्रोलियम  पदार्थों  का  आयात  कर  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  क ेदोसन  इस  प्रकार  के  आयात  पर  कितनी  घनराश्षि  व्यय
 की  गई  रू

 क्‍या  सरकार  का  वर्ष  1991-92  के  दौरान  पेट्रोलियम  पदार्थों  का  आयात  घटाने  का
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो अमी  तक  आयात  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्रो  :  हां  ।

 (=)  वर्ण  राश्षि  करोड़  रुपए  में

 1988-89  8-8  9  1482

 1989-90  2202
 1990-91  4555

 नहीं  ।

 प्रइन  नहीं

 62



 13  1913  निखित  उत्तर

 हिसाचल  प्रदेश  में  पेटोल/डोजल  की  खुदरा  दुकानें  और  रसोई  गस  एजेंसियां

 1136.  श्री  खनोरिया  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  के  कांगड़ा  और  चम्बा  जिलों  में  पेट्रोल/डीजल  कौ  दुकानों  और  रसोई
 मैस  की  एजेंसियों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उपयुक्त  जिलों  में  ऐसी  और  एजेंसियां  आवंटित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  आज  की  तारीख  में
 हिमाचल  प्रदेक्ष  के  कांगड़ा  और  घम्बां  जिलों  में  पेट्रोल/डीजल  के  20  खुदरा  केन्द्र  और

 की  11  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  हैं  ।

 से  समय-समय  पश  तेयार  विपणन  योजनाओं  तथा  नीति  के  अनुसार  खुदरों  बिक्री
 केन्द्र  और  की  डिस्ट्रीब्यटरशिपें  खोली  जाती  हैं  ।

 इस्पात  उद्योग  में  गोतिमत  सुधार

 1138.  श्री  सोमजोभाई  डामोर  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस्पात  उद्योग  में  काफी  समय  से  नीतिगत  घुधार  नहीं  हुआ  है
 ह॒

 क्‍या  संयुक्त  योजना  समिति  इस्पात  उद्योग  की  प्रगति  में  बड़ी  रूकावट

 यदि  तो  क्‍या  संयुक्त  योजना  समिति
 को  भंग  करने  का  विचार

 (4)  यदि  तो  तस्संबंधी  थ्यौरा  क्या  तथा  इसके  कब  तक  कार्यान्वित  होने  की
 वना

 नि  जिओ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विधार  इस  संबंध  में  राष्ट्रीय  आम  राय  प्राप्त  है  ?  -

 इस्पात  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  सम्तोध  भोहन  :  इस्पात  क्षेत्र  में  नीतियों  को
 समीक्षा  करना  एक  सतत  प्रक्रिया

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 से  :  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 उंवरकों  की  दोहरी  सृल्य  नीति

 ।  39.  श्रो  मोरेइ्वर  खावे  :
 श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  णह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ar  क्‍या  सरकार  को  उवंरकों  की  दोहरी  मूल्य  नीति  की  समीक्षा  हेतु  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए
 यदि  हां  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  प्रति.क्रया  ह ैऔर  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या

 कारवाई  की  और

 इस  नीति  के  लागू  होने  के  बाद  से  प्रत्येक  राज्य  में  लाभान्वित  होने  वाले  छोटे  और

 सीमांत  किसानों  कौ  संख्या  कितनी  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापलली  :  जी  हां  ।

 कंन्द्रीय  कृषि  मंत्रालय  ने  25  1991  से.पूर्व॑  संशोधधत  दर  पर  छोटे  और  ससीमांत
 किसानों  के  लिए  उंबं  रकों  की  आंपूर्ति  सुनन/इैचत  करने  के  एक  योजना  तैयार  करने  और
 क्रिपान्वयन  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  के  परामश्श  से  मागगेर्दशी  सिद्धांत  तैयार  किए

 :  विश्निन्न  राज्यों  द्वारा  कठिलाइयों  को  देखते  गह!सुनिविचिता  करने  के  लिए  मार्ग  निर्देशी
 सिद्धांतों  को  लचीला  बनाया  गया  है  ताकि  राज्य  :  मूल्यांकन  के  अनुसार  उपलब्ध  निर्घियों  के

 तहत  योजना  को  क्रियान्वित  कर  सके  ।

 इस  योजना  के  मार्ग  निर्देश  राज्य  को  14  1991  को  प।रेचालित  किए  गये  थे  ।
 राज्य  सरकारें  इस  योजना  को  क्रिया  न्वित  कर  रहीं  कोर्योन्वयन  '  कों  इस  अवस्था  छोटे  और
 सीमांत  किसानों  की  जो  विभिन्‍न  राज्यों  इस  -  योजना  '  के  सेहत  लाभान्वित  हो  चके  हैं
 निर्धारित  करना  संभव  नहीं  है  ।

 कोल  दृष्डिया  लिमिटेड  का  पुनर्गठत

 1140.  श्री  सुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  का  पुनर्गठन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय
 सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदे  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयलों  मंत्रालय  में  उपमेंत्री  :  इस  संबंध  में  माननीय  सदस्य
 का  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  की  एक  धारक  कैपनी  के  रूप  में  में'प्रंन्‍्तीबिर्त  संशोधन  किए
 जाने  के  संदर्म  में  प्रतीत  होता  वर्तमान  में  कोल  इण्डिपा  लि०  कॉ  स्थिति  में  एक  घोरक  कंपनों  के

 रूप में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रचन ही नहीं उठता । उड़ीसा में गंर-सरकारो सहयोग से इस्पात संयंत्रों को स्थापना श्री गुरूदास कामत : क्या इस्पात मनन्‍्त्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि : 64
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 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  उड़ीसा  में  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  हेतु  स्वराज  पाल  तथा
 हिन्दुजाज्‌  के  साथ  कोई  सममौता  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  विवरण  क्‍या  है  तथा  वहां  इस्पात  संयंत्रों  को  किस  समय  तक
 स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सनन्‍्तोष  मोहन  :  और  उढीसा  राज्य
 कार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  |  91  को  राज्य  सरकार  ने  उड़ीसा  में  एक  एकीकृत  इस्पात
 संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  कापारो  ग्रुप  के  स्व॒राजपाल  के  साथ  एक  समभौते  ज्ञापन  पर
 क्षर  किये  ।  इस्पात  संयंत्र  के  प्रबन्धन  बोर्ड  का  गठन  कापारों  ग्रुप  द्वारा  उड़ीसा  सरकार  के  परामशं
 से  किया  जायेगा  ।  यह  संकेत  दिया  गया  है  कि  कापारो  ग्रूष  वित्तीय  पैकेज  व्यवस्था  करेगा  जिसमें
 विदेशी  व  स्वदेशी  मुद्रा  शामिल  है  ।  इस्पात  संयंत्र  को  पूरा  करने  के  समय  के  बारे  में  अभी  निर्णय
 नहीं  लिया  गया  है  ;  यद्यपि  समभौता-ज्नापन  में  बिस्तृत  रूपरेखा  गई  फिर  भी  अभी  विवरण
 तंथार  किया  जाना  है  और  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  समभौते  ज्ञापन  की  शर्तों  को  संशोधित  किया

 जाएगा  और  कालान्तर  में  समभौते  में  उसका  विस्तृत  ब्यौरा  दिया

 कृषि  संबंधों  गोषिठियां

 1142.  श्रीमतो  गोता  मुखर्जो  :  क्या  कृषि  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उनके
 लय  में  1991  के  दौरान  प्रत्यक्ष  और  परोक्ष  रूप  से  कितनी  ग्रोष्ठियों  का  आयोजन  किया  और
 उन  पर  कितना  घन  ख्च  हुआ  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समुल्लापल्लो  :  वर्ष  1991  के  दोशन  अब  तक

 प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  रूप  से  25  विचारगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्य शालाओं  का  आयोजन  किया  गया  है  तथा

 लगभग  14.85  लाख  रुपये  का  व्यय  वहन  किया  गया  है  ।

 frat]
 दिल्‍ली  के  यमुना  पार  के  इलाके  में  ओर  अधिक  रसोई  गंस  एजेल्सियों

 का  खोला  जाना

 1143.  श्री  शर्मा  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  भन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  के  यमुना-पार  के  इल।के  में  रसोई  गेस  की  बहुत  कम  एजेन्सियां  हैं  जिसके

 कारण  उपभोक्‍ताओं  को  अत्याधिक  परेशानी  उठानी  पड़ती

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  क्षेत्र  में  और  अधिक  रसोई  गैस  एजेन्सियां  खोलने  का
 विचार  और

 यदि  तो  1991-92  के  दौरान  खोली  जाने  वाली  एजेन्सियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  :  से  समय-समय  पर
 तैयार  विपणन  योजनाओं  और  नीतियों  के  विभिन्‍न  शहरों  में  की  डिस्ट्री
 शिर्पें  खोली  जाती  हैं  ।
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 .  आँबला  में  इश्डियन  आयल  डिपो-का

 1144.  श्री  राजबीर  सिह  :  क्या  पेट्रोलियम  प्राकृतिक  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 आला  में  स्थापना  हेतु  मंजूर  किये  गए  इण्डियन  आयल  ;:  के  के  निर्मण  का  कार्य
 कब  तक  आरम्म  और

 इस  पर  धन-गाशि  ख़्े  होगी  यह  डिपो  कब  तक  पूरा  हो  ज़ाएगा  ?

 प्रेड्रोलियम  ओर  गेस  मंत्री  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  हारा

 भूमि  का  अधिग्रहण  करमे-अर  इण्डिय्न  आयल  कारपोरेशन  को  वास्तविक  रूप  से  कब्जा  दिये  जाने  के
 बाद  ही  ओनलो  शिपो  का  निर्माण  का्य  आरस्म  किया  जायेगा  ।

 परियोजता  की  अनुमानित  लागत  19.57  करोड़  हुपये  है  ।  राज्य  सरकार  से  वास्तवेक

 रुप  से  मूमि  का  क़ब्जा.पाने के  व्राद  डिपो  के.पूरा-होने  संभावना  है  ।

 ब्लाक  स्तर  पर  रसोई  गंस  डोलरशिप  का  आबंटन

 1145.  भ्री  राजबोर  सिह  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ब्लाक  स्तर  पर  रसोई  गैस  एजेन्सियां  आबंटित  करने  की  योजना  बनाई

 यदि  तो  इस  संब्रंध  में  अब  कितनी  प्रगति  हुई  और

 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  :  से  वर्तमान  वीति  के
 अनुसार  नई  डी  एजे॑न्सूयां  20,000  और  उससे  श्रघिक  जनसंख्या  1991  की
 गणना  के  वाले  शहरों  में  आश्रिक  और  उत्पाद  की  उपलब्धता  के  आधार  पर
 घरणों  में  स्थापित  की  जा  रही  हैं  ।

 बिहार  सावंजनिक  नलकूप  परियोजना  को  विश्व  बेंक  को  सहायता

 1146.  श्रो  रामशरण  यादव  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार  सार्वजनिक  नलूकूप  परियोजना  के  प्राप्त  विद्व  बंक  की  वित्तीय
 सहायता  का  उपयोग  तत्संबंधी  समझौते  की  शर्तों  क ेअनुसार  होने  जा  रहा  और

 नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जुल  संस्पष्नन  संत्री  ब्िज्ञाज्रण  :  और  क्रियान्वयन  में  व्रिद्धम्ब  क  अलावा
 विद्व  बेक  से  प्राप्त  वित्तीय  सहायता  का  उपयोग  करार  की  शर्तो  के  अनुसार  किया  जा  रहा  धीमी
 प्रगति  सिविल  सबमरसिबल  समर्पित  पौष॒क  लाइनों  की  प्रतिष्ठापना  एवं  बजट
 संबंधी  संसाधनों  के  विलम्ब  से  प्राप्त  होने  के  कारण  हैं  ।
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 बाव  ]

 जम्मू  ओर  कद्मोर  के  संबंध  में  पाकिस्तान  के  मंत्री  हारा

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  क  में  भाषण

 1147.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यहँ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .

 क्या  पाकिस्तान  के  विदेश  राज्य  मन्‍्त्री  ने  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  में  अपने  हाल  के  भाषण
 में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कश्मीर  के  मुद्दे  का  भी  उल्लेख  किया  और

 यदि  तो  वत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  संबंध  में  सरकार  कीं  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  जी  हां  ।

 30  1991  को  संयुक्त  राष्ट्र  महासमा  में  अपने  माषण  में  पाकिस्तान  के  मंत्री
 ने  जम्मूनऔर  कश्मीर  की  स्थिति  के  संदर्म  में  भारत  का  बहुत  बार  उल्लेख  किया  और  आरोप
 भारत  के  प्रतिनिधि  ने  उसी  दिन  उसका  उत्तर  दिया  और  सभी  आरोपों  का  प्रभावी  ढंग  से  प्रतिवाद
 किया  ।  उन्होंने  भारत  के  आन्तरेक  मामलों  में  पाकिस्तान  के  खुल्लमखुल्ला  हस्तक्षेप  और  जम्मू  और

 कदमी र  राज्य में  आतंकबाद  को  उसके  द्वारा  समर्थेन  किए  जाने  की  बात  भी  कही  ।

 मध्य  प्रदेश  में  रसोई  गंस  को  एजेंसियां

 1148,  श्री  महेस््र  कुपर  सिंह  ठाकुर  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने
 की  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  पिछले  वर्ष  कितनी  रसोई  गैस  की  एजेंसियों  का  आबंटन  किया

 क्या  सरकार  का  मध्य  प्रदेश  में  और  अधिक  रसोई  गैल  की  एजेंसियों  का  आबंटन  करने
 का  विचार  और

 यदि  तो  कितनी  और  किन-किन  स्थानों  पर  ?

 चेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  संत्री  :  वर्ष  1990-91  के
 दौरान  मध्य  प्रदेश  में  की  पांच  डिस्ट्रीब्यूटरशिंपीं  का  आबंटन  किया  गया  था  ।

 और  समय-समय  पर  तैयार  की  गई  विपणन  योजनाओं  तंथा  नीति  के  अनुसार
 की  डिस्ट्रीब्यूटरशिपें  खोली  जाती

 कोलस्बो  में  कश्योर  ससले  पर  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्रो  का  भाषण

 1149.  श्री  चन्द्र  श  पटेल  :

 श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  विदेद्ा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  9  1991  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  टेक्स

 एण्ड  इश्यू  इन  कोलम्बोਂ  शीष॑ंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 बंदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एडआर्डो  :  जी
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 इस  बात  पर  भारत  के  क्षोभ  और  चिन्ता  से  श्रीलंका  की  सरकार  को  अवगत  करा
 दिया  गया  है  कि  उसने  अपने  यहां  भारत  के  खिलाफ  अत्युक्तिपूर्ण  टिप्पणी  करने  की  अनुमति
 दी  श्रीलंका  की  सरकार  ने  हमें  यह  बताया  है  कि  उन्होंने  मारत  द्वारा  व्यक्त  चिन्ता  पर  पूर्णतया
 गौर  किया  है  लेकिन  वे  इस  बात  का  अनुमान  नहीं  लगा  पाये  थे  कि  श्रीलंका  की  यात्रा  पर  आए
 पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  इस  प्रकार  की  टिप्पणी  करेंगे  ।

 गढ़वाल  हिमालय  में  बांधों  का  निर्माण

 1150.  श्रो  राम  विलास  पासवान  :
 श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :
 भरी  संतोष  कुमार  गंगवार  :
 भरी  भुवन  चन्द्र  खन्ड्री  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गढ़वाल  हिमालय  तथा  उसके  निकटवर्ती  क्षेत्रों  में  निर्माणीधीन  तथा  प्रस्तावित  बड़े  तथा
 मध्यम  स्तर  के  बांधों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनकी  अनुमानित  वतंमान  समय

 डूब  क्षेत्र  तथा  उनसे  प्रभावित  लोगों  की  संख्या  का  बांधवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  को  इस  क्षेत्र  में  बड़े  बांघों  के  निर्माण  के  विरुद्ध  उठाई  गयी  आपत्तियों  की
 जानकारी  है  ;

 यदि  को  इस  क्षेत्र  में  कई  बड़े  बांध  बनाने  के  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उस  क्षेत्र  में  हाल  के  मूकम्प  को  देखते  हुए  उन  बांघों  के  निर्माण
 पर  पुनः  समीक्षा  करने  का  है  और  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  ऐसे  मंग्र  क्षेत्रों  में  इन  बड़े  बांघों  के  स्थान  पर  डेमासਂ  बनाने
 का  कोई  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  पंसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  गढ़वाल  क्षेत्र  में  निर्माणाधीन  दो  बांघों
 का  विवरण  नीचे  दिया  गया  क

 परियोजना  अनुमानित  बांघ  की  जलमग्नता  पूरा  होने  की

 लागत  ऊचाई  परिवार  )  संभावित
 रु०  तारीख

 भगी  रथी  नदी  1974  260.5  14639  5200  1996-97
 पर  टिहरी  बांध
 अलकनन्दा  नदी  372.2  85  32  340  1996-97
 पर  श्रीनगर  बांध

 इसके  428  करोड़  रुपये  की  लागत  के  103.5  मीटर  ऊ चे  कोटेस्वर  बांघ  का  निर्माण

 शुरू  करने  का  भी  प्रस्ताव  इससे  250  हैक्टेयर  क्षेत्र  जलमरन  होगा  तथा  460  परिवार
 पित  होंगे  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  7  नई  व्‌  हद  तथा  मध्यम  मण्डारण  परियोजनाओं  का  भी  अन्वेषण  कर
 रही  ये  अन्वेषण  की  प्रारम्भिक  अवस्था  में  हैं  और  बांघों  की  मूमि  की  विद्यमान
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 मग्नता  तथा  लोगों  का  विस्थापन  दर्शाते  हुए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  तैयार  की  जानी

 हां  ।

 मानसूनों  के  दोरान  गंगा  नदी  के  उपलब्ध  अधिशेष  जल  के  पूर्ण  उपयोग  के  लिए  मंडारण
 बांध  आवश्यक  ताकि  दिल्ली  जैसे  शहरों  सहित  बड़े  क्षेत्र  क ेलिए  पूरे  वर्ष  विद्युत  तथा
 पेयजल  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 परियोजनाओं  के  तकनीकी-आर्थिक  अनुमोदन  के  भूकम्पीय  बलों  का  मुकाबला
 करने  के  लिए  डिजाइन  की  उपयुक्तता  सहित  सभी  संगत  तथ्यों  पर  विचार  किया  जाता  केवल

 उन्हीं  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  जाती  है  जो  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  संगत  मानकों  तथा

 ॥॒  दिशानिर्दशों  को  पूरा  करती  हाल  के  भूकम्प  की  प्राप्त  सूचना  से  अमी  तक  ऐसे  लक्षणों

 का  पता  नहीं  चला  जिन  पर  निर्था(रेत  मानदण्डों  और  कार्यपद्धति  संहिता  में  पहले  ही  ध्यान  न
 दिया  गया  हो  और  ऐसा  कोई  संकेत  नहीं  मिला  कि  इसकी  समीक्षा  की

 (४)  रन-आफ  नदी  स्कीमें  वे  सभी  लाभ  पूर्णतः  प्रदान  करने  में  सक्षम  नहीं  जो  मंडारण

 स्कीमों  से  प्राप्त  होते  इसलिए  मंडारण  स्कीमों  को  रन-आफ  नदी  स्कीमों  में  बदलने  का  प्रस्ताव

 नहीं  मंडारण  स्कीमों  से  नदी  चैनल  में  निर्मुक्त  नियमित  जल  का  उपयोग  करने  के  लिए

 ये  भंडारण  स्कीमों  की  अनुप्रक  हो  सकती  हैं  ।

 भारत  और  पाकिस्तान  के  विदेश  सबियवों  को  बातचोत  का  पांचवां  दोर

 1151.  ओमतो  सुमित्रा  महाजन  ६

 श्री  बारेलाल  जाटव  :

 भी  गोयनाथ  गणपति  :

 झो  चित्त  बसु  :

 को  अमर  राय  प्रधान  :

 भरी  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  विदेक्ष  मंत्री  यह  बताये  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मारत  और  पाकिस्तान  के  विदेश  सच्ििवों  के  पांचवें  दौर  को  बातचीत  में  उठाये  गए

 मुद्दों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  कया  परिणाम

 क्‍या  कच्छ  के  रूप  में  सरक्रीक  और  कश्मीर  में  तुलबुल  बांध  से  सम्बन्धित  मुहँ  भी  इस
 बातचीत  में  उठाये  और

 यदि  तो  उनके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश्ञ  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एडुआर्डो  :  इस्लामाबाद  में  30  और
 31  1991  को  सम्पन्न  पांचवें  दौर  की  वार्ता  में  भारत  और  पाकिस्तान  के  विदेश  सचिवों

 ने  सभी  द्विपक्षीय  मसलों  पर  विचार  विमर्श  किया  जिसमें  दूसरी  बातों  के साथ-साथ  आतंकवाद
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 को  पा  कस्लन  के  समर्थन  का  निरस्त्रीकरण  तथा  ह्िपक्षीस  बातचीत  को  आगे  बढ़ाने  के  उफाय
 भी  शामल  थे  ।

 दोनों  पक्षों  ने  इस  बात  पर  सहमति  व्यक्त  की  कि  रासायनिक  अस्त्रों  के  विषय  में  एक
 संयुक्त  घोषणा  ज/री  करने  और  रासाय|नक  अस्त्रों  के  उत्पादन  और  उनकी  स्थापना  पर
 प्रतिबंध  से  सम्बद्ध  एक  द्विपक्षीय  समझौते  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  किसी  परस्पर  सुविधाजनक
 तारीख  को  दोनों  ओर  के  विशेषज्ञों  की  बंठक  बुलाने  पर  विचार  करेंगे  ।  इस  बात  पर  भी  सहमति  हुई
 कि  भस्रिम्राचीन  पर  ब्रावच्ीत  शुरू  की  तुलबुल  नौवहन  सरक्रीक  क्षेत्र  में  सीमा  के

 सम्बन्ध  सें  और  आमे  बेठकें  की  जायें  तथा  एक  1992  से  पहले  अपने  नाभिकीय  प्रतिष्ठानों
 ओर  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  निर्देझ्ंकों  की अदला-बदनी  कर  लें  ज॑  साकि  1988  में  संपन्न
 चाशिकीब  प्रतिष्ठानों  एवं  सुविधाओं  के  विरुद्ध  आक्रमण  निषेध  से  सम्बद्ध  समभोत्ते  में  अपेक्षित  है  ।

 और  इस  महीने  के  शुू  में  इन  मसलों  पर  सचिव  स्तर  की  बातचीत  के  निष्कर्ष
 ©

 पर  संतोष  व्यक्त  करते  इस  बाल  पर  सहमति  हुई  कि  विदेश  स'चवों  की  अगली  बंटक  से  पहले
 बातचीत  का  एक  और  दौर  आयोजित  किया  जाए  ।

 [  अनुवाद  ]

 इण्डियन  आयरन  स्टील  कम्पती  का  अधुनिकीकरण

 1152.  श्री  बसुदेव  अाय  :
 श्री  ह.राघन  राय  :
 श्री  हन्तानਂ  मोल्लाह  :

 श्रो  चित्त  ब्सु  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इंडियन  आयरन  स्टील  कम्फ्नीः  के आधुनिकीकरण  के  बारे  में
 '
 अन्तिम  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  आधूनकीकरण  कायं  के  कब  तक  प्रारम्म

 होने  की  सम्मावना  और
 हर

 इसके  पर  खं  होने  की  सम्भावना  है  ?

 इस्फत  मंत्रालय  के  संतोष  :  नहीं  :

 और  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 चंडोगढ़  में  रसोई  गंस  के  कनेक्शन
 1153.  श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  क्‍या  पेटोलियव  और  प्र।कू तिक  गंस  मंत्रों  यह  बताने  की

 कृपा  कि  :  ह

 चंडीगढ़  में  रसोई  गैस  के  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  कितने  आवेदक  और

 सभी  आदेदनकर्त्ताओं  को  रसोई  गैंस  के  कनेक्शन  कब  तक  जारीਂ  कर  दिए  जाने  की
 संभावना

 ओर  प्राकृतिक  गंस्  मंत्री  :
 करीब
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 अधिकतम  आवेदकों  को  यथाणीघ्र  कनेक्शन  देने  के  प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 ]

 राजस्थान  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  की  खोज

 1154.  ओ  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्या  पेट्रोलियेव  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  किन  जिलों  में  तेल  और  प्राकृतिक  गँस  की  खोज  हेतु  मूकम्पीय  सर्वेक्षण
 कराया

 तथा  कितने  स्थानों  पर  खुदाई  का  कार्य  शुरू  किया  गया  था  और  कितने  कुओं  में  तेल
 और  प्राकृतिक  गैस  पाए  गए

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गस  आयोग  भारतीय  तेल  निगम  के  पास  अधिकतम

 गहराई  तक  खुदाई  करने  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  रिंग  हैं  और  यदि  ती  क्या  उनका  विचार
 अधिक  रिगों  का  प्रवन्ध  करने  का

 क्या  विशेषज्ञों  के  अनुसार  राजस्थान  में  ऐसे  कई  स्थान  हैं  जहां  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस

 प्राप्त  किए  जा  सकते

 यदि  तो  क्‍या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  की  खोज  के  उद्ं श्य  हेतु  ऐसे  स्थानों  का
 पता  लगाने  के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण  कराने  का  प्रस्ताव  औरं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पट्टोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  :  वर्ष  1958  से
 बीकानेर  और  गंगानगर  जिलों  में  ।

 राजस्थान  में  57  कूपों  की  ड्रिलिंग  हुई  ह ैओर  दिनांक  1-10-1991  की  स्थिति  के
 25  कापों  में  गैस/तेल  प्राप्त  हुआ  है  ।

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  और  तेल  एवं  प्राकृतिक  गस  आयोग  जरूरत  और  उपलब्धता
 के  अनुसार  रिगों  का  प्रबन्ध  करते  हैं  ।

 से  राजस्थान  में  अभी  भी  अन्वेषण  कार्य  जारी

 ]
 कोलार  में  सोने  को  खानों  का  बन्द  होना

 1155.  ओऔ  राम  कापसे  :
 श्रो  भुनियप्पा  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  गोल्ड  माइंस  लिमिटेड  ने  कोलार  में  सोने  की  खानों  को  बन्द  करने  का
 निर्णय  लिया
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सोने  की  कितनी  खानें  बन्द  की  गई  हैं  और  निकट  भविष्य  में  कितनी  खानों  को  बन्द

 करने  का  प्रस्ताव

 इससे  सोने  की  कितनी  मात्रा  में  अनुमानतः  कितनी  हानि  हुई  और

 इसके  परेणाम  स्वरूप  कितने  श्रमिकों  के  बेरोजगार  होने  की  सम्मावना  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  से  घटते  हुए  स्वर्ण
 अत्यधिक  गहराई  में  निम्न  ग्रेड  स्वर्ण  अयस्क  और  ऊंची  उत्पादन  लागत  के  कारण

 कोलार  में  स्वर्ण  खनन  अलामकारी  हो  गया  है  तथा  कम्पनी  को  लगातार  गत  5  वर्षों  में  6

 करोड़  रु०  से  अधिक  का  घाटा  हो  चुका  है  !

 सरकार  ने  मैँस्‌  च॑  म्पियन  और  नन्‍्दीद्रग  स्थित  खानों  को  बन्द  करने  और  साथ
 कोलार  स्वर्ण  क्षेत्र  में  उथले  स्तरों  पर  लाभकारी  खनन  की  सम्मावनाओं  का  पता  लगाने  का  निर्णय
 किया  कम  स्वर्ण  अयस्क  निम्न  ग्रेड  अयस्क  और  खानों  को  क्रमशः  बन्द  किये  जाने  के
 कारण  उत्पादन  में  मामूली  गिरावट  आई  है  ।

 (=)  अभी  तक  किसी  कामगार  को  नहीं  निकाला  गया  है  ।  कम्पनी  द्वारा  लागू  स्वेच्छिक
 सेवा  निवृत्ति  योजना  का  1000  से  अधिक  कामगारों  ने  लाभ  उठाया  है  ।

 पेटोलियम  उत्पादों  की  खपत

 1156.  56.  श्रो  सुखदेव  पासवान  :  क्या  मे  टोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगेकि  :

 गत  1990  की  तुलना  में  1991  शुरू  से  पेट्रोलियम  उत्पादों  की औसत  मासिक  वृद्धि
 दर  अथवा  खपत  कितनी

 ये  आंकड़े  किस  आधार  और  मान्यता  पर  आधारित

 क्‍या  तेल  समन्वयन  स,मेति  ने  तेल  उत्पादों  की  सप्लाई  में  पर्याप्त  रूप  से  कटौती  करने
 की  सिफारिश  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  यद  सरकार  ने  इस  पर  कोई  निर्णय  लिया
 तो  वह  क्‍या  है  ?

 पंट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  :  :  1991  से
 1991  के  बीच  की  खपत  वर्ष  1990  की  तदनुरूपी  अवधि  के  दोरान  की  गई  खपत  से

 1.2  प्रतिशत  कम  थी  ।

 ये  तेल  कम्पनियों  द्वारा  सूचित  किए  गए  आंकड़ों  पर  आधारित

 नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।
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 ]

 कुबत  को  जेलों  में  सड़  रहे  भारतोय

 1157.  श्री  बारे  लाल  जाटथ  :  क्‍या  बिदेश  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  भारतीय  नागरिक  कुर्वत  तथा  अन्य  खाढ़ी  देक्षों  की  जेलों  में  सड़  रहे  और

 यदि  तो  उनकी  शीघ्र  रिहाई  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने
 का  प्रस्ताव  और

 खाड़ी  युद्ध  के  दोरान  कितने  अनिवाली  भारतीय  मारे  गए  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्त  मंत्री  एशआर्डो  :  कुवंत  तथा  खाड़ी  के  अन्य
 देशों  की  जेलों  में  कुछ  भारतीय  राष््रिक  हैं  ।

 हमारे  राजदूतावास  के  अधिकारी  जेलों  में  नजरबंद  इन  भारतीयों  से  मुलाकात  करते  रहे
 हैं  तथा  उनके  इलाज  और  उनकी  रिहाई  से  सम्बद्ध  अलग-अलग  मामलों  को  वहां  की  सरकार  के  साथ
 यथावश्यकता  उठाते  रहे  हैं  ।  इन  भारतीय  राष्ट्रैकों  की  सहायता  करने  के  उदं श्य  से  उन्हें  स्थानीय
 कानूनी  कार्रवाइयों  के  बारे  में  भी  मसविरा  दिया  जाता  है  ।-

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र

 1158.  प्रो०  प्रेम  धूमल  :  क्‍या  कक्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६

 क्‍या  केद्ध  सरकार  को  हिमाचल  प्रदेश  में  कांगड़ा  जिले  की  हमीरपुर
 और  देहरा  तहसीलों  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  खोलने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  मिला  है  न्‍

 यदि  तो  उपयुक्त  स्थानों  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना
 और  ।  ।

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?  हि
 ।

 कूथि  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  :  हां  ।

 और  इस  सम्बन्ध  में  निर्भय  नहीं  लिया  गया  है  ।
 ज्

 ]  है

 केरल  में  कार्यान्वित  को  जा  रहो  सिचाई  परियोजनाए  '

 1159.  ओ  थामस  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४
 केरल  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 सम्बन्ध  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 इनके  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 संसाधन  मन्‍्त्री  विद्याचरण  :  से  केरल  में  निर्माणाधीन  बृहद  तथा
 मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  का  विवरण  संलग्न  है  ।
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 ]

 मध्य  प्रदेश  के  मंदसौर  तथा  रतलाम  में  पेटोल/डोजल  के  खुदरा  विक्रय  केन्द्र
 खोलने  की  मांग

 1160.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  क्या  पेटोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  के  मंदसोर  तथा  रतलाम  जिलों  से  पेट्रोल/डीजल  के

 खुदरा  विक्रय  केन्द्रों  के आबंटन  हेतु  अम्यावेदन  मिले  और

 यदि  तो  उन  पर  क्‍या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  भन्‍त्री  :  ओर  इस  सम्बन्ध  में
 प्राप्त  अम्यावेदनों  को  उचित  कारंवाई  के  लिए  तेल  कम्पनियों  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 भुखमरी  से  हुई  मोतें

 1161.  श्री  जोवन  शर्मा  :
 भी  चित्त  बसु  :
 भ्रो  रवि  राय  :
 भोमतो  गीता  मुखर्जो  :

 ओओ  शओोबल्लभ  पाणिग्र हो  :

 ओ  गोजिन्द  राव  निकास  :  क्‍या  क्‌थि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  छह  महीनों  के  दौरान  देश  में  भुखमरी  से  कई  मोतें  होने  की  सूचना
 मिली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 भुखमरी  से  ये  मोतें  किन  परिस्थितियों/कारणों  से  और

 ऐसी  मौतों  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 कृषि  मन्जालय  में  राज्य  सस्त्री  सुल्लापल्लो  किसी  भी  राज्य  ने  गत
 छः  महीनों  के  दौरान  मुखमरी  से  किसी  की  मृत्यु  होने  की  सूचना  नहीं  दी  है  ।

 “-  से  प्रधन  ही  नहीं  उठता  ।

 पेटोल  पम्पों  का  निरस्त  किया  जाना

 1162.  आओ  सुनियष्पा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  ग्ेस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करं गे  कि  :
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 1913  लिखित  उत्तर

 1990  से  1991  के  दोरान  जिन  ब्यक्तियों  को  पेट्रोल/डीजल  के  खुदरा
 बिक्री-केन्द्रों  का आबंटन  किया  उनकी  संख्या  कया

 उनमें  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  व्यक्ति

 क्या  मंजूरी  देने  की  प्रक्रिया  में  अनियमितताओं  के  कारण  अधिकांश  मंज्रियां  बाद  में

 निरस्त  कर  दी  गई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरां  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  :  34

 5

 नहीं  |

 प्रइन  नहीं

 सध्य  प्रदेज्ष  में  मालयो  अनुसंघान  तथा  पश्ुपालन  केन्द्र

 1163.  ओ  दिग्विजय  सिह  :  क्‍या  कथि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जवाहर  लाल  नेहरू  कृषि  विश्वविद्यालय  ने  राजगढ़  में  मालवी  नस्ल  के

 पशुओं  के  लिए  एक  अनुसंघान  तथा  पश्पालन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  पर  क्‍या  कायंवाही  की  है  ?

 कवि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  भारतीय  कृषि  अनुसंघान
 परिषद  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहों  हुआ  है  ।

 और  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 डहरी-आन  सोन  फोयला  स्टाकया्ड  के  लिए  निधिया

 1164.  भी  राम  लखन  सिह  यादव  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  डेयरी-आन  सोन  कोयला  स्टाकयार्ड  के  लिए  निविदायें  आम-न्त्रत  की

 यदि  तो  उन  पर  अन्तिम  निर्णय  कब  लिया  और

 कार्य  के  कब  तक  शुरू  होने  को  संमावना  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  संत्री  :  से  जी  कोल
 इण्डिया  लि०  ने  अन्य  स्थलों  के  स्टाकंग्रार्डों  क ेसाथ  डेहरी-ओन-सोन  स्टाकयाड़े  के  लिए  निविदायें
 आमन्त्रित  की  उक्त  निविदाओं  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  चूंकि  वर्तमान में
 स्टाकयार्डों  के परिचालन  की  नीति  पर  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।
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 पश्चिम  कोश  कहर  पज्लोजता

 1166.  शी  रक्का  :  प्रा  जवस  संख़ाप्त्र  मंत्री  यह  कताने  क्री  कृषा  करेंगे  कि  :

 (5)  ऋका;प्रशिकिम  कोकी  परिक्रोजना  की  झला  नहरों  के  सिर्शाण  के  लिए  आबंटित

 घनराशि  को  वापस  ले  लिय्ग  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 मुख्य  नहश्-तथा  शास्त्र  लहरों  का  निर्माण  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्मावना
 जल  संसाधन  मंत्री  विजश्ञाचरण  शुक्ल  )  :  ओर  बिहार  सरकार  ने  सूचित

 किया  है  कि  पश्चिमी  कोसी  नहर  परेयोजना  के  निर्माण  काय॑  से  कोई  भी  शक्षि  नहीं  निकाली  गई
 है  ।  वित्तीय  बाधाओं  के  कारण  वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  दौय्यव  काफी  क्यों  को  कम  कर
 दिया  गया  जैसाकि  अन्य  परियोजनाओं  के  लिए  किया  गया  है  ।

 काये  को  पूरा  करते  की  निर्धारित  तिथि  1995

 रसोईਂ  कनेक्दानों  के  लिए  प्रतोक्षा  सूचो

 1167.  की  पंकज  अषैधरी  :  कया  पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 |

 °
 क्या  सरकार  रसोई  गैस  कनेक्लनों  की  भांग  को  पूरा  करने  |के  लिए  कोई  योजना  तैयार

 कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 नहीं  तो  दिल्ली  में  तथा  देश  के  विश्विन्म  भागों  में  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  में  रसोई
 गैस  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा  सूची  में  कुल  कितने  व्यक्ति  हैं  तथा  इन  व्यक्तियों  को  रसोई  गैस  कनेक्शन
 कब  तक  उपलब्ध  कराए  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 पेटोलियम  मंसर  को  :  से  अधिकतम
 व्यक्तियों  को  कनेक्शन  यथाशीघ्र  देने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  यह  उत्पाद  की

 डिस्स्रीग्यूटरों  के  पास  लम्बित  प्रतीक्षा  सूची  और  उपभोक्ताओं  के  नामांकन  के  बादिक॥

 काये  क्रम  पर  अडुक् रित  द्वोगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  ब्र।मीज  क्षेत्रों  को  रसोई  गैस  के  कनेक्शन

 1168.  68.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  बभ्राकृतक  गंस  मंत्रो  यह  जताने
 की  कृपा  करेंग्रे  कि  :

 क्‍या  संस्कार  ने:उत्तर  प्रदेश  अलीगढ़  और  राजस्थान  में  भरतपुर  के  ग्रामीण

 से  रफखेई  मैसःके:कल्ेल्स्नः  देने  हेतु  कोई-योजनाਂ  बनायी

 यदि  तो  तत्सम्कन्धी  ब्वौरा  क्‍या
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 किस  तारीख  तक  पंजीकृत  अभ्यर्थियों  को  कनेक्शन  दिए  जा  रहे  और

 नये  क्षैत्रों  में  रसोई  गैस  कनेक्शन  देने  के  लिए  सरकार  ने  कौन  से  मानदंड  अपनाये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  :  से  वर्तमान  नीति  के

 अनुसार  उत्पाद  की  समग्र  उपलब्धता  के  आधार  पर  की  सुविधा  20,000  या  इससे
 अधिक  की  जनसंख्या  वाले  उन  स्थानों  पर  चरणों  में  दौ  जा  रही  है  जहां  डिस्ट्रीब्यूटरशिपों  के  लिए
 आशिक  व्यवहायंता  उपलब्ध  हो  ।  तथापि  अधिकतम  आवेदकों  को  कनेक्शन  यथाशीघ्र
 देने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 अपरिष्कृद  तेल  की  लागत

 1170.  श्र  उन्‍्नोक्ष्णन  :  क्या  पेंटोलियंम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  जनवरी  1989.  1990  और  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  बन्दरगाहों
 पर  पहुंचने  के  बाद  अपरिष्कृत  तेल  की  प्रति  भी  ट्रक  टन  लागत  कितनी

 उन्हीं  तिथियों  को  देश  में  ही  पर्रिष्कृत  तेल  की  प्रति  टन  औसत  उत्पादन  लागत

 कितनी  थी  ;

 उन्हीं  तिथियों  को  विभिन्‍न  राज्यों  में  मिट्टी  का  तेल  और  विमानन-श्रेणी
 के  ईंधन  का  प्रति  मीट्रिक  टन  नियंत्रित  मूल्य  और  इन  बस्तुओं  के  प्रति  लीटर  खुदरा  मूल्य  क्या

 और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  नियंत्रित  मूंस्य  को  कितनी  बार  संशोधित  किया  गया  और  इस

 वृद्धि  का  क्या  औचित्य  था  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  :  अलग-अलग  बंदरगाहीं
 ओर  आपूर्ति  के  स्रोतों  क ेचलते  भी  कक्‍चे  तेल  की  उतराई  लागत  अलग-अलग  होती  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  औरं  सेमे  पंटल  पर  रख  दी  जांएगी  ।

 वांछित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 दिनांक  1-1-1989  और  1-1-1991  के  बीच  दो  बार  माँग  में  वृद्धि  और

 अन्य  सामाजिक-आर्थिक  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कीमतों  में

 कोई  परिवतंन  करती  है  ।

 विवरण

 87,  एस  और  की  मंडार  स्थल  की  कीमत

 निम्नलिखित  है  :
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 ₹०/एम०  टी०

 उत्पाद  1-1-1991  को  1-1-1990  को  1-1-1991  को

 87  10856.33  10856-33  1577511
 3745.62  3745-62  5495-71

 प्रयोग  के  2514.66  2514.66  3143-32

 एयरवेज  से  6748.93  6748.93  10562:09
 िननननननन-ममन«+>नन--भन-++3++>>नम

 भाड़ा  और  स्थानीय  लेबी  में  अन्तर  के  कारण  किसी  राज्य  में  अलग-अलग  स्थानों  पर  खुदरा '
 कीमते  अलग-अलंग  होती  हैं  ।

 राज्य  विद्युत  परिषदों  को  कोयले  को  अ.पू्ति

 1171.  श्री  धर्मण्णा  सोडयया  सादुल  :  क्या  कोयला  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  विद्युत  परिषदों  को  केवल  नकद  अग्रिम  भुगतान  करने  पर
 ही  कोयले  की  आपूर्ति  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया

 यदद  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  विद्युत  परिषदों  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  से  कई  राश्यों  के
 विद्युत  बोर्ड  कोयला  कम्पनियों  की  कोयले  की  कीमतों  की  अदायबी  करने  के  मामले  में  निरन्तर  दोषी
 पाए  गए  30-9-91  को  स्थिति  के  अनुसार  1900  करोड़  रुपये  से अधिक  की  राशि  की  अदागयी
 करनी  बाकी  एक  ऐसी  स्थिति  पहुंच  गई  जहां  कोयला  कम्पनियों  के  लिए  निधियों  की  कमी
 के  कारण  अपने  क्रियाकलापों  को  जारो  रखना  बहुत  क/ठन  हो  गया  था  ।  राज्य  विद्युत  बोर्डो  को
 कोयले  की  आपूति  किए  जाने  के  लिए  1-10-91  से  अ.ग्रम  रूप  में  अदायगी  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में
 निर्णय  लेना  पड़ा  ।  विद्यूत  बोर्ड  अब  कोयला  कम्पनियों  द्वारा  किए  गए  अनुरोध  के  अनुसार  अग्रिम
 अदायगी  कर  रहे  हैं  ।

 कोल  इल्डिया  लिसिटेड  द्वारा  कोयला  बिक्रो  को  नयी  प्रणाली
 1172.  थी  पोयूण  तोरकी  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  कोल  इंडिया  लिमिटेड  से  कोयला  खरीदने  के  लिए  एण्ड
 करीਂ  प्रणाली  शुरू  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  और  यह  प्रणाली  कब  तक  शरू  हो  और
 नयी  प्रणाली  का  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जायेगे  ?
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 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  से  एण्ड
 करीਂ  प्रणाली  के  अन्तर्गत  सभी  उपभोक्ता  जिसमें  राज्य  विद्युत  बोर्ड  तथा  विद्यत  उपयोगितायें
 शामिल  को  कोयले  का  प्रेषण  किए  जाने  से  पूर्व  कोयले  की  कीमत  की  अग्रिम  रूप  में  अदायगी
 करनी  इस  योजना  को  1-10-91  से  लागू  किया  गया  है  ।  उपभोक्ताओं  के  संभावित
 कठिनाइयों  को  रोके  जाने  के  लिए  सभी  कोयला  कम्पनियों  को  उपभोक्ताओं  को  प्रेषित  किए  जाने
 वाले  कोयले  की  गूणबत्ता  तथा  उचित  रूप  में  तौल  का  सुनिइ्चय  किए  जाने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 पाक  बरेश  इन  ओवर  कइसोरਂ

 श्री  बी  चन्द्रशेखर  मूति  :

 श्री  श्रो  निवास  प्रसाद  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  इन  ओवर  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में
 पाक  क्लैश  इन  ओवर  कश्मीरਂ  शीष॑क  से  प्रकाशत  समाचार  को  ओर  आकर्षित  किया  गया

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?.

 विदेश  पंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एडुआर्डो  जी  हां  ।

 इस  समाचार  में  संयुक्त  राष्ट्र  मे ंपाकिस्तान  और  भारत  के  वकक्‍तव्यों  का  जिक्र

 पाकिस्तान  ने  जम्मू  और  कश्मीर  के  सम्बन्ध  में  जो आरोप  लगाए  थे  ।  उनका  भारत  ने  बहुत  साफ

 तौर  पर  और  कारगर  ढंग  से  खण्डन  किया

 आठवो  पंचवर्दाय  योजना  में  तेल  को  खोज  का  लक्ष्य

 1174.  श्री  चित्त  बसु  :  क्‍या  पेटूलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  तेल  की  खोज  के  लक्ष्य  को  कम  करने  का
 निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वदेशी  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  बदेम  उठाने  का

 क्चार

 क्‍या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  तेल  खोज  कार्यों

 में  कटोती  करने  का  निर्णय  लिग्रा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  :  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना

 को  अभी  तक  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 प्रदइन  नहीं  उठता  ।
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 28  1994  -

 कच्चे  तैल  स्वदेशी  आपूर्ति  को  बंढ़ानेःकी  अनेक'पेरियोजमारयें  जा

 रही  हैं

 और  विभिन्‍न  क्षेत्रों
 के

 अन्वेंषण  कार्यक्रम  मांग  ओर  *

 निर्भर  होंगे  ।

 केने  सि्चाई  परियोजनों  *

 1175.  कुमारी  उसा  भारेती  £  जल॑  संसाधन  1991  के  अंतारांकित
 प्रइन  संख्या  3972  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृफा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वाश  मध्य  प्रदेश  शरकारः  से  केन्द्रीय  जले  आस्पेम में  त्तकनीकी  आर्थिक  मूल्य
 निर्धारण  के  सम्वन्ध  में  केव  सिंचाई  परियोजना  सम्बन्धी  संशोधित  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  हेतु  की  गयी

 कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या

 जल  संसाधन  मन्त्रो  विद्याचयरण  :  चूंके  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  बांघ  स्थन्न-प्र
 उपलब्ध  जल  की  मात्रा  पर  किसी  सुमभौते  पर  पहुंच  अतः  केन्द्रीय  जल  आयोग  ग्रेटर  मंगऊ
 में  केन  की  जल  प्राप्त  को  अन्तिम  रूप  देने  में  राष्ट्रीय  जल  विंकास  अर्भिकरंण  की  सहायता  कर
 रहा  है  ।

 गुजरात  को  अतिरिक्त  प्राकृतिक“गेस  का  आबंदन

 1176.  ओ  काशोर्रेमतिं  राभां :  क्यों  पेटरॉलियम और  प्रकतितिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  गुजरात  को  अतिरिक्त  प्राकृतिक  गंस  का  ऑबंटन  किया

 यौदै  ती  गत  तीन॑ਂ  वर्षों  केਂ  दौरान  सरुत-को  मात्रा  में  प्राकृतिक  गेस  का

 आबंटन  किया  गया  और  इन  वर्षों  में  सूरत  की  मांग  कितनी  और

 यदे  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेटॉलियस और  प्रकितर्क  गैते  मंत्री  जो  :  और  गैस  का

 आबंटन  उपलब्धता  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  गुजरात  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  से  उत्पादित  प्राकृतिक
 गैस  की  पूरी

 मात्रा  का  आबंटन  गजरात  में  ही  विभिन्‍न  उपभोक्ताओं  को  किया  गया  स्रत  शहर
 में  वितरण  के  लिए  गजर्रीत  गँस  कम्पनी  की  0.3  मिलियन  मार्क  पते  मीटर  गैस  फ्रीदिन  का  आवंटन
 किया  गया  पुनर्चः  0:7  मिलियन  मानक  घन  मीटर  गैस  प्रतिदिन  को  ऑक्‍्टन  करने  के  लिए
 अनुरोध  किया  गया  है  ।

 [
 आकातवाणी  के  कोलम्बो  संवाददाता  को  श्रीचंका  से  निष्कासित

 किया  जाना

 1177.  श्रो  हरिकिश्ञोर  सिह  ।  क्या  थिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 क्या  आकाशवाणी  के  कोलग्बो  ,  संवाददाता  को  श्रीलंका से  निष्काषित  कर  दिया  गया 10311  00002

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  ने  से  इस  मामले  में  कोई  विरोध  प्रकट  किया  और

 आकाशवाणी  के  संवाददाता  को  श्रीलंका  में  पुनः  बहाल  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एडआ्डो  :  और  कोलम्बो  में  आल

 इण्डिया  रेडियो-के  संदाददाता  श्री,क्रूप्पास्वासी  को  श्रीलंका  की  सरकार  ने  16  अक्तूबर
 1991  को  ग़लत  रिपोर्ट  देने  के  कारण  नोटिस  दिया  था  और  उनसे  2  1991  को

 कोलम्बो  से  चले  जाने  को  कहा  गया  गलत  रिपोर्ट  देने  के  इस  आरोप  का  सैम्बन्ध  उनकी
 15  1991  की  उस  रिपोर्ट  से  था  जिसमें  कहा  गया  था  कि  श्रीलंका  को  संसद  के  अध्यक्ष

 श्री  अहमद  ने  अपना  त्याग  पत्र  दे  दिया  है  |  बाद  में  यह  पतां  चला  कि  ऐसा  नहीं  था  ।

 सरकार  ने  17  1991  को  आल  इण्डिया  रेडियो  के  संवाददाता  के

 निष्कासन  ,७  संबद्ध  मामला  कोलम्बो  स्थित  अपने  मिशन  के  माध्यम  से  श्रीलंका  कौ  सरकार  के  सांथ

 उठाया  सरकार  ने  श्री  करूप्पा  स्वामी  के  निष्कासन  आदेश  पर  खेद  व्यक्त  किया  ।  हालांकि
 आल  इ  ण्डया  रेडियो  और  दूरदर्शन  ने  भी  फौरन  ही  श्रीलंका  की  संसद  के  अध्यक्ष  के  इस्तीफे  से  संबद्ध

 अपनी  पहली  रिपोर्ट  तत्काल  वापिस  ली  हमारे  आग्रह  परवाह  न  करके  श्री  लंका  की

 श्री  करूप्पाक्वामी  के  निप्कासन्‌  पर  कारंवाई  आल  इण्डिया  रेडियो  के  इस

 संवाददाता  के  स्थान  पर  किसी  दूसरे  संवाददाता  को  भेजने  की  अभी  कोई  कारंवाई  नहीं  हुई  हैं  ।

 आयल  पास  के  लिए  राष्ट्रोय  केन्द्र

 1178.  श्रोमती  बासव  राजेश्वरो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  कर्नाटक  में  आयल  पाम  के  लिए  राष्ट्रीय  केन्द्र  की  स्थापना

 हेतु  स्थान  का  चयन  कर  लिया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 केन्द्र  को कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  राफ़्य  के  :  नहीं  ।

 और  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  शिलहन  स्रिड

 1179.  श्री  शोभनाद्रीध्वर  राव  वाइडे  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  का  एक  राष्ट्रीय  तिलहन  ग्रिड  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया
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 क्या  प्रस्तावित  स्थापना  में  तिलहन  उत्पादकों  के  हितों  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जाएगा  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  :  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड
 के  पास  राष्ट्रीय  तेल  ग्रिड  की  रथापना  करने  का  एक  प्रस्ताव  है  ।

 राष्ट्रीय  तेल  ग्रिड  का  उहंश्य  तिलहन  का  उत्पादन  करने  वाले  प्रमख  क्षेत्रों  को  मांग
 केन्द्रों  क ेसाथ  जोड़ना  है  ।  इससे  मौसमों  और  क्षेत्रों  में  तेलों  के  मल्यों  में  व्यापक  उतार-चढ़ाव  को  कम
 करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  इस  प्रस्ताव  में  निम्नलिखित  परिकल्पना  की  गई  है

 (1)  महत्व  के  अनुकल  स्थानों  पर  तेल  मण्डारण  क्षमता  का  सृजन

 (2)  खाद्य  तेलों  को  पैक  करने  के  लिए  समूचे  देछ  में  पैकेज  केन्द्रों  की  स्थापना

 (3)  तिलहनों  और  तेल  जहां  अधिक  उत्पादन  वहां  से  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  ले  जाने
 के  लिए  किफायती  परिवहन  पद्धति  का  विकास  करना  ।

 जी  हां  ।  इस  प्रस्ताव  में  उपर्युक्त  सुबिधाओं  को  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  से  वित्तीय

 सहायता  प्राप्त  तिलहन  उत्पादन  सहकारी  परियोजना  के  अन्तगंत  पहले  से  स्थापत  तिलहन
 परिष्करण  और  अन्य  अवसंरचना  के  साथ  जोड़ने  की  भी  परेकल्पना  की  गई  जिसके

 फलस्वरूप  सदस्य  किसानों  को  लाम  प्राप्त  होगा  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  मात्स्यिको  का  विकास

 1180.  श्री  मूति  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  में  मत्स्यन  की  संभावनाओं  का  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  आस्ट्रं
 विद्व  बेक  के  किसी  दल  ने  इस  राज्य  का  दौरा  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 राज्य  में  मत्स्यन  के  विकास  के  लिए  आंश्व  प्रदेश  में  दी  गई  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता
 का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कषि  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  मुल्लापत्यो  :
 हां  ।

 खाद्य  व  कृषि  संगठन|बिश्व  बंक  के  परियोजना  विपणन  मिशन  ने  1990  के
 दौरान  राज्य  में  खारा  जल  शिम्प  और  जलाझ्यय  मात्स्यिकी  के  विकास  के  लिए  रिपोर्ट  तैयार  करने  के
 लिए  आंध्र  प्रदेश  सःहत  कुछ  चुने  हुए  राज्यों  का  दोरा  किया  ।  9।  में  विश्व  बेंक  के  एक
 मिशन  ने  परेयोजना  का  मूल्यांकन  किया  ।

 आस्ट्रे  लियाई  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  सहायता  ब्यूरो  के  एक  आस्ट्रें  लियाई  दल  ने  मत्स्य  प|
 संस्करण  परियोजना  की  स्थापना  करने  के  लिए  व्यवहायंता  अध्ययन  करने  के  लिए  1991  के  शरू
 विशेष  तौर  पर  आंध्र  प्रदेश  सहित  भारत  का  दौरा  किया  ।

 1991-92  के  दौरान  मात्स्यिकी  विकास  के  लिए  720  लाख  रुपए  के  परिव्यय  का
 आवंटन  किया  गया  जबकि  1990-91  के  लिए  600  लाख  रुपए  के  मल  परिव्यय  की  मंजरी
 दी  गई  जिसे  बाद  में  1991  के  दौरान  बढ़ाकर  825  लाख  रुपए  कर  दिया  गया
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 राष्ट्रीय  संदर्शों  योजना

 1181.  श्रो  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्‍या  देश  में  जल  संसाधनों  के  विकास  हेतु  राष्ट्रीय  संदर्शी  योजना  के  अन्तर्गत  कितनी

 प्रगति  हुई

 क्या  मुख्य  गंगा  और  ब्रह्मापुत्र  नदियों  पर  जलाशयों  के  निर्माण  हेतु  ग्रिड  के  हिमालय
 संघटक  की  जांच  पूरी  करने  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मन्‍त्री  विद्याचरण  :  राष्ट्रीय  जल  विकास  ने
 संसाधनों  के  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  योजना  के  प्रायद़्ीपीय  और  हिमालयी  घटक  के  लिए
 अध्ययन  प्रारम्म  किया  अब  तक  प्रायदीपीय  घटक  के  सात  जल  अन्तरण  सम्पर्कों  के  लिए  पूर्ण
 व्यवहायेता  रिपोर्ट  पूर्ण  कर  ली  गई  है  और  इनमें  से  तीन  सम्पककों  हेतु  सर्वेक्षण  और  अन्वेषण  का
 कार्य  प्रगति  पर  हिमालययी  घटक  के  लिए  अध्ययन  चालू  वर्ष  से  प्रारम्भ  किए  गए  थे  ।

 राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण  ने  प्रायद्वीपीय  और  हिमालययी  घटक  दोनों  के  लिए
 अध्ययन  और  क्षेत्रीय  अन्वेषण  सन्‌  2000  ई०  तक  पूरे  करने  का  कायेक्रम  निर्धारित  किया  है|
 वास्तविक  प्रगति  आवश्यक  निधियों  और  स्टाफ  की  उपलब्धता  पर  निर्मर  करेगी  ।

 हिमालययी  घटक  के  अन्तगंत  पूर्व  व्यवहार्यता  अध्ययनों  हेतु  करेगी  जल  अन्तरण  सम्पर्कों
 का  पता  लगाया  गया  इनमें  से  सम्पक्कों  पर  1994-95  से  1996-97  के  दौरान  और  शेष
 सम्पकों  पर  1997-98  से  1999-2000  के  दौरान  विस्तृत  रूप  से  अन्वेषण  किए  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ।  ह

 आन्ध्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  अनुत् घान  स्टेशन

 1182.  2.  प्रो०  उम्मारेड्िड  वेंकटेशवरल  :  क्‍या  कथि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 क्या  आन््र  प्रदेश  सरकार/आंध्र  प्रदेश  कृषि  विश्वविद्यालय  ने  राज्य  में  राष्ट्रीय
 अनुसंघान  स्टेशन  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उन  प्रस्तावित  स्थानों  के  नाम  हैं  जहां.ये  स्टेशन  स्थापित  किए  जाने  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  :  नहीं  ।

 -  और  श्रश्व  ही  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  को  सिचाई  परियोजनायें

 1183.  श्रौ  अरविन्द  नेताम  :  क्या  जब  संसाधत  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
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 ह

 गत  डेढ़  वर्ष  के  दौरान  मध्य॑  सेरुकेंपर  में-कैंद्र  सरकार  को  सिंचाई  परियोजनाओं

 क्रितने.प्रस्ताव-ओजे

 उनमें  से  कितने  प्रस्तावों  को  अब  तक  मंजूरी  दे  दी  गई  और

 ()  ज़ी  कितने  लकिवत  हैं  ओर  उनके  कारण  क्या  हैं  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  विद्याचरण  शुक्‍्त्र  )  :  सिघ  नदी  परियोजना  की
 60  २.67  डू-रुपए  की  अद्गुम्सनित  की  -  -  दक्स्क-छक  अस्ताक  ही  केन्द्रीय
 सरकार  को  -1990:  में  आप्त  हुआ  है  में  इस  से  1/20,000
 हेक्टेयर  क्षेत्र  की वाषिक  सिंचाई  करने  की  परिकल्पना

 और  हालांकि  इस  परियोजना  की  जल  उपलब्धता  तथां  अवसादनं  को  अन्तिम

 खुें  दियां  जां  चुका  फिरं  भी  द्वरीਂ  ' सिंचाई
 लेंगित  पुर्नकीस  एवं  पुनेस्थॉपनी  सम्बन्धी  मुद्दे  हेले  किए  जॉने  अपेक्षितें  राज्य  सरकार

 फ्योवरण  और  बेन  मंत्रॉर्लेय  सें  वन  स्वीकेति  भौीं  प्राप्त  करेंसी

 महाराष्ट्र  के  ब्रामीण  क्षेत्रों  में  पेटोल  कें,खुदरां  बिक्रो  केन्द्रों  का  आबंटन

 1184.  श्रो  विलासराव  नागनाजराव  ग्‌  न्हेवार  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री
 बताने की  कृपों  करेंगे  कि  :

 क्या  सट्कार.क़ा.जिच्चार  TMT.  मरहायाष्ट्र  -  के-ग्राम्मेण  पेड्नेल/डीजल  प्छुटकर“बिक्री
 केन्द्रों  का आबंटन  करने  का

 यद्धि  तो  संत्सम्बन्धी  कस  और

 वे.ड्िक्रो  केज्द्र  कब  कर  दिए  जाएंगे  ?

 ्लादों
 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  स्त्री  :  से  विपणन

 जाती  हें  की
 उपलब्धता

 इत्यादि-के/अनुरूप-फिश्चिन्त-स्बों  पर-केट्रोल/डीजल  की  नई  डीलरशिपें  बोली

 बिद्लेझों  लें  ऑऋरसीश-कूलाकाल
 5.  शओ  बेज्ष॑॑स्त  राज  बरंटिल  :  क्यों  विदेश  येह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 किन-किन  देशों  में  भारतीय  दूत्तोवार्/मिंशन  नहीं  और
 किलेअकिने  देखी  में  भारंतीये  दूताबास  खोले  जानें  की  सम्भावना  है  और  कब  तक  ?

 विदेश  संत्रालय  में  रेज्यमस्त्री  एडआडे?ं  :  संयुक्त  राष्ट्र  के  सदस्य  देशों
 में  से  निम्नलिखित  देक्षों  में  मारत  का  राजनायिक  प्रतिलिशित्व  नं  रिहांय्शी  मिशन  के  माध्यम
 से  और  न  ही  सह-प्रत्यायन  के  माध्यम  से  ।

 हु

 1.  डोमीनिकन  गणराज्य

 2.  989  से  बन्द  कर  दिया  गया

 86



 7  1913  लिंखित  उत्तर

 3.  हाईंबी

 4.  होन्दुरास

 5.  इजशायल

 6.  लोचतेन्स्तीन

 7.  पपुआ  न्यू  गरिनी*

 8.  सोलोमन  द्वीप  सेमूह*

 9.  इक्षिण  अफ्रीको

 10.  वानुक्षात्‌*

 11.  लिथुआनिया

 12.  एस्टोनिया

 13.  लॉत॑विंया

 14.  मोगाडिसू--मिशन  अस्थायी  तोर  पर  बन्द  है  ।

 15.  माइक्रोनेसिया

 16.  माशंल  द्वीप  समूह

 (*  989  तक  फिंजी  स्थिंत  हमारे  रिहायशी  मिशन से  संह-प्रत्यीयर्न  थां  ।)

 निकंट  मविथ्य  में  निम्नलिखित  देंशों  के साथ  सह-प्रत्यायन  के  माध्यम  से  भारत-के
 राजनयिक  सम्बन्ध  स्थापित  करने  की  दिशा  में  कारंवाई  की  जा  रही

 1.  लिथुआनिया
 प्

 2.

 3.  लातविया

 ]

 करनाल  सैजशोॉपम  परियोना
 1186.  सिलव रा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  हँषा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  तेल  निगम  को  ईसकी  कश्नाल  तेलशोघन  परियोजना  को  स्वयं

 अयचा  सियुपत  उद्यम  के  बोर  पर  कार्यान्विर्त  करने  की  अनुमति दे  दी
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  हु

 :  इस  फरिशोंजना  पर  कितसी  रोशि  व्यय  की  और  हिट
 अभी  तक  इसमें  कितनी  प्रगति  हुई  ह ैऔर  इसे  कब  तक  पूरा  किया  जायेगा  ;
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 पेटोलियम  और  प्राक,तिक  गैस  संत्री  :  से  यह  निर्णय  लिया
 गया  है  कि  करनाल  की  रिफाइनरी  की  स्थापना  स्वयं  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  द्वारा  की
 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  द्वारा  प्रस्तुत  विस्तृत  रणध्यता  रिपोर्ट  के अनुसार  जो  सरकार  के
 घीन  इस  परियोजना  पर  लगभग  2000  करोड़  रुपये  की  1991  की  कीमतों  लागत
 आने  का  अनुमान  है  ।

 ]

 सेयों  के  लिए  इन्टरवेन्शन  स्कीमਂ

 1187.  श्री  सुल्तानपुरो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  दो

 वर्षो  के  दोरान  नाशपाती  और  चेरी  की  खरीद  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  को  इन्टरवेन्शन
 स्कीमਂ  के  अन्तर्गत  कितनी  घन  राशि  जारी  की  गई  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापलली  राम/चन्द्रस)  :  मण्डी  हस्तक्षेप  जो

 पहली  बार  1990-91  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  में  शुरू  की  गई  के  तहत  सेवों  की  खरीद  के

 लिए  हिमाचल  प्रदेश  को  कोई  राशि  निर्मुक्त  नहीं  की  गई  भारत  सरकार  को  इस  योजना  के  तहत
 कार्यो  के  लेखा-परो.क्षत  जिनकी  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  की  प्रस्तुति  पर  राज्य  सरकार  के
 साथ  50  प्रतिशत  हा,ने  वहन  करनी  होतो  है  ।  हिमाचल  प्रदेश  में  नाशपाती  और  चेरी  में  अमी  तक
 कोई  मण्डी  हस्तक्षेप  कायं  नहीं  किया  गया

 सतलुज-यमुना  सम्पर्क  नहर  परियोजना

 1188.  श्रो  नारायण  सिह  घोधरी  :  क्‍या  जल  संसाधन  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  पंजाब  में  सतलुज-यमुना  सम्पर्क  नहर  परियोजना  से  सम्बन्धित  निर्माण  कार्य  सीमा

 सड़क  संगठन  को  सौंप  दिया  गया  और

 इस  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  और  सतलूुज-यमुना  सम्पक॑  नहर
 परियोजना  पर  निर्माण  कार्य  पंजाब  सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा  किसी  उपयुक्त  नए
 अभिकरणों  को  कायें  सौंचने  क ेलिए  आवश्यक  कारंवाई  पर  पंजाब  सरकार  विचार  कर  रही  इस
 परियोजना  को  पूर्ण  करने  का  निर्धारित  समय  पंजाब  सरकार  द्वारा  कार्य  सौंपे  जाने  वाले  नए
 करण/अभिकरणों  की  प्रकृति  और  क्षमता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 ]

 केरल  को  मिट्टी  के  तेत  का  आबंटन

 1189.  थामस  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रो  यह  बताने  की
 करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  केरल  को  मिट्टी  के  तेल  की  कितनी  मात्रा  का  आबंटन
 किया

 क्‍या  केरल  के  मिट्टी  के  तेल  का  कोटा  वढ़ाने  हेतु  कोई  अनुरोध  किया  गया  और

 RS
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 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पटोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  :  :  र्ष  1990-91  के  दौरान

 केरल  को  आबंटित  मिट्टी  के  तेल  की  मात्रा  265052  टन  थी  ।

 और  केरल  तथा  अन्य  राज्य  सरकारों  से  भी  के  आबंटन  में  वृद्धि
 करने  के  अनुरोध  प्राप्त  हुए  जब  भी  आवेदन  प्राप्त  होते  उन  पर  विचार  किया  जाता  है  और

 विभिन्‍न  पहलुओं  को  ध्यान  में  रख  कर  निर्णय  लिए  जाते  हैं  जिसमें  उत्पाद  की  उपलब्धता  आदि

 शामिल  है  ।

 ]

 पयखेड़ा  कोयला  महाराष्ट  में  खनन  कार्य

 90.  श्री  सुशोल  चम्द्र  वर्मा  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पथखेड़ा  कोयला  महाराष्ट्र  मे ंकोयले  के  खान  की  अनुमति  दे  दी  गयी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैओर  इस  पर  कितनी  राशि  खर्च  हुई  है  तथा  इसकी
 उत्पादन  क्षमता  कितनी

 क्या  इस  क्षेत्र  में  खनन  कार्य  शुरू  हो गया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  .  ॥

 -  गन

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  यह  कार्य  कब  से  झरू  हो  और

 विद्युत  केन्द्रों  को  कोयला  प्रदान  करने  के  लिए  किन  स्थानों  पर  नयी  कोयला

 शालाएं  स्थापित  की  गयीं  हैं  अथवा  की  जायेंगी  ?

 कोयला  संत्रालय  में  उपसंत्री  :  से  पायाखेड़ा  कोयला  क्षेत्र
 में  4  स्वीकृत  परियोजनाएं  कार्यरत

 परियोजना  स्वीकृत  9  तक
 *

 1990-91  में
 क्षमता  व्यय  कोयला  का

 ग्रतिव् )  उत्पादन

 1  2  3  4

 पाथाखेड़ा  1.32  32.51  1.07
 विस्तार

 ,

 शोभापुर  0.60  23.85  0.53
 सरनी  0.42  13.50  0.27

 सतपुड़ा  0.60  -  17.40  0.62

 89



 लिखित  उत्तर  28  1991

 जहां  तक  पाथाखेड़ा  कोयला  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  वहां  से  विद्युत  सयंत्रों  कोयले  की

 आपूर्ति  किए  जाने  के  लिए  कोई  वाशरी  स्थापित  किए  जाने  का  नहीं  सरकार  ने  सेंट्रल

 कोला  फील्डस  के  कण्णपुरा  की  पिए्रबार  एकीकृत  ह.परिष्करण  परियोजना

 संयोजित  बिद्य  त  गहों  को  धले  कोयले  की  आपूर्ति  किए  जाने  के  लिए  रवीकृति  दे  दी  ऐसी  ही  एक

 अन्य  एकीकृत  योजना  के  अन्तर्गत  तलचर  क्षेत्र  में  - कलिगाः  परियोजना  के  रूप  में

 चलाए  जाने  का  कार्यक्रम  है  ।

 ]

 केरल  में  अज्ञात  बोमारी  से  पीड़ित  मछलियां

 91.  श्रोमतो  सुझेला  गोपालन  :

 श्री  अजलोज  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मछलियों  की  बीमारी  के  विशेषज्ञों  ने  उस  अज्ञात  बीमारी  का  पता  लगाया  है  जिससे
 केरल  वेम्बनांड  कील  और  नहरों  एवं  भील  के  आसपास  के  तालाबों  में  मछलियां  पीड़ित

 यदि  तो  इस  बीमारी  के  क्या  कारण  और

 इस  बीमारी  से  कितनी  क्षति  होगी  और  इस  बीमारी  के  उन्मूलन  के  लिए
 अब  तक  क्या  उषचारी  उपाय  किए  गए  हैं  तथा  आगे  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  और  केन्द्रीय  अतर्देशीय
 प्रग्रहण  मात्स्यिकी  अनुसंधान  बेरकथुर  तथों  केन्द्रीय  खरा  जलਂ  कृषिਂ  भद्रास  ने
 केरल  के  बंकवाटर  में  मछली-रोगों  को  इपिजूटिक  अल्सरेटिव  सिन्ड्रोम  के  रूप  ने
 ज्ञात  किया  इस  रोग  के  उत्पादक  कारक  मूलतः  जीवाणू  विषाण  और  कवकीय  जो
 प्रदूषण  के  कारण  प्रभावित  क्षेत्र  में  पर्यावरणीय  विकृति  से  जूड़े  हुए  हैं  ।

 केरल  सरकार  ने  इस  क्षति  को  लगभग  19.8  करोड़  रुपये  आंका  रोगों  को  रोकने
 के  लिए  सुभाए  गए  विभिन्‍न  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :

 (1)  प्रभावित  नियंत्रणीय  जल  क्षेत्रों  का चूना  और  लवण  में  उपचार  करना  ।

 (2)  प्रभावित  मछलियों  का  पोटेसियम  परमंगनेट  से  उपचार  ।

 (3)  खुले  जल  में  स्वास्थ्यकर  स्थिति  बनाए  रखना  ।

 रसोई  का  उत्पाक्न

 1192.  श्री  जाजं  फर्नान्‍डोज  :  क्या  पंद्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  रसोई  गेस  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  सरकार  ने  कोई  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  डसकी  प्रमुख  क्शिकतायें  क्‍या  हैं  ?

 ०0
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 ..

 प्राकृतिक  :  ओर  उत्पादन

 यनिटों  को  स्थापित  करके  तथा  वतंमान  यनिटों  में  हो  रहे  उत्पादन  में  बृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 पंदोज़  प्रेदशिफ्रम  उत्पकनों  के  मूल्य

 1193.  श्री
 क्‍या  केद्रेलिएएत  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  ;

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  पेट्रोल  और  अन्य  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  में  कित॒ती  कार

 वृद्धि  हुई

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वे  दोलियम  औओर-प्राहतिक  गेस  :  प्ले  दौरान

 पेट्रोल  और  कुछ  अन्य  पेट्रोलियमਂ  उत्पादों  की-कीमतों  तीन  कार  वृद्धि  की-गई  है  ।

 मांग  में  वृद्धि  और  अन्य  सामाजिक-आथिक  पहलुओं  को  ध्यान  में  रख  कर
 ससस्‍्षठ॒र  पेट्रॉलिस्म  उत्पादों  की  कीमतों  कोई  फरिक्तेन  करती  है  /

 होरा  प्रसंस्करण  एकक

 11  94..  भरी  क्या  यह  की  कप  करेंगे  कि  :

 देश  में  गेर-सश्कारी  और  सरकाशी-दोनों  में  कितनेਂ  प्रसंस्करण  एकक
 क्या  इनमें  से  कुछ  एकक  इस  समय  शोचनीय  स्थिति  में

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  एककों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये

 खान  संतालद  के  राश््य  मंत्री  बलराम  सिह  :  से  जानकारी  एकत्र  कौ
 जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ा  हैं

 इंदिरा  सागर  परियोजना  का  कार्यान्वयन

 1195.  शी  प्रकाश  पाटोल  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  प्रख्यात  पर्यावरण  वेज्ञानिकों  न ेसरकार  को  सूगर  परियोजना  का
 कार्यान्वयन  रोकने  को  सलाह  दी  और

 यददे  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रति

 क्या  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  और  पर्यावरण  वैज्ञानिकों  सहित
 स्वेच्छिक  संगठनों  ने  मुख्य  रूप  से  पुनर्वास  और  पर्यावर्णिक  प्‌  सागर  परियोबना  के
 निर्माण  के  खिलाफ  विरोध  किया  राज्य  जो  कि  परेयोजना  को  क़्ियान्वित  कर  रही
 ने  पर्यावागिक  सुरक्ष  उपायों  और  परियोजना  से  प्रभावित  व्यक्तिथों  के  पु्ेश्थापन  के  लिए  एकਂ  विस्तृत
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 कार्यक्रम  तैयार  किया  नमंदा  नियंत्रण  प्राधिकरण  को  इन  उपायों  में  हुई  प्रगति  का  प्रबोधन  करने
 का  निर्देश  दिया  गया  है  ।

 महाराष्ट्‌  में  खानें  और  धातु  संयंत्र

 1196.  6.  श्री  प्रकाश  पाटिल  :  क्‍या  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  वर्तमान  खानों  की  संख्या  कितनी  है  और  वहां  अब  तक  कितने  धातु  संयंत्र
 स्थापित  किए  गए

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इन  संयंत्रों  के  विस्तार  करने  का  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  के  समयबद्ध  कार्य  क्रम  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त

 सूः  ना  के  महाराष्ट्र  राज्य  में  प्रधान  खनिजों  के  280  खनन  पटूटे  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
 में

 महाराष्ट्र  में  कुल  10  धातु  संयंत्र  स्थापित  किए  गए  हैं  जिनमें  से  6  संयंत्र  लौह  मिश्र-धातु  के
 उत्पादन  हेतु  तथा  ।  चूर्ण  से  मैंगतीज  सिटसे  के  उत्पादन  के  लिए  सिटररिंग  संयंत्र

 ओर  तीन  लौह-मैगनीज  संयंत्रों  के  विस्तार  का  कार्य  हाल  ही  में  आरम्म  किया  जा

 चुका  महाराष्ट्र  इलैक्ट्रोस्मेट  लिमिटेड  के  लौह-मैगनीज  सयंत्र  का  योजना  अवधि  में  विस्तार
 करने  के  प्रस्ताव  तैयार  किए  जा  रहे  इस  समय  मैगनीज  सिर्टारेंग  संयंत्र  के  विस्तार  की  कोई
 योजना  नहीं  है  ।

 विवरण

 महाराष्ट्र  राज्य  में  विद्यमान  प्रधान
 ख़निजों  के  खनन  पट्टों  को  सूची

 क्रम  खनिज  खनन  पट्टों  की  संख्या

 का  1...  मैगनीज  अयस्क
 या

 38
 2...  कोयला  34

 3...  लौह  अयस्क  38

 4...  चुना-पत्थर  42

 5...  बाक्ताइट  8

 6.  सिलिका  रेत  47

 7...  क्रोमाइट  4
 8...  कायनाइट/सिलिमेनाइट  17

 9,  पाइरोफिलाइट  ।
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 क्रम  खनिज  ॥  खनन  पढट्टों  की  संख्या

 . 11. भूरी मिट्टी/येलो ओकर/रेड ओकर  11.

 मिट्टी/येलो  ओकर/रेड  ओकर  1

 13.  चीनी  मिट्टी  4

 14,  फायर  क्‍ले  4

 15.  फेल्स्पार

 हे

 .

 वोल्फाम  की

 21. -  बेराइट्स  4

 भराई  रेत  है|

 22.  रेत

 अभ्रक  3

 20...  शैल  न

 -  क्वार्टज/क्वार्ट जाइट
 -  $

 22.  फ्लोराइट

 या
 जोड़

 280  हे

 एशिया-प्ज्लांत  सहयोग  के  का्य-कलरपों  हें  भाग  बना

 97.  श्री  भोबल्लभ  क्‍या  बिद्रेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  एशिया-प्रशांत  आथिक  सहयोग  के  काये-कलापों  में  भाग  लेने  के  संबंध
 में  दक्षिण  कोरिया  सरकार  का  कोई  सन्देश  भेजा  है

 “

 यदि  तो  तत्पम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  पर  एशिया-प्रशांत  आशिक  के
 सदस्य  देशों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 यदि  भारत  को  एशिया-प्रशांत  आथिक  सहयोग  के  लिए  आमन्त्रत  किया  जाता  है
 भारत  का  क्या  दर्जा  होगा  ?

 विदेश  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍त्रो  एडुआर्डो  :  जी  हां  ।

 सरकार  ने  एशिया  प्रशांत  आर्थिक  संहयोग  के  तत्कालीन  अध्यक्ष  कोरिया  गणराज्य  की
 सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  था  एशिग्रा  प्रद्ञान्त  आर्थिक  सहयोग  गतिविधियों  में  उसे  भी
 अगीदार  बनाया  हाल  ही  में  सि्ोल  एशिया  प्रद्मन्त  सहयोग  .  के
 सम्मेलन  की  समाप्ति  पर  जारी  किए  गए  वक्तव्य  म्रें  एशिया  प्रशान्‍्तर  आथिक  सहयोग  में  शामिल
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 होने  या  उससे  अर्पने  ऑपकी  संहयोजित  करने  के  सम्बन्ध  में  अनेक  देशों  और  सगठनों  द्वारा

 इच्छा  का  उल्लेख  किया  गया  संदस्य  देक्षों  के  मंत्रियाँ  ने  अपने  वरिष्ठ  अधिकारियों  से  कहा  है  कि

 वे  अतिरिक्त  भागीदारी  के  मसले  पर  और  विचार  करें  जो  इस  बात  की  पुनः  पुष्टि  करता  है  कि

 एशिया  प्रशान्त  आर्थिक  सहयोग  एक  मुक्त  और  विकार्सभान  प्रकिया  हैं  /  के  करेंशई््॑धिकारी  एटिया
 आर्थिक  सहयोग  की  चोथी  मंत्री  स्तरीय  बैठक  में  अपनी  रिपोर्ट  पेश  करेंगे  के  1992  में  थाईलेंड  में

 होगी  ।

 यह  इस  बात  पर  निर्मर  करेगा  कि  बंकाक  में  1992  में  एशिया  प्रशान्त  आथिक

 सहयोग  की  जो  चौथी  बैठक  होने  वाली  है  उसमें  क्या  निर्णय  लिए  जाते  हैं  ।

 ओस्  प्रदेक्ष  में  भूमिजल  निकालने  के  लिए  नोदरलेंड  से  सहायता

 1198.  98.  श्री  धर्मभिक्षम  :  क्या  जल  संसाधन  मुन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कंरेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  आन्ध्र  प्रदेश  में  मूमि  जल  का  उपयोग  करने  के  लिए  नीदरलेंड
 सरकार  से  सहायता  भांगी  और

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाघने  मन्‍्त्री  विद्यालरण  :  जी  हां  ।

 इस  पैरियोजना  में  4,000  खुदे  हुए  100  उ््ले  मेलेंकेंथीं  300  गहरे  नलकपों
 100  अन्तःसरण  कुजों  के  निर्माण  तेथा  उन्हें  चालू  करने  की  परिकल्पना  की  परियोजना  की

 संशों  घिंत॑  लोगेंते  55  करीड़  रुपए  हैं  और  इंस  पंरेंयॉ्जनोी  को  तीन  वेर्ष  की  अवधि  में  क्रियान्वत  करने
 प्रस्ताव  है

 चनकुनो  की  कोयला  गसे  की  विपणन  नौति

 1199.  झो  संभे्त  कुमॉर  महल  :  कया  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उचित  विपणन  नीति  से  कोल  इष्डिया  लिसिटेड  के  दनकुनी  कोल  क्राम्पलेक्स  की
 कोयला  गैस  की  खपत  जो  वर्तमान  में  एक  मिलियन  से  कुछ  अधिक  7  मि,लयन  घन  फूट  प्रति
 दिन  तक  बंढाँयों  जो  संकेतों  हैं

 यदि  तो  क्या  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  ने  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  क॑  परामशं  से

 दनेंकुर्नी  कोयला  जहाँ  इंस  समय  अंधिकॉंश  गैंस  का  उंवैयीग  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  पर्याप्त
 मात्रा  में  गैस  प्रतिदिन  संयंत्र  पर  ही  जल  रही  के  विपणन  में  सुधार  केर॑ने  के  तरौंकों  का  पता
 लगाया  ओर

 बदि  तो  तत्सम्बन्णी  अवोरा  क्‍या  है  ?

 कीयली  संत्रालय  में  मंत्री  :  जी  कोल  इस्डिया
 लिमिटेड  की  दानेकुनी  कोयेलो  कंम्पलेक्स  प/रेयॉजना  7  मिलियन  कीयला  गैस की  आपूर्ति
 त॑थी  उंत्पोदन  किए  जोने  के  लिए  पूर्णतः  तैयार  है  ।
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 से  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  पल्चिय  बंगाल  के  साथ  तथा  ग्रेटर  कलकत्ता  गैस
 सप्लाई  कारपोरेशन  की  दानकुनी  गैस  के  उठान  में  सुधार  किए  जाने  के  लिए
 निरन्तर  सम्पर्क  में  इस  सम्बन्ध  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  साथ  एक
 कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  ताकि  प्रतिदिन  एक  मिलियन  के  वतंमान  स्तर  से  गैस  के
 उपभोग  में  प्रतिदिन  7  मिलियन  ऋशिदिक  की  भीरे-थीरे  वृद्धि  की  जा  सके  ।  कोल  इंडिया
 लिमिटेड  तथा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  साथ  हाल  ही  में  हुए  विचार  विमर्श  के  दोरान  ने

 गैस  की  एकक्‍्स-सकल  कीमत  पर  एक  विचारों  का  आदान-प्रदान  किए  जाने  का  अवसर  प्रदान  किया  ।

 उपर्युक्त  विचारों  के  आदान-प्रदान  को  गैस  के  उठान  में  वृद्धि  क ेसाथ  संयोजित  किया  जाएगा  और  यह्‌
 आशा  है  कि  और  अधिक  उपमोक्‍ता  गैस  की  खरीद  किए  जाने  के  लिए  आगे  आएंगे  ।

 सॉव्यित  संघ  से  तेल  को  अफ्यूति  सें  कमी  के  कारण  भारत  के  कच्चे  तेल  के

 आयात  पर  प्रभाव

 1200.  श्रो  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  पंटोलियम  ओर  फ्राकृतिक  ग्रेस  मन्त्रो  यह  बत्ताने  क्री
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोवियत  संघ  से  तेल  की  आपूर्ति  में  भारी  कमी  आने  के  फलस्वरूप  भारत  के  कच्चे
 जब के  आयात  पर  पड़  फ्रमाव  का  कोई  आंकलन  किया  गया

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला

 भारत  द्वारा  इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सीधे  बाजार  से  कितनी  मात्रा  में  तेल
 खरीदा  जा  रहा  है  और  इसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  हो  रही  और

 उपभोक्ताओं  को  नियमित  आपूर्ति  सुनिद्च्षित  करमे  हेतु  क्या  ककम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  :  और
 सोवियत  रूस  से  होने  वाली  आपूर्तियों  में  द्धास  हुआ  है  ।

 और  इस  कमी  को  वकल्पिक  स्रोतों  से  बांछित  स्तर  तक  अतिरिक्त  आयात  कराकर
 पूरा  किया  जा  रहा  है  ताकि  उपमोक्ताओं  को  नियमित  आपूर्ति  जारी  रखी  जा  सके  ।

 अन्दर  अश्ञक  खामों  को  चुनः  चाल  करना

 1201.  ओ  भचनेश्थर  प्रसाद  मेहता  :  क्‍या  खान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  अज्ञक  व्यापार  निग्म  की  स्थापना  करने  तथा  अअक  उल्योग  का  सरकार  द्वारा

 अधिग्रहण  किए  जाने  के  बाद  बड़ी  संख्या  में  अश्नक  खानें  बन्द  हो  गई  हैं  और  अश्रक  खानों  में  काम
 करने  वाले  हजारों  श्रमिक  तथा  अश्नक  व्यापारी  बेरोजगार  हो  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  अश्रक  खानों  को  पुनः  चालू  करने  तथा  बेरोजगार  श्रणिकों  को  रोजभार  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  योजना  तयार  की  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खान  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  से  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जामरानी  बांध  परियोजना

 1202.  श्री  बलराज  पासो  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  हाल  ही  में  आए  भूकम्प  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जामरानी  वांध
 परियोजना  का  निर्माण  कार्य  छोड़  देने  का  और

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  जाएगी  और  उस  पर  अब  तक  कितनी
 प्रगति  हुई  है  ?

 लल  संसाधन  मनन्‍्त्री  विद्याचरण  शुक्ल  )  :  इस  वांघ  पर  निर्माण  कार्ये

 शुरू  नहीं  हुआ  म्‌कम्प  इंजीनियरी  रुड़की  विश्वविद्यालय  की  सिफारिशें  इस  बांघ  के
 विस्तृत  डिजाइन  तैयार  करने  में  मार्ग  दर्शन  के  लिए  प्राप्त  कर  ली  गई  है  ताकि  इसे  भकम्प  प्रतिरोधी
 बनाया  जा  सके  ।

 जामरानी  बांध  परियोजना  के  निर्माण  की  दो  चरणों  में  परिकल्पना  की  गई
 में  सिंचाई  प्रणाली  के  आधुनिकीकरण  और  नैनीताल  जिले  में  काठगोदाम  के  निकट  एक

 बराज  का  निर्माण  काय॑  पूरा  हो  गया  है  ।  के  अन्तर्गत  गोला  नदी  पर  इस  बराज  के  ऊपर
 की  ओर  3।  मीटर  ऊंचे  एक  बांध  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  सलाहकार  समिति  ने  1989  में
 इस  परियोजना  को  तकनीकी  आर्थिक  रूप  से  स्वीकृति  प्रदान  की  है  बशर्ते  इसे  पर्यावरण  और  वन
 मंत्रालय  से  स्वीकृति  प्राप्त  इस  पर  16.97  करोड़  रुपए  का  अनुमानित  व्यय  हुआ  जबकि
 इसकी  अनुमानित  लागत  (1987  के  मूल्य  स्तर  144.84  करोड़  रुपए  हैं  ।.  इस  परियोजना  को
 नौवी  योजना  में  ले  जाने  का  कार्यक्रम  है|

 हरारे  के  राष्ट्संडल  देक्ञों  के  प्रमुखों के  सम्मेलन  में  उठाए  गए  मुददे
 1203.  3.  श्री  साइमन  मरान्डी  हे

 श्री  श्रोबल्लभ  पाणिग्र  क्या  विदेश  मन्‍्शत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रमंडल  के  वित्त  मंत्रियों  की कुआललम्पुर  ब॑ठक  की  सिफारिशों  को  हाल  में  हरारे
 में  हुए  राष्ट्रमंडल  के  देशों  की  सरकारों  के  प्रमुखों  के  सम्मेलन  में  उठाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  मामले  में  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए

 क्‍या  इन  शिखर  सम्मेलन  के  दौरान  दस  सदस्य  देशों  के  सरकारों  के  प्रमुखों  के

 ग्रुपਂ  द्वारा  कोई  रिपोर्ट  तैयार  की  गई  और  उसे  प्रस्तुत  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  तथा  उस  पर  भारत  का  दृष्टिकोण  क्या

 (3)  क्या  ब॑ं  ठक  के  दौरान  पाकिस्तान  ने  कश्मीर  का  मामला  उठाया  और

 यदि  तो  उस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  थी  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआड्डो  :  और  कुआलालम्पुर  में
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 सम्पन्न  राष्ट्रमंडल  वित्त  मंत्रियों  की  बंठक  ने  से  यह  सिफारिश  की  थी  कि  राष्ट्रमंडल
 विशेषज्ञ  दल  की  रिपोर्ट  फार  द  बंटरਂ  में  दिन  अनेक  विकासशील  मिसलों  का  पता  लगाया

 गया  है  उन  पर  उच्च  राजन  तिक  स्तर  पर  विचार-विमश्श  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कदम  उठाए
 जाने  चाहिए  ।  रिपोर्ट  पर  और  आगे  विचार-विमर्श  करने  तथा  उसमें  उठाए  गए  मसलों  पर  बातचीत
 करने  के  लिए  ने  कदम  उठाने  का  फंसला  किया  है  ।

 और  शासनाध्यक्ष  स्तर  पर  10  देशों  के  एक  उच्च  स्तरीय  मूल्यांकन  दल  ने

 मुख्यतः  1990  के  दशक  में  और  उसके  बाद  राष्ट्रमंडल  की  मावी  भूमिका  पर  विचार-विमश  किया  ।
 इस  दल  ने  भविष्य  के  लिए  राष्ट्रमंडल  की  प्राथमिकतायें  तय  कीं  और  इन  प्राथमिकताओं  का  उल्लेख
 चोगम  द्वारा  स्वीकृत  हरारे  घोषणा  में  मारत  इस  दल  का  एक  सदस्य  था  और  उसने
 विमश  में  सक्रिय  माग  लिया  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं

 ]

 कच्चे  पटसन  का  उत्पादन

 1204.  श्रोमतो  बसुष्घरा  राजे  :  क्‍या  कृषि  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  199-92  92  के  दौरान  कच्चे  पटसन  के  उत्पादन  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 भया  और

 सरकार  ने  उक्त  लक्ष्य  प्राप्त  करने  तथा  विश्व  बाजार  में  मारतीय  पटसन  को
 स्पर्धायोग्य  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापल्लो  :  वर्ष  1991-92  के  लिए
 कच्चे  पटसन  का  उत्पादन  लक्ष्य  91  लाख  गांठ  निर्धारित  किथा  गया  प्रत्येक  गांठ  180
 की  होगी  ।  ह

 लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  मारत  सरकार  आठ  प्रमुख  पटसन/मैस्ता/सनई
 उत्पादक  राज्यों  आन्भ्र  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम
 बंगाल  के  50  चयनित  जिलों  में  केन्द्र  प्रवततित  योजना-विशेष  पटसन  विकास  कार्यक्रम  क्रियान्वित  कर

 रही  इस  योजना  के  भारत  सरकार  मेस्ता  और  सनई  के  प्रमाणित/क्वालिटी  बीजों
 के  उत्पादन  और  वनस्पति  रक्षण  उन्नत  प्रौद्योगिकी  के  रेटिंग  तालाबों  के

 फूंगल  कल्चर  के  वितरण  आदि  पर  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रही  विभिन्‍न  विकास
 मदों  पर  सरकार  द्वारा  पूर्ण  वहन  किया  जाता  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारतीय  पटसन  को  स्पर्धात्मक  बनाने  के  सरकार  ने  कई  उपाए
 किए  जिसमें  निर्यात  पर  30%  की  दर  से  निर्यात  बाजार  के  लिए  निर्धारेत
 विविधिकृत  पटसन  उत्पादों  के  जहाज  पर्यान्त  मूल्य  पर  10%  की  दर  से  बाह्य  बाजार  बड़े
 परिमाण  की  सावंभौम  सम्विदा  के  लिए  पटसन  के  माल  के  निर्यात  पर  यदि  कोई  में
 दार  होने  के  लिए  निर्यात  मूल्य  स्थिरीकरण  निधि  योजना  का  सीमा  शुल्क  की  रियायती
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 दूर  पूर  जूट  मशीनरी  की  विश्वेष्ट  मदों  का  उत्पादकता  और  सक्षमता  झुधारवे  के  लिए

 जिक्लीकरुण  कार्यक्रम  कृ  क्रियान्वयन  शामिल  हैं  ।

 कोयला  बनाए  की  नई  नोति

 1205.  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  कोयला  बनाने  की  नई  नीति  घोषषेत  करने  का  विचार

 यद्दि  तो  तत्सम्बनन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इस  नीति  के  कार्यान्वयन  से  पहले  सरमन्धित  एजेन्सियों  से  परामश  कर  लिया

 जाएगा  तथा  इसे  कब  तक  घोषित  करने  की  सम्भावना  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  :  :  से  इस  सम्बन्ध

 में  माननीय  सदस्य  का  आशय  एक  नयी  कोयला  बियणन  नीति  के  सन्दमभे  में  इस  विषय  पर  एक
 दस्तावेज  तै  यार  किया  गया  है  और  उक्त  दरतावेज  पर  रादय  सरकारों  के  विचार  आमन्त्रित  किए

 गए  इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  सभी  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  प्रस्तावों  पर  एक  निर्णय
 लिया  जाएगा  ।

 उड़ीसा  में  कोयला  कम्पनी  को  स्थापना

 1206.  ड़ा०  कातिकेद्व्र  पात्र  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  उड़ीसा  में  कोयला  कम्पनी  की  स्थापना  के  लिए  किसी  प्रस्ताव
 प्र  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  और  उड़ीसा  में  कोल
 इण्डिया  की  एक  नयी  सहायक  कोयला  कम्पनी  को  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव
 घीन  है  ।

 भूकम्पों  के  बारे  में  भविश्यवाणी
 1207.  श्री  मोहन  सिह

 थ्रो  बो०  श्रीनिबास  प्रसाद
 श्री  चन्द्रगेखर  मूर्ति

 श्री  शरद  दिधे
 श्रो  मुदाल  गिरियप्पा  :
 श्री  मुनियप्पा  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  उपमहाद्वीप  धीरे-धीरे  समुद्र  से एशिया  म्‌ू-भाग  खिसकता  जा
 रहा  है  जिसके  परिणामस्वरूप  हिमालय  का  पव॑तीय  क्षेत्र  ऊपर  उठ  रहा  है  सम्पूर्ण  क्षेत्र

 में बार-बार भूकम्प की सम्भावना है 95 े
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 क्‍या  20  1991  को  उत्तर  अड्केश  थे  आये  इस  भूकम्प  का  कारण  यही  प्राकृतिक

 परिवत्तेन

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  उच्चर  ब्रक्केश  में  आग्रे  इस  भूकस्य  का  पूर्द  ज्ञान

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 )  क्‍या  भूकम्पों  से  टिहरी  कांश्न  को  थी  खतरा

 क्‍या  भूकम्पों  से  सम्बन्ध  में  मविध्यकाणी  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार

 ब्रिकस्ित्  देशों  से  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने  का  प्रिय्यार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  भूकम्प  सम्बन्धी  कोई  नीति  धमाने  का  प्रस्ताव

 प्रदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौश  क्‍या  और

 (a)  हिमालय  क्षेत्र  को  भूकम्पों  से  बचाने  के  लिये  सरकार  कित  उपायों  पर  विचार  कर

 रही  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  बलराज़  सिह

 जी

 जी  नहीं  ।

 भूकम्प  विज्ञान  अभी  इतना  विकसित  नहीं  हुआ  है  कि  व॑ज्ञानिक  भूकम्पों  के  बारे  में  कोई
 भविष्यवाणी  कर  सकें  अथवा  पूर्वानुमान  लगा  सकें  ।

 टिहरी  बांध  की  सुरक्षित  डिजाइन  बनाने  के  लिए  क्षेत्र  की  मूकम्पीय  प्रवणता  को  ध्यान
 में  रखा  गया

 जी  क्योंकि  यह  अन्यत्र  भी  नहीं  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 और  भूकम्प  एक  प्राकृतिक  आपदा  मूकम्प  के  वेज्ञानिक  अध्ययन  और  विनाञन
 प्रबन्ध  से  सम्बन्धित  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  समुचित  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 मूकम्प  एक  प्राकृतिक  घटना  हैं  |  हिमालय  क्षेत्र  की  मूकम्पीय  प्रवणता  की  और  अधिक

 जानकारी  के  लिए  वैज्ञानिकों  द्वारा  अध्यय्क  कियाਂ  जा  रहाਂ  है  ।

 [  मनुवाद  ]

 केरल  में  डाइनेमाइड  सक्॒ली  पकड़ता
 1208.  कुष्ि  सर्जरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  केरल  में  डाइनेमाइट  विधि  से  मछली  पकड़नाः  अमी  भी  जारी
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 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या

 सरकार  ने  मछली  पकड़ने  की  इस  विधि  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  पंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापललो  :  जो

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  दुग्ध  संसाधन  केला

 1209.  श्रो  विजयराधथन  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  राज्य  में  दुग्ध  संसाधन  की  स्थापना  के
 लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  तांबा  ओर  निकिल  धातुओं
 के  पाइप  फिटिग्स  का  आयात

 1210.  शी  फून  चन्द्र  वर्मा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  प्राकृतिक  गेस  आयोग  विदेशों  से  तांबा  निकिल  धातुओं  के  विभिन्‍न  प्रकार  के
 पाइप  फिटिंग  का  आयात  कर  रहा  और

 यदि  तो  वर्ष  1990-91  के  दोरानः  कितने  मूल्य  का  फिटिग्स  का  आयात  किया
 गया  था  ?

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  संत्रो  :  और  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  रसोई  गंस  एजेंसियों  तथा  पेटोल/डोजल  पस्पों  का  आबंटन

 1211.  श्रो  रामबदत  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  992  के  दोरान  आबं.टेत  की  जाने  वाली  रसोई  गैस
 एजेंसियों  तथा  पेट्रोल/डीजल  पम्पों  की  संख्या  कितनी

 उन  स्थानों  का  जिलावार  तथा  कम्पनीवार  ब्यौरा  क्या  है  जहां  से  एजेंसियां  तथा  बिक्री
 केन्द्र  खोले  जाने  की  सम्भावना  और
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 उचरोकक्‍्त  एजेंसियों  के  आबंठन  के  सम्बन्ध  में  निर्ष  बाधीन  पड़े  आवेदन  यत्रों  की

 वार  संख्या  कितनी  है  ?

 पेड्रोशिग्रम  और  प्राक्तिक  शस  संघ  :  से  पेट्रोलियम
 शत्पादों  की  डीलर्िपों/डिस्ट्रीव्यूटरशिपों  का  आशबंटत  विपणन  योजनाओं  उत्पाद  की  उपलब्धता

 इत्यादि  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 ]

 कर्नाटक  में  भारी  वर्षा  के  कारण  नुकसान

 1212.  श्री  सुदाल  गिरियप्पा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1991  के  दौरान  कर्नाटक  में  अमृतपूर्व  वर्षा  के  क्रारण  जान-माल  और
 फसलों  को  हुए  नुकसान  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ।  मुल्लापल्ली  :  और  कर्नाटक
 राज्य  सरकार  ने  1991  में  हुई  कर्षाकै-कारण  क्षति  की  सूचना  दी  है  :

 (1)  प्रमावित  जिलों  की-संख्या  का  6

 (2)  मृत  व्यक्तियों की  संख्या  |  ः
 ॥

 |  —  37

 (3)  पूर्णतया  क्ष  तिग्रस्त  मकानों  की  संख्या  डर  --24362

 (4)  आंशिक  रुप  से  क्षतिग्रस्त  मकानों  की  संख्या
 कं  7  --78285

 (5)  मृत  पशुओं  की  संख्या  —  1099

 (6)  प्रभावित  फसली  क्षेत्र  हैक्टेथर  —  0.45

 (7)  क्षतिग्रस्त  सावंज/निक  सम्पत्ति  रुपये  —  22.18

 (8)  कुल  आकलित  क्षति  रुपये  —  55.12

 बल्लारपुर  क्षेत्र  में  उचलजध  कोयले  की  माजा  को  जहा  चहाकर  दी
 गई  जल्‍तक  री  के  सम्बन्ध  नें  जरंब

 121  3.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  कोयला  मंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वेस्टनें  कोलफील्ड्स  के  अन्तर्गत  बल्लारपुर  में  उपलब्ध  कोयले  की  मात्रा
 को  बढ़ा  चढ़ाकर  जानकारी  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  जांच  श्री  हो  गई

 यदि  तो  इस  जांच  के  निष्कन्न  क्या  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  से  श्री  नरेश
 सांसद  ने  तत्कालीन  ऊर्जा  मंत्रालय  को  संसदीय  परामक्षंदाती  समिति  की  उफ्समिति  के  एक  सदस्य  के
 रूप  में  वेस्टन  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  में  कोयले  के  विट-स्टाक  में  काफी  कभी  होने  की  सूचना  दी
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 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  इन  कमियों  के  सम्वन्ध  में  जांच  किए  जाने  का  अनुरोध  किया  गया  इस
 सम्बन्ध  में  जांच  पूरी  नहीं  की  गयी  है  ।

 ह

 इसी  अवधी  में  कोयला  कम्पनी  ने  हिन्दुस्तान  सस्ती  तथा  घुपताला
 क्षेत्रों  क ेचार  उपक्षेत्रीय  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  विभागीय  कारंवाई  किए  जाने  की  सूचना  दी  इसके
 अलावा  चन्द्रपुर  तथा  बल्लारपुर  क्षेत्रों  के  प्रबन्धकों  को  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया

 छोटा  नागपुर  को  कोयला  खातों  में  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  देना

 1214.  श्रो  कड़िया  मुण्डा  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिहांर  के  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  के  स्थानीय  लोगों  को  कोयलः  खानों  में
 और  अधिक  रोजगार  देने  और  इस  क्षेत्र  के  निधन  लोगों  को  कोयला  एजेसियां  भी  देने  का  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  और  निर्धारित  प्रक्रिया
 के  अनुसार  रिक्त  पदों  को  भरे  जाने  सम्बन्धी  अनुरोध  छोटा  नागपुर  के  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय
 को  गुणवत्ता  के  आधार  पर  विचार  किए  जाने  के  लिए  उपयुक्त  उम्मीदवारों  को  प्रायोजत  किए  जाने
 के  लिए  भेजे  जाते  यदि  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  के  पास  प्रायोजन  किए  जाने  के  लिए
 वार  नहीं  होते  हैं  तो  ऐसी  स्थिति  में  विज्ञापन  के  आधार  पर  रिक्त  पदों  को  विज्ञप्त  किया  जाता
 किन्तु  स्थानीय  लोगों  को  रोजग।र  दिए  जाने  की  वास्तविक  सीमा  रिक्त  पदों  की  उपलब्धता  पर  निर्मर
 करती

 कोल  इण्डिय्रा  लिमिटेड  के  पास  व्यक्तियों  को  कोयले  की  एजेंसी  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई
 नीति  निर्धारित  नहीं  है  ।

 एल्यूसिनियम  का  वितरण  ओर  विक्रय

 1215.  श्रो  कड़िया  मुण्डा  :  क्या  खान  अन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सभी  एल्यूमिंनियम  कम्पनियों  के  एल्यूमिनियम  के  वितरण  और
 विक्रय  का  कार्य  अपने  हाथ  में  लेने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 शान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराप  सिह  :  जी  नहीं  ।

 ((&)  प्रश्न  नहीं

 सरकार  का  एल्यूमिनियम  के  वितरण  और  बिक्री  पर  न्गिन्त्रण  ल
 थ

 A  )  न्त्रण  लगाने  का  कोई  वि
 नहीं  क्योंकि  देश  में  इसकी  पर्थाप्त  मात्रा  उपलब्ध  है  ।

 है  विचार
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 ]

 दुर्गावतो  जलाशय  परियोजना

 1216.  थी  छेदी  पासवान  :  क्‍या  जल  संसाधन  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  दुर्गावती  जलाशय  परियोजना  का  निर्माण  इस  समय  किस  चरण  में

 इस  परियोजना  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  ओर

 इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्मावना  है  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  विद्याचरण  :  और  नदी  भाग  तथा  स्पिलवे  और

 सिंचाई  द्वारों  से लगे  भाग  के  मिट्टी  बांध  पर  कार्य  लगभग  पूरा  हो  गया  स्पिल

 चैनल  और  गहरी  दिक्‌  परिबतंन  चनल  पर  काय॑  प्रारम्भिक  चरण  में  दायीं  तथा  बायीं  मुख्य

 नहरों  पर  मिट्टी  कार्य  की  प्रगति  लगमग  25  प्रतिशत  147.40  करोड़  रुपए  की  नवीनतम

 अनुमानित  लागत  के  मुकाबले  इस  पर  मार्च  1991  तक  69  करोड़  रुपए  का  व्यय  हुआ

 इस  परियोजना  को  आठवीं  योजना  में  पूरा  करने  का  कांयंक्रम  |

 बिहार  में  कोयले  के  भण्डार

 1217.  श्री  छेदो  पासवान  :  क्‍या  कोयला  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  जिलेवार  कोयले  का  लगभग  कितना  भण्झर  .

 गत  दो  वर्षों  के दौरान  कौन-कौन  सी  कोयला  परियोजनाएं  आरम्भ  की  गई  और  इसे
 समय  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  विचार  धीम

 न

 चल  रही  परियोजनाओं  में  कितनी  प्रगति  हुई

 क्‍या  यह  प्रगति  इस  सम्बन्ध  में  तैयार  किए  गए  कार्यक्रम  के  अनुसार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  :  बिहार  के  विभिन्‍न  कोयला
 क्षेत्रों  में  1200  मीटर  की  गहराई  तक  कुल  64063.85  मिलियन  टन  कोयले  के  भंडार  होने  का

 अनुमान  लगाया  गया  बिहार  राज्य  के  कोयले  के  मंडारों  का  जिलांवार  ब्यौरा  नीचे  दिया
 गया  है  :

 मिलियन  टनों

 जिला  कोयले के  भष्डार

 1
 ः

 का

 ।

 1.  हजारीबाग  ः  3  2343.21
 :  2.  पलामू  पा  7...  77:  OF  ए+ਂ

 3.  रांची  700.53
 हु
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 1 .  शू  23  ः 2

 4.  धनबाद  21396.00

 5.  देवकड़  399.85

 6.  गिशेकीह  5054.86

 7.  गोड्डा  664  3.89

 8.  दुमका  3710.25

 9.  भागलपुर  50.00

 जीड़  6406  3.85

 बिहार  राज्य  में  वर्व  1989-90  के  दौरान  13  कोयला  खनमभ  परियोजनाओं
 वर्ष  1990-91  में  12  क्ये  और  वर्ष  1991-92  1994  तक  3  और  परियोजनाओं  को
 स्वीकृति  दी  गई  ।  10  नई  कोयला  खत्तन  परिकोेजनाकओों  प्रर  अनुमोदन  दिए  जाने  के  लिए  मूल्यांकन
 तथा  समीक्षा  सम्बन्धी  कारंवाई  सरकारी  स्तर  पर  चल  रहो

 से  इस  समय  बिहार  राज्य  की  73  कोयला  खनन  जिनकी  प्रत्येक
 की  लागत  2.00  करोड़  तथा  इससे  अधिक  की  लागत  की  क्रियान्वधमाधीन  इनमें  से  42

 प्रिफोक्षताओं  आप कर  केअखुकार  अल  रहो  हैं  ओर  31  परिकोजलाझतों  के  क्रियान्क्यन्त  में  घिलंव  हुआ
 है  ।  इन  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  में  विलम्ब  के  मुन्नत्  कारण  निम्तलिक्षित  हैं--मूमि  अभिग्रहणा
 में  तथा  मू-वंचित  परिवारों  के  पुनंबास  उपकरणों  की  आपूर्ति  में  मू-गर्भीय
 स्थितियों  में  निधियों  आदि  में  की  कमी  ।

 कोयला  कम्पनियों  को  हुआ  लाभ/घाटा

 1218.  श्री  छेदो  पासवान  :  क्या  कोयला  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  सौध  अर्को  दोराण  दिमिन्त  कोसला  कम्कनियों  द्वारा  कुछ  किससी  पूंजी  का
 ौनव्कित  किया  ग्रश्ना  और  कितलत  लाभअधलित किया

 क्या  उक्त  अवधि  में  कतिपय  कम्पनियों  को  घाटा  हुआ

 यंदि  तौ  इसके  कारण  क्षया  और

 उनके  उत्पादत  में  सुघार  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमन्त्री  :  वर्ष  1988-91  के  बर्षों
 के  दोरान  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  तथा  सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लिमिटेड  की  विभिन्‍न  कोयला
 कम्पनियों  द्वारा  करिए  गए  कुल  निवेश  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कार्यकारी  परिणामों  को  रिथिति  वर्षवार
 नीचे  दर्शायी  गई  है  :
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 रुपए
 1.  पूंजोगत  व्यय  :

 कम्पनी  1988-89  1989-90  1990-91

 ee  )

 1  2  3  4

 उस्ट्ने  कोलफील्ड्स
 178.85  204.84  432.59

 भारत  कोकिंग  कोल  204.27  205.98  237.37

 सेंट्रल  कोलफील्ड्स  135.31  216.14  247.41

 नाद॑ने  कीलफीलड्स  304.29  345.91  278.03

 बेस्टने  कोलफील्ड्स  158.37  153.68  144.52

 साउथ  ईस्टन  कोलफील्ड्स  262.30  241.95  299.31

 नार्थ  ईस्टनें  कोलफील्ड्स  7.67  7.00  6.62

 केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं  डिजाइन
 संस्थान  8.34  8.58  6.07

 दानकुनी  कोयला  काम्पलेक्स  20.73  8-36  2.40

 कोल  इण्डिया  )  2.68  0.95  0.62

 कुल  :  कोल  इण्डिया  1282.81  1393-39  1655.1  4

 कुल  :  सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  140.00  150.00  213.00
 सरकार  द्वारा  किया

 गया  निवेश  )
 2.  कार्यकारी  परिणाम  :  कीमत  से  पूव॑  लाभ  (--)  )

 रुपये

 कम्पनी  1988-89  1989-90  1990-91

 )
 ईस्टन  कोलफील्ड्स  +-245.01  --345.21
 भारत  कोकिंग  कोल  --256.25  ---282.5  --337.54

 सेंट्रल  कोलफील्ड्स
 ने  55.57  +  11.51  +  21.00

 नाद॑न  कोलफील्ड्स  +169.14  +277.66  +292.75
 बेस्टर्न  कोलफील्ड्स  न  44.65  +  20.54  --119.71

 साउथ  ईस्टन  कोलफील्ड्स  4159.82  --294.80  +4267.91

 केन्द्  आयोजन  एवं  डिजाइन
 न  2.42  +  2.42  +  2.06

 नार्थ  ईस्ट  कोलफील्ड्स  न  5.49  +  0.74  --  34.42

 कुल  :  कोल  इण्डिया  ए  5988  क+  80.3

 कुल  :  सिगरेनी  कोलियरीज
 कम्पनी  न  5-48  --  35.72  --163.19
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 re  व  2.३२

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  तथा  भारत  कोकिंग  कोल  कोयला  कीमत  निर्धारण

 समायोजन  किए  जाने  से  पूर्व  पर  विचार  किए  जाने  से  पूर्व  निरन्तर  काफी  घाटे  ड्रठा  रही  थी  ।

 सिगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  भी  घाटा  उठाती  रही  है  ।

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  तथा  भारत  कोकिंग  कोल  में  घाटे  के  मुख्य  कारण

 लिखित  हैं--उच्च  लागत  वाली  भूमगत  खानों  की  कठिन  खनन  भंंडारों  तथा

 बड़ी  संख्या  में  कामगारों  का प्रिसमापन  ।
 रु  ३०5  हे  मु

 :  गहन  श्रमिकों  वाली  पारम्परिक  ममिगत  खानों  से  उत्पादन  की  उच्च
 निर्म्न॑  उत्पादकतां  उच्चा  मजदूरी  उच्च  स्ट्रिपिंग  अनुपात  वाली  ओपेनकास्ट

 औद्योगिक  सम्बन्धों  कीं  और  कानन  तथा  व्यवस्था  की

 तथा  भारत  कोकिग  कोल  लि..के  घाटों  को  कम  ज़ाने
 तथा  क्रियाकलापों  में  सुधार  किए  जाने  के  निम्नलिखित  कदम  उगठ्राए  गए.हैं  :

 (1)  श्रमशक्ति  को  युक्तिसंगत  किया  जाना  ।

 (2)  श्रमशक्ति  का  नियोजन  ।

 (3)  कार्यकुशलता  को  बढ़ाए  जाने  के  लिए  प्रशिक्षण  ।

 (4)  स्वेच्छिक  सेवा-निव॒ त्ति योजना  ।

 (5)  उत्पादकता  में
 सुधार

 ।

 (6)  जहां  भी  सम्भव  हो  उच्च  ग्रेड  के  कोयले  के  उत्पादन  में  वृद्धि,किया  जाना  ।

 (7)  बिनिदिष्ट  खानों  पर  गहराई  से  निगरानी  ।

 (8)  विद्य  त  की  निरन्तर  आपूर्ति  प्राप्त  किए  जाने  के  लिए  फीडर  लाइनों  को  अलग  किया
 जाना  ।

 जितुवाद |
 चेलियार  सिचाई  परियोजना

 1219.  श्रो  विजयराघवुन  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 ॥

 क्या  केरल  सरकार  ने  चेलियार  सिचाई  परियोजना  के  निर्माण  के  केन्द्रीय  सरकार
 को  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इस  परियोजना  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ?

 जल  संसाधन  भंत्री  विद्याचरण  :  से  राज़्य  सरकार  ने  सूचित  किया

 है  कि  विस्तृत  मू-आकृति  तथा  मू-वैज्ञानिक  अध्ययनों  के  आधार  पर  चेलियार  वहंद  परियोजना  को
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 तैयार  करने  मूल्यांकन  के..लिए  जल  भायोग  में  1992  भेजने  .  का  उनका

 प्रस्ताव  है  ।

 तिलहनों  का  उत्पादन

 1220.  श्री  साइमन  मरांडी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तिलहन  उत्पादन  में  कमी  एवं  इसके  मूल्यों  में  वृद्धि  के  कारण  देश  को  ख़ाद्य  तेलों
 के  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 चालू  वर्ष  और  पिछले  वर्ष  में  तिलहनों  वास्तविक  क्‍्या.था;-और

 देश  में  तिलहनों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  मुल्लापललो  :  और  +अरछले
 स्वदेशी  तिलहन  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  होने  के  चालू  वर्ष  के  दौरान  खाद्य  तेल  के  मूल्य
 बढ़ते  रहे  क्योंकि  मांग  और  पूति  के  अन्तर  को  आयातों  द्वारा  पर्याप्त  रूप  से  पूरा  नहीं  किया  जा
 सका  !  स्थिति  इतनी  खराब  नहीं  है  और  बाजार  में  खरीफ  के  तिलहन  से  स्थिति  सुधार  होने
 की  आशा  है  ।

 खराब  और  है और  के  दौरान  तिलहनों  का  उत्पादन  और
 की  मीठरी  टन  था  |  चालू  खरीफ  उत्पादन  का  सुनिश्चित  अनुमान  लगाना  अभी  कुछ

 तक  उचित  नहीं  है  ।
 ह

 तिलहन  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  क ेलिए  तिलहन  एवं  दलहन  सम्बन्धी  प्राद्योगिकी

 मिशन  एण्ड  देश  के  महत्वपूर्ण  राज्यों  में  केन्द्र  प्रवतित  तिलहन  उत्पादन
 क्रम  क्रियान्वित  कर  रहा  इस  योजना  के  तहत  किसानों  को  राइजोबियम  वनस्पति
 रक्षण  रसाथनों  और  उपक़॒रणों,,फ़ार्म  ज़िप्सम  एवं  पराइराइट्स  उल्पदन
 करने  तथा  प्रदर्शन  आदि  का  आयोजन  करने  क्रे  लिए  राज़्य  सरकारों के  माश्ष्यम्र  में  सहायता  प्रदान
 की  जाती  है  ।

 ]

 बाबरी  मस्जिद  मूद॒दे  पर  पाकिस्तान  द्वछ्ा  गया  वक्तव्य

 श्री  सिंह  भूरिग्ा  :
 श्री  शंकर  सिह  बधेला  :

 पटेल  :
 श्री  सईद  :  क्या  विदेश्ञ  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यात  पाकिस्तान  सरकार  क़्े  विदेश  अंज्ाबय  द्वारा  अयोध्या  तथा
 बाबरी  मस्जिद  की  स्थिति  पर  जारी  किए  गये  हाल  ही  के  वक्तव्य  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रति,क्रया
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 क्‍या  सरकार  ने  पाकिस्तान  में  भारतीय  नागरिकों  के  हितों  तथा  उनके  पूजा-स्थलों  की
 रक्षा  के लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एड  आर्डो  :  जी  हां  ।

 सरकार  की  ओर  से  खेद  और  उसकी  गम्भीर  चिन्ता  पाकिस्तान  सरकार  पर  जता  दी

 गई  थी  ।  हमारे  आन्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  की  ऐसी  कोशिशें  अन्तर्राज्यीय  आचरण  के  साव॑भौम
 रूप  से  स्थापित  मानदण्डों  के  और  शिमला  समभौते  के  विपरीत  हैं  और  इसलिए  अस्वीकार्य  हैं  ।

 और  पाकिस्तान  में  अल्पसंख्यक  समुदायों  के  हितों  और  पुजा-स्थलों  की
 रक्षा  करने  की  जिम्मेदारी  पाकिस्तान  सरकार  की  है  ।

 सरकार  का  यह  मानना  है  कि  भारत  और  पाकिस्तान  एक  दूसरे  के  आन्तरिक  मामलों  में
 हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  ।

 लघ्‌  क्षेत्र  को  इकाइयों  को  तांबे  को  छड़ों  को  आपूर्ति
 1222.  श्री  चेतन  चोहान  :

 श्रीमती  भावना  क्या  खान  अनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1991  के  टाइम्सਂ  में
 सप्लाई  डिले  हिंट्स  कॉपर  कन्जूयूमिग  आईज  आवृद  साउथਂ  शीर्षक  से

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  लघु  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  तांबे  की  छड़ों  की  आपूर्ति  में  विलम्ब  होने  के
 क्या  कारण  और

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  क्री  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 खान  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  बलराम  सिह  :  जी

 विदेशी  मुद्रा  की  निर्वाघ  उपलब्धि  के  अमाव  में  कापर  केथोडों  का  आयात  नहीं  किया
 जा  जिसका  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  के  तलोजा  संयंत्र  में  तांबा  छड़ों  के  उत्पादन  पर  बहत  -
 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ।  तलोजा  ताम्र  छड़  संयंत्र  में  सी.मत  उत्पादन  के  साथ-साथ  विदेशों  में  टोल
 प्रगालन  के  बाद  करीब  2000  टन  सतत  ढले  ताश्र  छड़ों  की  जो  खेप  मद्रास  पत्तन  पर  प्राप्त  हुई  वह
 कुछ  टूटी  फूटी  हालत  में  इन  अदृष्ट  कारणों  से  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  ग्राहकों  के  साथ
 अपना  वादा  पूरा  नहीं  कर  सका  ।

 हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  ने  अपने  निजी  उत्पादन  से  इन  वायदों  को  पूरा  करने  के
 उपाय  किए  हैं  ।

 अनंता  और  खाड़िया  में  खुले  मुहाने  को  खनन  परियोजनाएं
 1223.  श्री  खेतन  चौहान  :

 शओोमतो  भावना  :  क्या  कोयला  ंन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीम  सरक्तर  ने-अबंदाः  और  स्कड़िश्ा  में-खुले  को  खनन  परिग्रोजनाओं

 को  मंजूरी  प्रदान  कर  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विवरण  क्या

 इन  दोनों  परियोजनओं  में  से  प्रत्येक  पर  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  होने  की

 सम्भावना  और

 इन  परियोजनाओं  में  उत्फेदन  कब  तक  शुरू  ही  जाँयिगा  ?

 कोमल  लंजरत्त  में  उप मज़्ते  :  से  इन  दोनों

 परियोजनन्‍्तओं  को  सरकार  द्वाशਂ  स्वत  दै'दी  गंद  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  विशेष  रूप  में  ब्योरा

 नीचे  गया  है  :

 मद  अनंता  खादिया

 कंपनी  ई:करे

 पूंजीगत  लागत  156.49  588.75

 क्षमता  4  मि.टन  प्रतिवर्ष  4  मि.टन  प्रतिवर्ष

 खनन  योग्य  भण्डार  68.68  मि.टन  88.00  टन

 औसत  स्ट्रिपिंग  अनुपात  0.51  प्रति  टन  4.08  प्रति  टन

 कोयले  का  ग्रेड  एफ  ईः

 भ्रति  व्यक्ति  प्रति  पाली  उत्पादन  12.38  टन  10.00  टन

 चालू  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कोयले  के  उत्पादन  में  ईन॑  दोनों  खानों  ढॉारा  अपना  अंशदान

 किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 सोने  को  खानें

 1224.  श्री  शरद  दिधे  :  क्या  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  स्वर्ण  खानों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  जहां  स्व्रणं  दोहन  की  लागत  बाजार  मूल्य  से
 काफी  अधिक  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अंथबा  किए  जाने  को

 विचार  है  ?

 खान  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्रौ  बलराम  सिह  :  भारत  गोल्ड  माइन्स
 लिमिटेड  की  अति  अलाभकर  स्वर्ण  खानों  वथा  उनसे  स्व॑र्ण  उत्पादन  लागत  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  ५

 खान  का  नाम  Lo  अऋतम  स्थर्थ  को  अपंब्थार  उत्पादम  लॉयत

 1988-8 9  1989-90  1990-91

 मैसूर  खान  11,778  9,078*  10,904*
 चंम्पीयन  रीफ  खान  5,092

 नन्दीदुर्ग  खान  4,534  9,479  10,588
 दोनों  खानें  1989-90  9-90  में  मिलाकर  एक  कर  दी  गई  और  तब  से  ये  एकीकृत  खान  है  ।

 109



 लिखित  उत्तर  28  1991

 उपर्युक्त  खानों  को  7  वर्ष  की  अवधि  में  क्रमशः  बन्द  किए  जाने  का  1987

 में  पहले  ही  निर्णय  लिया  जा  चुका  है  ।

 नशीली  ओऔषधों  के  अवध  व्यापार  के  खतरे  का  मुकाबला  करने  के  लिए
 स्थाई  प्रकोष्ठ

 1226.  श्री  जार  फर्नानडोज  :  क्या  विदेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  इपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  ने  नशीली  ओषधों  के  अवैध  व्यापार  के  खतरों
 का  मुकाबला  करने  के  लिए

 सदस्य  देशों  की  सहायता  हेतु  राष्ट्रमंडल  में  कोई  स्थाई  प्रकोष्ठ  बनाने  का  प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  अन्य  सदस्य  देशों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  और  प्रस्ताव  इस  समय

 किस  स्थिति  में  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पंटोलियम  पदार्थों  की  काला  बाजारी

 1227.  श्रो  अजु  न  सिह  यादव  :
 श्री  श्रोफान्त  जेना  :

 श्री  रामलखन  सिह  यादव  :
 श्रो  हरि  केवल  प्रसाद  :
 थ्रो  काज्ो  राम  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने का

 कृपा  करेंगे  कि  :  .

 विभिन्‍न  राष्पयों  में  राज्य-वार  इन  प॑ट्रोल/डीजल  पम्पो  और  एजेंसियों  के
 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  जिन्हें  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पैट्रोलियम  पदार्थों  की  काला
 बाजारी  में  संलिप्त  पाया  गया

 उत्तर  प्रदेश  जिला-वार  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  और

 इस  राज्य  में  कितने  लाइसेंस  रह  किए  गये  और  उनका  जिला-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पे  टोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  कृषि  विश्यधिश्चालयों  को  अनुदान

 1228.  श्री  अजुन  सिह  क्‍या  ककृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  कुल  कितने  कृषि  विश्वविद्यालय  और
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 इन  विश्वविद्यालयों  ने  गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष  कितनी  घनराशि  की
 सहायता  की  मांग  की  तथा  प्रत्येक  को  कितना-कितना  अनुदान  दिया  गया  ?

 संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  उत्तर  प्रदेश  में  तीन  कृषि
 विश्वविद्यालय

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :

 विश्वविद्यालय  का  नाम  वर्ष  मांगी  गई  राशि  रिलीज  की  गई  राशि
 लाख में  )

 गोविन्द  बल्‍लम  पन्‍्त  कृषि  तथा  1988-89  11.8.  10.00

 प्रौद्योगिकी  1989-90  13.34  13.44

 पन्तनगर  1990-91  7.63  30.00

 चन्द्रशेवर  आजाद  कृषि  तथा  1988-89  84.82  25.00

 प्रौद्योगिकी  1989-90  17.00  17.00

 कानपुर  1990-91  30.00  30.00

 नरेन्द्र  देव  कृषि  तथा  1988-89 9  15.85  15.70

 प्रौद्योगिकी  1989-90  9-90  27.34  27.37

 फंजाबाद  1990-91  95.00  30.00

 दिल्‍ली  के  यम्‌  ना-पार  के  इलाके  में  रसोई  गंस  के  कनेक्शन

 1229.  श्री  शर्मा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  भन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  के  यमु्‌ना-पार  के  इलाके  में  रहने  वाले  लोगों  को  पांच  वर्ष  बीतने  पर  भी
 गंस  कनेक्शन  जारी  नहीं  किए  गए

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 उन्हें  शीघ्र  गेस  कनेक्शन  जारी  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कारंदाई  कर  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  अन्‍्त्री  .  :  से  यद्यपि  अधिकतम
 कनेक्शन  यथाशीघ्र  देने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  फिर  भी  प्रतीक्षा  सूची  की  निपटान

 उत्पाद  की  प्रतीक्षा  सूची  में  व्यक्तियों  की  संख्या  आदि  जैसे  विभिन्‍न  घटकों  पर  निर्भर
 करेगा  ।

 पेट्रोल/डोजल  के  दिक्रय  केन्द्रों  तथा  एजेंसियों  का  आबंटन

 1230.  ओर  शर्मा  :  क्या  पंट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रों  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 yuu
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 मगर  सरकार  ने  सैट्रोल|डीजल  के  खुदरा  मिऋब  केन्द्रों  तब  एजेंसियों  के

 आबंटन  के  लिए  कोई  नई  योजना  लेग्श  कग्ने  और

 (a)  यरद्दि  तो  तत्लस्वन्घी  जिवरण  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राक तिक  गंस  मंत्रों  :  नहीं  १

 त्रइन  नहीं  उठता  ।

 ]
 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  दूध  को  आपूर्ति  में  वृद्धि

 1231.  श्री  राजनाथ  सोनक्वर  शास्त्रों  :  क्या  करपय  अंत्रौ  यह  बताये  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मदर  डेरी  अपने  बूथों  पर  बेचे  जाने  बले  दूध  की  गुणवत्ता  तथा  मात्रा की  निवकसित
 जांच  कराती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  छितरे  हुए  दूध  की  पुनः  बिक्री  की  जस्ती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 शाम  के  समय  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  दूंध  की  आपूर्ति  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 कृंथि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  और  मदर  डेरी
 बल्क  दुग्ध  बिक्री  बूथों  के  माध्यम  से  बेचे  जाने.वाले  दूध  की  गुणवत्ता  की  जांच  के  लिए  औसतन

 प्रति  मास  लगभग  2500  नमूनों  का  परीक्षा  किया  जाता  है  और  दूध  की  मात्रा  के  परीक्षण  के  लिए
 गमग  10,500  नमूनीं  का  परीक्षण  किया  जाता

 नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  होता  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रस्ताक्ति  क्षमता  विस्तार  के  शाम  को
 दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  दूध  की  आपूर्ति  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  होने  की  सम्मावना  होगी  ।

 बेरोजगार  युवाओं  को  पेट्रोल  पम्पों  ओर  रसोई  गंस  को
 का  आवंटन

 1232.  औ  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  मं  मंत्रो  8
 1991  के  तारांकित  प्रइन  संख्या  165  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  सम्बस्ध  में  सुचना  एकत्र  कर  ली  गयी  है  कि  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  कितने
 बेरोजगार  स्तानकों  को  पेट्रोल  पम्पों  और  रसोई  गंस  की  एजेंसियों  का  आबंटन  किया  गया  है  ।

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
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 गद्व  तीन  वर्षों  के  दोरान  अनुसू चित  जाति/अनुसू चित  जनजापि  के  कितने  व्यक्तियों  को

 पेट्रोल  पम्ष  और  रसोई  गस  की  एजेंसियां  आवंटन  को  गयी

 पेट्रोल  पम्प  और  रसौई  गैस  एजेंसियां  आबंटित  करने  के  संबंध  में  मंत्रालय  में  आज  तक

 लम्बित  पड़े  बेरोजगार  स्नातकों  के  आवेदनों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उन  पर  शीघ्र  कायंवाही  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  :  और  वर्ष  1990-91

 के  दोरान  बेरोजगार  स्नातकों  को  10  पेट्रोल/डीजल  के  खुदरा  विक्री  केन्द्र  और  9  की

 डिस्ट्रीब्यूरशिपों  का आबंटन  किया  गया  था  ।

 पेट्रोल/डीजल  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्र

 डिस्ट्रीब्यूटरश्षिप्स

 ओर  सरकार  द्वारा  ऐस  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 ]

 कषि  उत्पादों  के  लिए  समर्थन  मुल्य

 1233.  श्रो  बलराज  पासी  :
 श्रो  मृति  :
 श्री  शोभनाद्रोश्वर  राव  :
 श्रो  हरि  केवल  प्रसाद  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1991-92  की  खरीफ  फसल  के  लिए  कृषि  उत्पादों  के  न्यक्षतम
 समर्थन  मूल्यों  की  घोषणा  कर  दी

 दे

 य-द  तो  तत्सम्वण्धी  ब्यौरा  क्या  और

 संशो,घत  समर्थन  मूल्य  किस  तिथि  से  लागू  होंगे  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्यसन्त्रों  सुल्लापललो  :  से  सरकार  ने
 1991-92  के  विषणन  मौसम  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  नीचे  दिए  मए  ब्यौरे  के  अनुसार  घोषित
 कर  दिए  हैं  :

 फसल  किस्म  विपणन  वर्ष  अधिप्राप्ति/न्यूनतम  समन
 1991-92  मूल्य  (रुपपे/क्विटल)

 2  3  ्फ
 ा

 1.  गेहूं  सामान्य  औसत  किस्म  अप्रैल  मार्च  हु  225

 2.  जौ  सामान्य  औसत  किस्म  तदेवः
 “7.  200

 3.  चना  सामान्य  औसत  किस्म  तदेव  450
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 1  2  3  4

 4.  सामान्य  भौसत  किस्म  तदेव  600
 सरसों

 5.  कुसुम  सामान्य  औसत  किस्म  तदेव  575

 6.  तोरिया  सामान्य  औसत  किस्म  तदेद  570

 7.  धान  सामान्य  अक्तूबर-सितम्बर  230

 8.  सामान्य  औसत  किस्म  तदेव  205
 रागी

 9.  मक्‍का  न्‍य  औसत  किस्म  तदेव  210

 10.  मूंगफली  सामान्य  औसत  किस्म  तदेव  645

 11.  सोयाबीन  पीला  सामान्य  औसत  किस्म  तदेव  445
 काला  तदेव  395

 12.  सामान्य  औसत  किस्म  तदेव  670
 बीज

 13.  3.  कपास  तदेव  695
 तदेव  840

 14.  पटसन  असम  तदेव  375
 15.  तम्बाक्‌  weet  तदेव  14-75

 प्रति
 7

 तदेव  16:00

 16.  कोपरा  सामान्य  औसत  किस्म  1991  1700

 सामान्य  औसत  किस्म  तदेव  1850

 17.  गन्ना*
 अक्तू  बर-सितस्बर  24.00

 न्यूनतम
 *  उस  स्तर  से  ऊपर  प्रत्येक  0.1

 प्रतिशत  के  समानुपातिक  प्रीमियम  के  साथ  8.5  प्रतिशत
 की  मूलभूत  वसूली  से  सम्बद्ध  ।

 यह  नोट  किया  जा  सकता  है  कि  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  के  संशोधन  पर  विचार
 किया  जा  रहा  है  ।
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 उत्तर  काशो  के  भूकम्प  पीड़ितों  के  लिए  विदेशों  सहायता

 1234.  श्री  बलराज  पासी  :  कया  विदेश्ञ  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्‍या  सरकार  को  उत्तर  काशी  के  भूकम्प  पीड़ित  व्यक्तियों  के लिए  कोई  विदेशी  सहायता
 प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  अन्य  देशों  से  देशवार  से  कितनी  और  किस  प्रकार  की  सहायता  प्राप्त  हुई  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआड्डों  :  जी  हां  ।

 मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  उत्तर  काशी  के  भूकम्प  पीड़ितों  के  लिए
 विदेष्षों  से  प्राप्त  राहत  सामग्री  का  ब्यौरा  नीचे  लिखे  अनुसार  है  :

 भूटान  10  लाख  रुपये  ।

 चीन  लोक  गणराज्य--भारतीय  र॑  डक्म्स  सोसाइटी  को  लगभग  50  हजार  अमरीकी  डालर
 की  राहत  सामग्री  नीचे  लिखे  अनुसार  है  :

 एक्र  लिक  40  बक्से  680  किलो

 स्वेटरें  1200  अदद

 खेस  75  बक्से  2850  किलो

 1500  अदद

 बिस्कुट  100  बक्से  640  किलो
 3200  पंकेट

 दुग्ध  चर्ण  100  बक्से  2270  किलो
 5000  पैकेट

 फ्रूट  पाउडर  50  बक्से  है  600  किलो
 1200  बोतल  -

 पाकिस्तान  रैडक्रास  सोसायटी  के  तीन  वायुयानों  से  राहृत  सामग्री  मेजी

 इस  राहत  सामग्री  में  कम्बल  और  तम्बू  थे  ।

 संयुक्त  राज्य  अबरोका--नई  दिल्‍ली  स्थित  अमरीकी  राजदूतावास  द्वारा  25  हजार  अमरीकी
 डालर  ।

 भ्रधान  मंत्री  सहायता  कोष  के  लिए  25  हजार  पाउण्ड  का  चंक  ।

 क्रांस  2  लाख  फ्रांसिसी  फ्रेक  देने  की घोषणा  की  गई  जो  प्रधान  मस्त्री

 सहायता  कोष  को  चैक  द्वारा  दी  जाएगी  ।

 पोलेंड  के  कुछ  गैर-सरकारी  लोगों  द्वारा  1052  रुपए  दान  में  दिए
 गए  ।
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 अफपुल्किस  के  भपरतरेत  कर्तनल  केसर

 1235.  श्री:अक्कराज़  पासो  :

 श्री  पृथ्वोराज  चब्हाण  :  क्‍या  विदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  संयुक्त  राष्ट्र  की  कमान  में  कम्पूचिया  में  शान्ति  सेमा  भेजने  का  निर्णय

 किया

 सदे  तो  तत्सम्बन्ती  ब्योएा  क्या  अर

 क्‍या  इस  संब्रंध  में  उक्त  देश  से  कोई  करार  किया  गया  है  ?

 खिदेक  मंकालम  हें  रफ़्म  अंच्ी  रुदआर्खे  :  और  संबुक्त  राष्ट्र
 सचिव  के  अनुरोध  पर  भारत  सरकार  ने  कृम्बरेडिया  में  संगुछ्त  सख्छु  अश्विम  दल  में  कारमिक  मेजनर

 स्वीकार  कर  लिया  अब  तक  संयुक्त  राष्ट्र  अग्रिम  दल  के  लिए  तीन  सैनिक  सम्पर्क  अधिकारियों  का

 चयन  किया  गया  कम्बोडिया  में  इस  संयुक्त  राष्ट्र  अग्रिम  दल  का  स्थान  संयुक्त  राष्ट्र  संक्रमण

 प्राधिकरण  लेਂ  लेसा  जो  कत्बो  डिया  की  सर्वोच्च  राष्ट्रीय  परिषद्‌  की  देश  का  त्रक्नासन  चलाने  में  तथा

 स्वतंत्र  और  निष्पश्न  चुनाव  करवाने  में  मदद  करेभा  |

 जी  नहीं  ।  संयुक्त  राष्ट्र  शान्ति  संबंधी  कारंवाईयों  में  भागीदारी  संयुक्त  राष्ट्र  के  प्रबंध
 के  माध्यम  से

 ]

 ख सानन  उत्पादन

 1236.  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डो  :  क्या  क्थि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दोरान  खरीफ  का  उत्पादन  निर्धाश्ति  लक्ष्य  से कितना  कम

 इसमें  कमी  के  क्या  कारण  और

 खाद्यान्नों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  अत्थेक  राज्य  में  रवी  के  मौसम  में  और  अधिक
 खाद्यान्न  पैदा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  1991-92  के  लिए
 खरीक  के  अ,न्वम  अनुमक्त  क्षममी  तक  से  प्राप्त  तहीं  हुए  तथापि  घतंमान
 मूल्यांकन  के  अनुसार  इस  वर्ष  खरीफ  खाद्यान्न  उत्पादन  के  103  मिलियन  मीटरीटन  के  लक्षित  स्तर
 से  कम  होने  की  है  ।

 1990-91  के  दौरान  खरीफ  खाशास्न  उत्पादन  में  कमी  होने  का  कारण  देश  के  विशेष
 कर  उत्तर-पश्चिमी  जिसमें  हिमाचल  मध्य  उत्तर
 राजस्थान  शाप्निल  में  समझ  तक  सूझ्ञात  पड़ने  और  मौसम  की  अनियमित  परिस्थितियों
 का  होना

 खरीफ  खाद्यान्नों  के  में  कम्ली  पुरा  करने  के  लिए  रबी  अभियान  सम्बन्धो
 राष्ट्रीय  कृषि  सम्मेलन  के  दौरान  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  1991-92  के  रबी  मौसम  के  लिए
 नीति  तैयार  को  गईं  है  ।  इसमें  आकस्मिक  संस्था  रकी/प्रीष्म  चावल  रबी/ग्रीष्म  दलहन
 आदि  के  अन्तर्गत  अधिक  से  अधिक  क्षेत्र  प्रमुख  और  मध्यम  योजनाओं  से  सिंचाई  के
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 oO ऑ
 सिक्‍्त  खेन्र  लाना  शामिल  उपर्युक्त  उपाय  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय  दलहन

 विकास  परियोजना  जैसे  चाल  विकासात्मक  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  अलावा

 कच्चे  तेल  के  शोधन  क्षेत्र  में  विदेशों  फर्मे

 1237.  श्री  स्रेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  हु

 क्‍या  सरकार  ने  विदेशी  फर्मों  को
 कच्चे  तेल

 का
 शौधन  करने  की  अनुमति  देने  का  कोई

 निर्णय  लिया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उसके  प्रति  विदेशी  फर्मों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  :  कोई  नया  निर्णय  नहीं

 लिया  गया  है  ।

 और  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 एल्यूसिनियेस  का  उत्पादन  और  माँग

 1238.  ओऔ  रास  शरंण  यादव  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  एल्यमिनियम  का  उत्पादन  इसकी  मांग  की  अपेक्षा  काफी  कम  हि
 थंदि  तो  उत्पादन  की  कितनी  कम  है  और  इसके  कया  कारण  और

 इसकी  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 अिनुवांद  ]

 बिहार  में  रोलिग  मिर्ले  बन्द  होना

 1239.  श्रो  राम  शरण  यादव  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  कौन-कौन  सी  रोलिंग  मिलें  बन्द  पड़ी  हैं  और  कब

 उनके  बन्द  होने  के  क्‍या  कारण

 उनमें  कुल  कितना  पूंजी  निवेश  किया  गया  है  तथा  उनके  बन्द  होने  से  कितने  व्यक्ति
 बेरोजगार  हुए  ओर

 इन  मिलों.को  फिर  चालू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  और  इनके  कब
 तक  चाल  होने  की  सम्भावना  है  ?

 ह
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 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍त्री  संतोष  मोहन  :  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दक्षिण  की  नदियों  आपस  में  जोड़ना

 |  240.  ओर  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 श्री  मुनियप्पा  :

 श्री  मुदालगिरियष्पा  :

 श्री  देवराजन  :  क्या  जल  संसाधन  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  दक्षिण  की  नदियों  जैसे  ऋुष्ण  और  कावेरी

 को  आपस  नें  जोड़ने  के  बारे  में  संभाव्यता-अध्ययन  कराया

 यदि  तो  इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  क्या

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  इजराइल  से  कोई  तकनीकी  सहायता  मांगी  गई  ओर  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  प/रयोजना  के  लिए  विश्व  बंक  से  कोई  सहायता  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है
 और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  विश्व  बंक  ने  भी  इस  परियोजना  का  सम्माव्यता-अध्ययन  कराया  और

 क्‍या  इस  परेयोजना  से  कावेरी  जल  विवाद  अथवा  किसी  अन्य  जल  विवाद  का  समाधान

 होने  की  संमावना  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  सन्‍्त्री  विद्याचरण  :  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण  ने  सात
 जल  अन्तरण  सम्पर्कों  के  लिए  पू्॑-व्यवहायंता  रिपोर्ट  पूरी  कर  ली  हैं  ।  इनमें  महानदी--(मणिभद्र  )--.
 गोदावरी  गोदावरी  सम्पक॑  और  गोदावरी

 सम्प्क  शामिल  हैं  ।

 सभी  जो  प्रस्तावित  महानदी--कावेरी  सम्पकों  का  भाग  है  की  अनुमानित
 लागत  अमी  तक  संगणित  नहीं  की  गयी  जिन  सम्पर्कों  की  पूर्व  व्यवहायंता  रिपोर्ट  राष्ट्रीय  जल
 विकास  अभिकरण ने  तैयार  कर  ली  हैं  उन  सम्पर्कों  की  अनुमानित  लागत  इस  प्रकार  है  :

 1.  महानदी  सम्पर्क  3616  करोड़  रुपये

 2.  गोदावरी  सम्पर्क  11  23  करोड़  रुपये

 3.  गोदावरी  (इंचमपल्ली/--कष्णा  सम्पर्क  2700  करोड़  रुपये

 नहीं  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 जल  संसाधनों  के  विकास
 के  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य

 में  की  गयी  परिकल्पना  के  अनुसार
 मदियों  को  आपस  में  जोड़ने  की  अवधारणा  जल  की  अधिकता  वाले  क्षेत्रों  स ेजल  की  कमी  वाले  क्षेत्रों
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 को  जल  के  अन्तरण  के  लिए  है  और  इससे  जल  की  कमी  तथा  जल  आप्लावन  समस्याओं  रो  हल  करने

 में  मदद  मिलेगी  ।

 कच्चातोबू  दीप  को  भोलंका  से  बापस  लेना

 1241.  शी  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 श्रीमतो  सुमित्रा  महाजन  :

 ओ  दत्तात्रेय  बंडारू  :

 श्री  अन्ना  जोशी  :

 डस्भारेडिड  वेंकटस्वरलू  :

 श्रो  विमयराघबन  :  क्या  विदेश्ञ  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  श्रीलंका  से  कच्चातीबू  द्वीप  की  वापसी  के  प्रइन  पर  श्रीलंका  सरकार
 से  बातचीत  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  कथा  कारण

 क्‍या  तमिलनाड़  के  मुख्यमंत्री  ने  द्वीप  की  वापसी  के  लिए  कोई  मांग  पेश  की

 यददे  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  रुख  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जामकारी  है  कि  कच्चातीबू  के  समुद्रतट  पर  भारतीय

 मछआरों  पर  श्रीलंका  की  नौसेना  द्वारा  गोलीबारी  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हो  रही  और

 यदे  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 विदेशा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  और  :  सरकार  1974
 और  1976  में  सम्पन्न  करारों  के  माब्यम  से  भारत-श्रीलंका  के  बीच  की  समुद्री  सीमा  को  अ'कित  कर

 चुकी  है  और  इस,लए  इसे  निर्णीत  प्रइन  सानती

 और  :  बताया  जाता  है  कि  15  1991  को  तमिलनाड़्‌  के  मुख्यमंत्री  ने
 स्वतन्त्रता  दिवस  के  अवसर  पर  अपने  भाषण  में  केन्द्र  स ेअनुरोध  किया  था  कि  वह  कच्चातीबू  को
 श्रीलंका  से  वापस  लेने  के  लिए  कारंवाई  करे  ।

 और  1976  में  भारत  और  श्रीलंका  के  बीच  सम्पन्न  समुद्र-सीमांकन  करारों  के  अनुसार
 कच्चा  तिबू  द्वीप  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमारेखा  से  श्रीलंका  की  ओर  पड़ता  है  ।  इस  संबंध  में  सरकार  की  स्थिति
 में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  ।

 जी  हां  ।

 हमारे  मछेरों  के  विरुद्ध  श्रीलंका  की  नौसेना  की  शत्र्‌तापूर्ण  कारंवाई  के
 को  सख्ती  के  साथ  श्रीलंका  की  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  है  और  उनसे  कहा  गया  है  कि  वे  उन
 मामलों  पर  कानून  के  अनुसार  और  मानवीय  ढंग  से  कारंवाई  करें  ।
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 संयुक्त .  राष्ट्र  प्रहाम्समा  में  आयतंकवारद  को  जढ़सात  देने-बाले  शबटू  के

 विरूद्ध  दलोल

 1242.  श्रो  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन्होंने  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  हाल  के  अधिवेशन  में  जम्मू  एवं  कश्मीर
 और  पंजाब  में  पाकिस्तान  द्वारा  आतंकवाद  को  उकसाना  जैसे  अक्लंकवाद  को  बड़ाबा  देने  काले  राष्ट्र  के
 विरुद्ध  कोई  दवील  नहीं  दी  और

 यदद  तो  इस  संवंध्र  में  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  और  प्रमुख  सदस्य  देशों  की  क्‍या
 प्र.तक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  ;  जी  हां  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  सन्लुदाय  में  आलंकथाद  के  बारे  में  चिन्ता  बढ़ती  जा  रही  है  जैसा  कि  संयुक्त
 राष्ट्र  में  हुए  ब्रिचार-वमशं  से  पता  चलता  संयुक्त  सप्ट्र  महासभा  में  आंतंकवादਂ
 के  बारे  में  एक  संकल्प  पा:रेत  किया  है  जिसमें  दूसरी  बातों  के  अलावा  सभी  राज्यों  से  यह  अनुरोध
 किया  गया  है  कि  वे  अपने  प्रदेशों  में  दूसरे  राज्यों  और  उनके  नागरिकों  के  खिलाफ  आतंकवादी  और
 विध्वंसकारी  कारंवाईथों  की  तैयारी  और  उनके  आयोजन  को  रोके  ।

 कपास  का  उत्पादन

 1243.  श्रो  श्रवण  कुनार  पटेल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  कपास  के  उत्पादन  में  काफ़ी  गिरावट  आई

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दोरान  देश  में  कपास  की  कितनी  मांठों  का  उत्पादन  हुआ
 और  इस  संबंध  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  तुलनात्मक  आंकड़  क्या

 कपास  के  उत्मादन  में  ऐसी  भारी  गिरावट  आने  के  क्या  कारण  ओर

 यह  सुत्िदिच्त  करने  के  लिए  क्‍या  केदम  उठाए  गए  हैं  कि  हथकरघों  और  विद्युतकरधों
 को  कपास  और  सूती  धागा  पर्थाप्त  मात्रा  में  एवं  उच्चित  मूल्य  पर  उपलब्ध  हो  सके  ?

 कि  मंत्र  हनय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  और  :  गत  तीन  वर्षों
 में  देश  में  कपास  का  अनुमा/नेत  उत्पादन  इस  प्रकार  रहा  :--

 बच  प्रत्येक  170  ग्राम  को  लाख  गांठ

 1988  87.44

 1989-90  )  114.22

 1990-91  97.59

 चालू  बर्ष  अर्थात्‌  1991-92  के  लिए  कपास  उत्पादन  के  अन्तिम  अनुमान  राज्यों  से  अभी

 देव  नहीं  हुए  तथापि  मौजूदा  आकलन  के  1991-92  के  दोरान  कपास  का  वर्ष
 1990-91  के  दौराब  हुए  उत्पादत  से  अधिक  होने  की  आशा  है  ।

 ्
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 1990-91  के  द्रोरान  हरियाणा  और  राजस्थान  के  प्रमुख  कपास  उत्पादक
 जिलों  में  फसल  के  कुसुमित  स्तर  पर  कीट  के  आक्रमण  के  कारण  कपास  के  उत्पादन  में
 पिछले  वर्ष  की  तुलना  कमी  आयी  ।

 कपास  का  इस्तेमाल  हथकरघा  और  बिजलीकरघा  के  बुनकरेों  द्वारा  नहीं  किया

 जाता  सरकार  ने  हथकरघा  बुनकरों  को  बजट  से  पूर्व  के  मूल्यों  पर  बेक  याने  की  आपूर्ति  करने  के

 लिए  कई  उपचारात्मक  उपाय  किए  जिनमें  कपास  के  धागे  के  निर्यात  को  रोकना  तथा
 गैर  सहकारी  तथा  राश्थ  क्षेत्रों  में  कताई  मिलों  को  विश्वसनीय  बनाना  शामिल  है  ।

 ]

 कृषि  को  उद्योग  के  बराबर  का  दर्जा

 1244.  श्रो  रामविलास  पासवान  :

 विश्वनाथस  कंनिथोी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कृषि  को  उद्योग  के  बराबर  का  दर्जा  देने  से  संबंधित  मामलों  वा  अध्ययन  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  गठित  सलाहकार  समि।ते  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  और

 यदे  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्लो  ओर  नहीं  ।

 इस  सममति  ने  फार्म  मूल्य  वैकल्पिक  खाद्य  सुरक्षा  बेहतर  उत्पादन  हेतु  नयी
 रणनी/त,  आय  एवं  फार्म  उत्पादों  के  मृदा  एवं  जलसंसाधनों  का  बेहतर  प्रयोग  और
 कृषि  को  एक  उद्योग  घोषित  किए  जाने  से  सम्बन्धित  कई  सिफा  रेश  की  हैं  ५  जहां  तक  कृषि  को  उच्चोग
 मानने  का  सम्बन्ध  समिति  ने  अवलोकन  किया  है  कि  तक  कृषि  को  उद्योग  के  समान  ही
 सुविधायें  और  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  तथा  मुल्य  बजटीय  बिजली  परिवहण
 तथा  निर्यात  सु  विधाओं  जैसे  क्षेत्रों  मे ंसमान  मानक  तथा  मापदण्ड  अपनाए  जाते  यह  कम

 महत्व  का  विषय  है  कि  क्या  कृषि  को  कोई  औपचारिक  स्तर  प्रदान  किया  जाता  है  या  नहीं  ।
 यदि  उपयोग  को  ओपचारिक  स्तर  प्रदान  किए  बिना  सरकारी  नोतियों  और  कार्यक्रमों  द्वारा  कृषि  के

 लिए  संस्था।पत  तथा  सुदृढ़  पूर्वग्रह  दूर  नहीं  किया  समिति  सिफारिश
 '  करती  है  कि  कृषि  को

 उद्योग  के  रूप  में  घोषित  किया  जाए  ।

 ]

 घान  ओर  गेहूं  का  वसूलो-मूल्य

 1245.  5.  थ्रो  पथन  कुमार  बंसल

 ओ  दसात्रेय  बंडारू  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गेहूं  और  धान  के  लिए  कितना-कितना  वसूली-मूल्य  निर्धारित  किया  गया

 इनके  वसूली-मूल्य  में  असमानता  के  क्या  कारण
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 क्या  पंजाब  और  हूं  रैयोणा  राज्यों  भे  इस  प्रकॉर  फी  खरीदे  के  कम  मूल्य  निंधारित  किये
 जाने  पर  आपत्त  की  है

 यदि  तो  उनकी  आपत्ति  के  मुख्य  आधार  क्या  और

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ...  कुषि:मस्त्रतसय  सें  र्ष्य  मंत्री  मुल्लावस्‍ली  :  1991-92  के  विपणन
 मौसम  के  लिए  खरीद/त्यूनतम  समर्थन  मूल्य  गेहूं  के  लिए  225  क्षपये  प्रति  क्विट्ल  और  सामान्य  धान
 के  लिए  230  रुपए  प्रति  क्विटल  है  ।

 कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  उत्पादन  की  निवेश  मूल्यों  में  परिवर्तन  निवेश
 परिणाम  मूल्य  संग/ते,  बाजार  मूल्यों  की  मांग  ओर  आपूत्ि  की  फसल  मूल्य

 औद्योगिक  लागत  संरचना  पर  सामान्य  मूल्य  स्तर  पर  जीवन  स्तर  के
 लागत  पर  प्र  अन्तर  ष्ट्रीय बाजार  की  स्थिति  और  कृषकीं  द्वारां  भुगतान  किए  गए  मूल्यों  और
 प्राप्त  किए  झए  ग्रेल्यों  के  ब्रीच  संगत  जेसे  प्रासांगिक  कारकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रत्येक  फसल
 की  आंथिक  स्थि,त  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  गेहूं  और  धान  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  की
 सिफारिश  करता  है  ।

 से  )  हरेयाणा  और  पंजाब  राज्य  सरकारों  ने  दोनों  राज्ष्यों  में  उत्पादन  की  अत्यधिक
 लागत  का  स्वयं  क ेआकलन  के  आधार  पर  कृषि  लागत  व  मूल्य  आयोग  द्वैरा  सिंफारिश  किए  गए
 मूल्यों  से  अत्यधिक  समंर्थन  मूल्यों  की  सिफारिश  की  कृषि  लागत  ब  मूल्य  आयोग  की

 सिफा  रिशों  और  पंजाब  तथा  हरियाणा  स.हत  राज्य  सरकारों  के  दुष्टिकोण  पर  विचार  करने  के  पदरचात
 ने  समर्थन  मूल्थों  का  निर्धारण  किया  है  ।

 rea  अध्य  क्षत्र  में  तेल  की  खोजे

 1246.  श्री  गिरधारों  लाल  भागंव  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंसे  मन्त्री  यह  बताने  कौ
 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  पश्चिम  मैं  था  पूर्व  में  त्रिपुरा  तथा  असमे  में  गैंस  ऑपूरति  वाले  अधिकांश  क्षेत्र
 तीय  क्षेत्र  नहीं  हैं

 इन  क्षेत्रों  स ेमध्य  भारत  में  राजस्थान  जैसे  क्षेत्रों  में  गैस  आपूर्ति  में  कितना  व्यंथ

 होता
 क्‍या  इन  क्षेत्रों  को  गँस  पाइपलाइन के  द्वारा  गैस  आपूर्ति  के लिए  कोई  योजना  बनाई  गई

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  भारी  खर्च  को  देखते  हुए  सरकार  का  मध्य  क्षेत्रों  में  तेल  की  खोज  कार्य  की  प्रक्रिया
 में  तेजी  का  बिचार  है  ?

 पेट्रोलियंल  और  प्राकेतिक  गैस  संत्री  :  अन्य  क्षेत्रों  तथा  पर्चिमी
 अपतट  आदि  जैसे  क्षेत्रों  में  गैस  होने  का  पता  चला
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 लाइन के  जरिए  गेस  कीं'जापूर्ति'में  विहत  व्यय  कई  घटकों  पर  मिमेरः  करता  है
 जिनमें  गैस  की  तय  की  जाने  वाली  जिस  पर  गंस  दी  जानी  आदिः

 शामिल

 पाइपलाइन  के  जरिए  इस  क्षेत्र  में  गैस  की  आपूर्ति  की  जा  रही

 जस्वेक्‍्णਂ  कार्य  एकਂ  सतत  रूप  से  अलने  वाली  प्र किया  प्रायमिकताओं
 तथा  स्रोत्तों  की  उच्लच्क्ता  के  आर्धार  पर  किया  जाता

 भूमि  विकास  कार्यक्रम

 1247.  शरों  गिरचररीਂ  लाल  भार्णेय  :  कया  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्‍या  राजइ्थान  में  लगातार  सूखा  के  कारण  छोटे  और  सीमान्त  किसान  ऋण  और
 दान  मिलने  के  बावजूद  भुम  विकास  कार्यत्रमों  में  रुचि  नहीं  ले  रहे  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उफ्योरात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  और  आवश्यक
 जानकारी  राज्य  सरकार से  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  इसके  प्राप्त  होने  पर  इसे  सभा  के  पर  रख
 दिया  जाएगा  ।

 मूम  विकास  कायंक्रमों  के  लिए  नियत  धनराशि  को  लघु  सिचाई  परियोजनाओं
 में  लगाना

 1248.  ओ  गिरधारी  लाल  भागंव  :  क्‍या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  भूमि  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  नियत  धनराशि  को  लघ
 सिचाई  परियोजनाओं  में  लगाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  की  मंजूरी  मांगी  और

 य  दे  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिफमा-है  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  विद्याचरण  :  हां  ।  राजस्थान  सरकार  ने  कृषि
 से  ऐसी  अनुम ते  मांगी  थी  ।

 राजस्थान  सरकार  से  वांछित  सूचमा  प्राप्त  न  होने  क ेकारण  अभी  तक्र  कोई  निर्णय  त्तहीं
 लिया  गया  है  ।  यदि  राज्य  सरकार  वांछित  सूचना  भेज  देती  हैं  तो  उनके  अनुरोध  पर  विचार  किया
 जा  सकता है  ।

 रसोई  गेस  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतोक्षा  मृचो
 1249.  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  संजो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  रसोई  गैस  कने  क्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  लोगों  की  राक्ष्य  वार  सं०  कितनी

 प्रतिवर्ष  कितने  जल  कनेक्शन  जारी  किये  जाते
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 क्‍या  सरकार  का  जयपुर  में  लम्बी  प्रतीक्षा  सूची  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  निपटाने
 का  प्रस्ताव  और

 यदे  तो  जयपुर  में  इस  प्रतीक्षा  सूवी  में  यह  लाखों  लोगों  को  कितने  समय  तक  गैस

 कनेक्शन  जायेंगे  ?

 पेटोस्थिम  ओर  प्र।कृतिक  गंस  मंत्री  :  एक  विवरण  पत्र  संलग्न  है  ।
 उत्पाद  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  के  नए  कनेक्शन  दिए  जाते  हैं  ।

 नहीं  ।

 अधिक  से  अधिक  आवेदकों  को  यथाशी घ्र  कनंक्‍्दान  देने  के  प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 विवरण

 wie
 दिनांक

 -%  991

 फू  क्रप्राझ  ल्‍न्‍नलनन्‍ः  "3.20

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.06

 ५  असम  0.91

 4.  बिहार  लत

 5.  गोवा  0.36

 हे  गुजरात  5.40

 7.  हरियाणा  2.67

 8.  हिमाचल  प्रदेश
 नि

 ्टः

 9.  जम्मू  ओर  कश्मीर  0-29

 10.  कर्नाटक  2.62

 केरल  2.23

 12.  मध्य  प्रदेश  3.38

 13.  महाराष्ट्र  re}

 4
 मणीपुर  गा

 15.  मेघालय  0-10

 16.  मिजोरम  0.08

 17.  नागालेंड  0.10
 18.  उड़ीसा  05

 19.  पंजाब  श्डा

 124



 7  1913( )  खिखित  उत्तर

 क्रम  सं०  राज्य राज्य  |...  जोड़

 20.  राजस्थान  3.40

 21.  सिक्किम  0.02

 22.  तमिलनाडू  6.14

 23.  त्रिपुरा  0.17

 24.  उत्तर  प्रदेश  9.05

 25.  पर्चिमी  बंगाल  5.12

 कुल  63.03

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  अ  डमान  निकोबार  ०0.03
 2.  चंडीगढ़  0,78
 3.  दादर  और  नगर  हवेली  0.01

 4.  दिल्ली  5.54

 5.  दमन  0.03

 6.  लक्ष्यद्वीप  0.00

 7.  पांडीचेरी  0.16

 8.  सितवासा  ९,0००

 9.  द्व्यि  ७0.00

 6.55

 कुल
 69.58

 ]

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पेटोलियम  का  पता  लगाने  के  लिए  विदेशी  कम्पनियों  का  प्रस्ताथ

 1250.  श्री  सेयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  पेट्रोलियणम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्री  यह  बताने  को

 उन  अपतटी  और  तटवतीं  ब्लाकों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनके  लिए  सरकार  ने  पेट्रोलियम
 का  पता  लगाने  हेतु  प्रस्ताव  आमन्त्रित  किये

 प्रस्ताव  आमन्त्रित  करने  की  अन्तिम  तिथि  तक  जिन  विदेशी  कम्पनियों  ने  प्रस्ताव  भेजे  हैं
 उनके  नाम  क्या

 125



 तेलदिते  डैत्ञर  28  1991

 इन  प्रस्तावों  पर  विचार  कैरं  सेंफेल  बोली  दोतेओं  को  ब्लाकों  का  अर्वेटन  करने  के  लिए
 गैया  तिथि  निर्दिचेत  की  गई

 (8)  खोज  का  काय॑  शुरू  करने  तथा  उसे  पूरा  करने  के  लिए  क्या  समय  सिश्चित  किया  गया
 और

 (3)  उनके  द्वारा  रखी  गई  शर्तों  में  उत्पादित  तेल  और  गेस  पर  उस  देश  की  वरीयता

 शामिल  हैं  और  यददे  तो  उन  पर  लागू  मूल्य  वही  होंगे  जो  उस  समय  मूल्य  होगा  ?

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रों  :  39  अपतटीय  तथा  33
 तटवर्ती  ब्लाकों  का  प्रस्ताव  किया  गया

 बोलियों  की  प्राप्त  की  अन्तिम  तारीख  29-2-1992

 कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 (a)  संबिदाओं  के  हस्ताक्षर  के  समय  इस  पर  निर्णय  लिया  जायेगा  ।

 जी  कच्चे  तेल  के  लिए  देय  कीमत  वतंमान  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  है  तथापि  प्राकृतिक
 गैस  के  लिए  देम  कीमत  राष्ट्रीय  तेल  उत्पादक  कंपनियों  की  दी  गई  कीमत  वःर  और  रायल्टी
 को  से  अधिक  नहीं  होगी  ।

 बिहार  में  जंदिल  सिंचाई  परियोजना

 1252.  श्रो  राम  टहल  चोधरी  :  क्या  जल  संसाधन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चंदिल  सिंचाई  बिहार  पर  कार्य  कब  से  चल  रहा

 इस  परेयोजना  की  अनुमा।नत  लागत  किबनी  है  और  इसके  कार्यान्सियन  में  विलम्ब  के
 कारण  बढ़ी  हुई  लागत  कितनी  और

 यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  जाएगी  ।

 जल  पंसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  चन्दिल  बांध  बिहार  की  सुवर्ण  रेखा
 बहुप्रयीजनी  परियोजना  का  एक  घटक  है  ।  इसे  1979-80  में  शूरू  किया  गया  था  ।

 इसे  धरेंयोरजेना  स्वीकृत  लागंत  480:90  करोड़  रुपये  थी  और
 1990  की  अनुसूची  के  आधार'पर  इसकी  संशोक्षित  अनुमानित  लागत  1428.82  करोड़  रुपये  है  ।
 लागत  पुनर्वास  और  पुनर्स्थापना  और  भूमि  अधिग्रहण  पर  बढ़ी  हुई  देयताओं  तया  बांध-के
 इन  में  हुए  महत्वपूर्ण  परिवर्तनों  जेसे  विभिन्‍न  कारणों  की  वजह  से  इसकी  लागत  में  संशोधन  किया
 गया है  ।

 इस  परियोजना  को  आठवीं  योजना  के  आँगे  ले  जीने  का  है  ।
 मुदा  संरक्षण  हेतु  आवंटन

 1253.  श्री  रास  टहल  चोधरी  :  क्या  कुधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि-सातवी  और
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 आठवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरात  अ्रत्येक  राज्य  को  मृदा  संरक्षण  हेतु  क्रिलती-क्रिहवी  घनराष्षि
 का  आवंटत  किया  गया  ?

 कृधि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापलली  :  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी
 गई

 विवरण

 क्रम  शज्य/संघ  शासित  किए  मए  आवंटन  रा

 रा

 सं०  क्षेत्र  का नाम  सात्रवीं  योजना  "1990-91  y  991-92  कुल

 1.  आंध्र  प्रदेश  |  253.75  366.00  1401.33

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  246.92  202.50  6.00  455.42

 .3.  असम  319.45  9.45  157.75  66.00  543.20

 4.  1679.15  5  462.40  676.00  2817.55

 5.  गुजरात  517.14  529.82  221.00  1267.96

 6.  हरियाणा  764.56  244.30  206.00  1214.86  4.86

 7.  हिमाचल  प्रदेश  1687.13  475.00  686.00  2048.13

 8.  जम्मू  और  कश्मीर  145.80  60.60  81.00  287.40

 9.  कर्बाटक  -895.32  238.70  356.00  149002  02

 केरल  -432:88  127.25  166.00  726.13

 11.  मध्य  प्रदेश  3482.47  2.47  597.28  $91.00  4970.75

 12.  महाराष्ट्र  648.05  107.50  176.00  931.55

 13.  मणिपुर  450.84  154.00  6.00  610.84

 347.81  180.00  6.00  533.81

 532.73  271.60  12.00  816.33
 16.  नागालेंड  688.45  350.00  6.00  1052.45
 17.  उड़ीसा  1568.55  335.00  356.00  2259.55

 18.  पंजाब  967.43  225.00  306.00  1498.43
 19.  राजस्थान  3154.66  1386.61  1026.90  5567.27

 20.  सिक्किम  257.17  128.60  166  00  551.77

 21.  कमिलनाड  724.37  250  00  356.00  1330-37
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 क्रम  राज्य/संघ  शासित  किए  गए  आवंटन

 सं०  क्षेत्र  का  नाम  सातवीं  योजना  1991-92.  1991-92  कुल

 22.  त्रिपुरा  436.51  196.75  56.00  689.26

 23.  उत्तर  प्रदेश  4251.60  1172.38  1217.00  6640.38

 24.  पश्चिम  बंगाल  891.99  203.00  301.00  1395.99

 25.  गोवा  15.53  8.00  10.00  33.53

 26.  अंडमान  और  निकोबार

 द्वीपसमू  ह  24.24  5.00  1200  41.24

 27.  चण्डीगढ़  0.25  न  न  0.25

 28.  दादर  और  नगर  हवेली  6.00  न  4.00  10.00

 29.  दिल्‍ली  21.91  12.00  14.00  47.91

 30.  दमन  और  दियू  न  न  न+  न+

 31.  लक्षद्वीप  8.80  3.00  4.00  15.80

 32.  पाण्डिचेरी  11.49  4.00  4.00  15.49

 कुल  :  25960.78  8349.79  7759.00  42069.57

 प्राकृतिक  आपदाओं  से  क्षति

 1254.  श्री  राम  टहल  चोधरी  :
 श्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :
 श्री  श्रोकांत  जेना  :

 श्री  हन्‍नान  मौल्लाह  :
 ओ  ध्यान  भोलानाथ  :  क्या  कृषि  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  गत  तीन

 वर्ष  के  दोरान  राज्य-वार  ओलावृष्टि  और  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं  से  पृथक-पृथक
 रूप  से  कितने  मूल्य  की  फसलें  तथा  सम्पत्ति  क्षतिग्रस्त  हुई  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 जिनुबाद ]
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 1255.  श्री  राम  टहल  ओषरो  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  पिछले  तीन  बर्षोके  दौरान  सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  के  उत्पादन  के  निर्धारित

 लक्ष्य  को  प्राप्त नहीं  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  संबंध  में  सरकार  क्यों  कार्यवाही  की
 गई  7

 कोयला  मंत्रालय  में  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अदरक  को  खेतो

 1256.  ओओो  थामस  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  राज्यवार  अदरक  का  वा्धिक  उत्पादन  कितना

 क्‍या  अदरक  की  खेती  करने  वाले  किसानों  को  समस्याओं  का  सामनॉ-करना
 रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अदरक  कौ  खेती  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  इसके  संमर्थन  मूल्य  में  बुद्धि  करने  के  लिए
 कार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुस्लापल्लो  ग्रत  तोन'जर्षो  (1988+:
 89  से  1990-91)  )  में  अदरक  के  उत्पादन  के  राज्यनगार  उपलब्ध  अनुमान  संलग्न.विवस्ण  में  दिए
 गए  हैं  ।

 से  कीमतों  में  गिरावट  आने  पर  अदरक  की  मंदी  बिक्री  को  के  लिए  राज्य
 सरकारों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  मंडी  हस्तक्षेप  योजना  कार्यान्वित  की  जाती  तथापि  नेफेड
 ने  चालू  मौसम  में  केरल  के  वायनाड  जिले  में  470  टन  हरी  अदरक  की  खरीद  की

 अदरक  की  खेती  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  किये  गये  उपाय  इरा  प्रकार  है  :

 (1)  अदरक  को  आधारी  बीज  सामग्री  का

 (2)  अदरक  के  प्रदर्शन  ओर  बीज  द्विगुणर्न  भूखंड  बनाने  योजना  इन्हें  1991-92

 के  दौरान  7.50  लाख  रुपये  के  परिव्यय  से  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  समेकित  मसाला

 विकास  कार्यकम  के  तहत-कार्थ्नान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 गत  तोन  वर्षों  [1988-89  से  1990-91]  के  दौरान  अदरक  का  उत्पादेंस

 राज्य  बा  नाम  1988-89.  :  1989-90...  1990-91

 (1).  (2):  (3)  (4)

 1.  आंध्र  प्रदेश  14.5  11.0  4.5

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  4.0  4.2  4.2

 129



 लिखित  उत्तर  28  1991

 (1)  (2)  (3)  (4)

 3.  बिहार  0.8  0.6  0.8

 4.  गुजरात  0.3  0.5  0.3

 5.  हरियाणा  0.1  0.1  0.1

 6...  हिमाचल  प्रदेश  0.5  0.6  0.6

 7.  कनाटक  3.1  2.8  2.6
 8.  केरल  45.4  44.9  44.5
 9.  कध्य  प्र  देश  2.8  2.6  2.7

 10.  महाराष्ट्र  1.0  0.9  0.9
 11.  मणिपुर  0.7  0.9  1.1

 12.  मेघालय  29.0  29.3  29.6
 13.  मिजोरम  8.4  10.2  10.5
 14.  नागालेंण्ड  0.9  10  1.0
 15.  उड़ीसा  12.4  15.6  14.0
 16.  राजस्थान  !  0.1  0.1  0.4
 17.  सिक्किम  14.0  15.8  16.0
 18.  तमिलनाडु  0.6  0.9  0.7
 19.  त्रिपुरा  1.2  1.3  1.3
 20.  उत्तर  प्रदेश  3.6  3.7  3.7

 21.  पश्चिम  बंगाल  8.7  न  9.1  9.0

 4521  156.1  148.5

 तेल  उत्पादन  के  नए  स्रोत

 1257.  भी  सईद  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग
 .  ने

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  तेल  उत्पादन  के  लिए  नये
 स्रोतों  का  पता  लगाने  में  क्‍या  प्रगति  की  है

 तेल  उत्पादन  के  लिए  कितने  नए  संयंत्र  लगाये  गए

 इस  समय  तेल  के  आयात  पर  कितना  धन  खर्च  किया  जा  रहा  है  और  देश  इस  मामले
 में  कब  तक  आत्म  निर्मर  हो  जाएगा Stu

 क्‍या  तेल  उत्पादन  के  लिए  लक्ष्यद्वीप  में  भी  तेल  की  खोज  करने  का  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  सन्‍त्रो  :  और  अनेक  नई

 योजनाएਂ  विकसित  की  जा  रही  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  तेल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  ।

 1990-91  के  दोरान  लगभग  10778  करोड़  रुपए  के  मूल्य  के  कच्चे  तेल  और

 वैट्रोलियम  उत्पादों  का आयात  किया  गया  था  ।  अमी  निकट  भविष्य  में  देश  के  आत्म  निर्मेर  होमे  की

 कोई  सम्मावना  नहीं  है  ।

 और  लक्ष्यद्वीप  क्षेत्र  में  अन्वेषण  के  लिए  बोली  के  चौथे  दोर  में  अनेक  ब्लाकों  की
 पे  शकश  की  गई  है  ।

 मात्स्यको  प्रौद्योगिको  कमंचारियों  को  प्रशिक्षण  भत्ता

 1258.  श्री  सईद  :  क्या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मछ  आरों  और  नौका  चालकों  जसे  मात्स्यकी  प्रौद्योगकी  कमंचारियों
 जो  युवा  छात्रों  को  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  देने  का  काय॑  करते  प्रशिक्षण  भत्ता  स्वीकृति  करने

 सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  मिला  और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 क्षि  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍्त्री  मुल्लापलली  :  कृषि  और
 सहकारिता  विभाग  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  आया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 उड़ीसा  में  निर्माशाधोन  सिचाई  परियोजनाएं  ओर  बांध

 1259.  थरो  श्रोकान्त  जेना  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  निर्माणाधीन  सिंचाई  परियोजनाओं  और  बांधों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उनमें  से  कुछ  परेयो  जनाएਂ  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पीछे  चल  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  दया  है और  उसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  उसके
 स्वरूप  लागत  मूल्य  में  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 ये  परियोजनाएਂ  सम्मवतः  कब  तक  पूरो  हो  जाएंगी  ?

 जल  संसाधन  मस्त्री  विद्याजरण  :  से  उड़ीसा  में  निर्माणाधीन  बृहद
 और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।
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 री  4७६
 कोयला  खान  लियंत्रण  1945  के  अन्तर्गत  शिकायतें

 1260.  श्री  राम  लखंन  सिंह  यादव  :  क्या  कोयला  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोयला  नियंत्रक  को  गत  तीन  क्षों  के दौसन  कोयला  खान  नियंत्रण  1945  के

 अन्तगंत  श्रेणी-वार  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 इन  मामलों  में  कितने  कमचारियों/अधिका रियों  को  दोषी  पाया  गया  है  और  उन्हें  किस

 प्रकार  का  दंड  दिया  गया  है  ?

 कोयला  मन्‍्त्रालय  में  उप  मन्त्री  :  वर्ष  1989-90  से

 1991-92  (25  1991)  के  दौरान  कोलियरी  नियंत्रण  1945  के  अन्तर्गत  कोयला

 कलकत्ता  द्वारा  गुणवत्ता  सम्बन्धी  शिकायतें  निम्नलिखित  रूप  में  प्राप्त  हुई  :

 यषं  शिकायतों  की  संख्या

 1989-90  -  4

 1990-91  91

 1991-92  110

 कोयला  नियंत्रक  के  कार्यालय  के  कॉर्यक्षेत्र  में  केवल  कोयला  सीमों  का  दर्जा  घटाए  जाने
 का  काये  आता  है  जिनके  सम्बन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त  होती  तदनुसार  वर्ष  1989-90  तथा
 1990-91  के  दौरान  दर्जा  घेंटाई  गई  कोयला  सीमों  की  संख्या  क्रमशः  3  तथा  27  रही  ;  वर्तमान
 वर्ष  की  शिकायतें  जांच  अधीन  हैं  ।

 ]

 गढ़वाल  में  कृषि  विश्वविद्यालय

 1261.  श्री  भुवन  चन्द्र  खन्डूरी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कां  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  में  एक  कृषि  बिश्वविद्यालय  की  स्थापना
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो कब  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मन्प्रालय  में  राज्य  भनन्‍्त्री  :  जी  नहीं  ।'

 उत्तर  प्रदेश  में  पहले  से  ही  3  कृषि  विश्वविद्यालय  इसके  बनारस  हिन्दू
 विश्वविद्यालय  में  कृषि  विज्ञान  संस्थान  भी  है  और  इस  राज्य  में  सामान्य  विश्वविद्यालयों  से  सम्बद्ध
 25  कृषि  महाविद्यांलय  भी  हैं  ।

 बास्बे  हाई  पर  गंस  को  जला  कर  नष्ट  करना

 1262.  श्री  मोरेश्रवर  सावे  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 बाम्बे  हाई  पर  प्रःत  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  गेंस  को  जलाया  जा  रहा
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 बाम्बे  हाई  पर  प्रति  वर्ष  आजकल  कितनी  मात्रा  में  गंस  का  उपयोग  किया  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  ने  गैस  के  जलने  की  वतंमान  मात्रा  को  नगण्य  बनाने  हेतु  एक  विश्व  बंक

 परियोजना  को  स्वीकृति  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  |

 यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  जाएगी  ?

 पेटोलि  यम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  :  वर्ष  1990-91  के  दोरान
 4050  मिलियन  मानक  घन  मीटर  ।

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  10032  मिलियन  मानक  घन  मीटर  ।

 से  विश्व  बंक  ने  गेस  दहन  कम  करने  की  परियोजना  के  लिए  450  मिलियन
 अमे।रकी  डालर  के  ऋण  को  अनुमो.दत  कर  दिया  है  जिसमें  एन.क्यू  और  प्रोसेस

 दक्षिण  बेसिन  से  हजीरा  ट्रक  हजीरा  टमिनल  का  विस्तारण  और

 हीरा  ट्रक  पाइपलाइन  शामिल  है  ।  इन  सभी  को  वर्ष  1994-95  तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की
 आशा  है  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  गंस  के  उत्पादन  में  कमी

 1263.  ओ  मोरेश्रवर  सावे  :  क्या  पंद्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  चाल्‌  वित्त  वर्ष  के  लिए  रखे  गये  लक्ष्यों  की
 तुलना  में  तेल  और  गंस  के  उत्पादन  में  कमी  आई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  तेल  तथा  गेस  उत्पादन  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या  और

 तेल  तथा  गैस  के  उत्पादन  में  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम
 उठाए  गए  हैं  ?

 पे  टोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  :  और  35.06
 टन  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  का  अनुमान  था  जिसमें  |  टन  शामिल  परन्तु विभिन्‍न  कारणों  से  इसकी  लक्ष्य  प्रा.प्त  की  संभावना  नहीं  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  तेल  और  गेंस  का  उत्पादन  निम्नानुसार  हुआ  : रत

 1988-89  1989-90  1990-91

 ऋड  आयल

 32.06  34.69  33.00
 गस  उत्पादन  13214  16989  17998
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 कच्चे  तेल  के  स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  परियोजनाएं  क्रियान्वित  की

 जा  रही  हैं  ।

 ऋषिया  कोयला  विहार  में  कोयला  खातों  में  आग  पर  नियंत्रण

 1264.  श्री  मोरेश्रवर  सावे  :  क्या  कोयला  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोयला  विशेषज्ञों  के एक  दल  ने  भरिया  कोयला  क्षेत्र  में  कोयला  खानों  में  लगी  आग

 की  रोकथाम  के  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  द्वारा  पेश  की  गई  प्रौद्योगिकी  को  अन्तिम  रूप  देने

 के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  का  दौरा  किया

 यदि  तो  उक्त  प्रौद्योगिकी  का  ब्यौश्ा  कया  है  और  इन  कोयला  खानों  में  आग  कब

 तक  बुभ  और

 आग  लगने  की  इन  घटनाओं  के  कारण  अब  तक  कितनी  मात्रा  एवं  म्‌ल्य  का  कुकिंग

 ,  कोयला  नष्ट  हो  गया  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  माश्त  कोकिंग  कोल

 तथा  केन्द्रीय  खान  आयोजन  एवं  डिजाइन  संस्थान  से  चार  खनन  अभियन्ताओं  के  एक  दल

 को  भरिया  कोयला  क्षेत्र  में  आग  को  नियंत्रित  किए  जाने  के  लिए  उपनब्ध  प्रौद्योगिकी  की  जांच  करने

 के  सम्बन्ध  में  अमेश्का  के  दौरे  पर  भेजा  गया

 यह  दल  अब  वापस  आ  गया  है  और  उसने  यह  उल्लेख  किया  है  कि  मभरिया  कोयला

 क्षेत्र  की  आगों  से  निपटने  के  लिए  निम्नलिखित  दी  गई  प्रौद्योगिकियों  में  से  एक  अथवा  एक  से  अधिक

 प्रौद्योगिकी  को  प्रयोग  में  लाया  जा  सकता  है  :

 ()  तापीय  मलबे  तथा  कोयले  की  निकासी  के  बाद  की  आग  को  बुभाने  के  लिए  हाइड़रो
 मॉनिटरों  का

 (ii)  उच्च  तापीय  विद्युत  परेस्थितियों  में

 (iii)  बोर  होल  के  जरिए  फोम्स  का

 (iv)  विस्तृत  सीमेंट  का  प्रयोग--क्षेत्र  को  सुदृढ़  करने  तथा  दरारों  पर  रोक  लगाने  के  लिए
 स्‍लरी  का  मिश्रण  ।

 भरिया  कोयला  क्षेत्र  मे ंआग  को  नियन्त्रित  किए  जाने  के  लिए  उपर्युक्त  प्रोद्योगिकियों  में  से
 एक  अथवा  एक  से  अधिक  का  प्रयोग  किए  जाने  और  जिस  तक  आगों  को  प्रभावी  रूप  से
 नियन्त्रित  किया  जा  सकता  का  हिसाब  विस्तृत  कारंबाई  योजना  के  जरिए  लगाया  जाएगा  जोकि

 स॒  क्षेत्र  में  अन्य  विशेषज्ञों  की सहायता  से  बल  द्वारा  तैयार  की  जाएगी  ।

 भरिया  कोयला  क्षेत्र  में  आगों  द्वारा  कोयले  के  भण्डारों  में  हुई  हानि  का  ठीक  से  अनुमान
 लगाना  बहुत  कठेन  है  ।  किन्तु  कोयला  कम्पनी  द्वारा  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  इन  आगों  के
 कारण  वतंमान  कीमतों  के  हिसाब  से  1110  करोड़  रुपए  की  कीमत  के  लगभग  37  मिलियन  टन
 कोयले  के  भण्डार  की  क्षति  हो  गई

 हई॒
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 |

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  इनका  उत्पादन  और  आयात

 1265.  श्री  मोहन  सिंह  :  क्‍या  पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 घरेलू  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कितनी  मात्रा  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की आवश्यकता

 घरेलू  उत्पादन  से  कितनी  मांग  की  पूर्ति  हो  पाती  है  और  शेष  घरेल्‌  मांग  को  पूरा
 करने  के  लिए  किन-किन  तथा  कितनी-कितनी  मात्रा  में  पेट्रो  लियम  उत्पादों  का आयात  किया  जा  रहा

 और

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  पेट्रोलियम  उत्पादों  क ेआयात  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च

 होने  की  संभावना  है  ?

 पंटोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  :  जसा  कि  वतंमान  में  हो
 रहा  वर्ष  1991-92  के  दौरान  लगमग  56.8  मिलियन  टन  पेट्रोलियम  उत्पाद  उपलब्ध  कराया

 जाएगा  ।

 देशी  और  आयातित  कच्चे  तेल  से  वर्ष  1991-92  के  लिए  49.511  टन

 वेट्रोलियम  उत्पादों  का  देशी  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है  |  इसके  निम्नलिखित  पेट्रोलियम
 उत्पादों  का  आयात  करने  का  प्रस्ताव  हैं  :

 नाम
 सात्रा

 3656

 5089

 अन्य  881.

 कुल  9626

 आवश्यक  विदेशी  मुद्रा  की
 सीमा  आयात  की  अन्तिम  मात्रा  और  समय-समय  पर  लागू

 अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  निर्मर  होगी  ।

 राज्यों  को  खनिजों  के  लिए  राबल्टी  का  भुगतान
 1266.  श्रो  मोहन  सिह  :

 श्रो  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्यः  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  खनिजों  से  राज्यों  को  मिलने  वाली  रायल्टी  की  दर  निर्धारित  की  गई
 क्‍या  सभी  राज्यों  को  अब  तक  की  रागल्टी  का  मुगतान  कर  दिया  गया
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  औ

 ह

 राज्यों  को  उनकी  रायल्टी  का  हिस्सा  कब  तक  मिल  जाएगा  ?
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 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  खनिजों  लिब्नाइट
 और  भराई  रेत  को  की  रायल्टी  दरों  में  गत  संशोधन  5  1987  को  किया  गया
 कोयले  की  रायल्टी  दरों  में  कोयला  मंत्रालय  द्वारा  हत  ही  में  ।  1991  से  संशोधन  किया

 और  राथल्टी  वसूल  करने  का  उत्तरदायित्व  उस  राज्य  सरकार  को  जिसके

 सीम्रा.क्षेत्र  में  खनिज़-पंदा.होते  हैं  ।

 +रायल़्टी  की  ज्ञाय  पूर्णतः  सरकारों  होती  उस्भें  केन्द्र  सरकार  का  कोई

 हिस्सा  ज़हीं  होता  ।  रफज़्य  के  में  वृद्धि  करने  की  दुष्टि-से  खनिजों  लिग्नाइट
 और  भराई  रेत  को  की  रायल्टी  दरों  में  संशोधन  करने  पर  सरकार  तत्परता  से  विचार  कर

 ख््वी

 कोयला  खानों  का  निजीकरण

 1267.  श्री  मोहन  सिह  :

 क्षो.प्रोयूश्तन  तीरको  :

 शो  समाश्षय  प्रस्याद  सिह  :  जय  अेफला  अंजी  यह  क्री  कृधा  करंगे  कि  :

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  कोबल्म  उत्बादन  भें  सुधार  करने  के
 लिए  कोयला  खानों  क्यू  निज्ञीकृरण  क्वरने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्ब्नन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  रूरण  कोयला  खानों  को  कितना  घाला  हुआ  तथा  उनके
 कारण  क्‍या  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपम्रंजी  स्थासगोड  )  ४  नहीं  ।  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजवा  के  दौसब  उल्परदन  में  सुघार  किए  जाने  के  लिए  देश  में  कोयले  को  कुछ  खानों  का  निजीकरण
 किए  जाने  का  वतेंमान  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (१)  इस  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्रित  की  जा  रंही  है  और  इसे  उपलब्ध  होते  ही  समा  पटल
 पर  रख  दिया

 रसोई  गंस  को  उत्पादन  तथा  आयात
 1268.  श्री  पंकज  चौधरी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 इस  समय  रसोई  गैस  का  वार्षिक  उत्पाद्त  कितना

 रसोई  गैस  के  उत्सदन  में  से  इसकी  मांम  को  पूरा  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण
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 कया  सरकार  विदेशों  से  भी  गैस  आयात  करती

 थदि  तो  उंसकी  मात्रा  तथा  दर  कया  है  तथा  उन  देशों  के  नाम  क्‍या  जहां  से

 इसका  आयात  किया  जाता

 क्‍या  सरकार  इसके  आयात  को  रोकने  के  लिए  कोई  ठोस  उपाय  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  :  से  वर्ष  1990-91
 के  दौरान  का  उत्पादन  लगमग  2144  हजार  उक्त  उत्पादन  संपूर्ण  मांग
 को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  और  इसलिए  एल  का  भी  आयात  किया  जाता

 वर्ष  1990-91  के  लगभग  160  करोड़  रुफ्ये  मूल्य  का लगमग  329  टी.एम.टी.एल.पी.जी
 का  आयात  किया  गया  था  ।  स्थल--बाजार  से  आयात  का  देश  विशेष  से  सम्बन्धित  होना  आवश्यक

 नहीं  बंतमान  यूनिटों  स ेऔर  नई  यूनिटों  की  शुरुआत  से  देशी  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  प्रयोस

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 रसोई  गंस  के  आयात  तथा  मुल्यों  को  पुनरीक्षा

 1269.  श्रो  पंकज  चोधरी  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  रसोई  गंस  के  आयात  तथा  मूल्यों  सम्बन्धी  मामले  कौ  पुनरीक्षा
 कर  रही

 यददे  तो  इसके  क्या  कारण

 अब  तक  लिए  गए  निर्णय  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  और

 ये  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  सम्मावना

 पेट्रोल्यिम  और  प्राकृतिक  गंसे  मंप्री  :  से  देशी  उत्पादन
 को  अधिकतम  करने  की  दृष्टि  से  के  उत्पादन  और  आयात  की  लगातार  समीक्षा  की
 जाती  है  ।  की  कीमत  की  समीक्षा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 स्थोडन  की  विदेश  कार्य  सम्बन्धी  संसिति  के  उपसभांपति  का  दौरा

 श्री  शिव  शरण  वर्मा  :  क्या  विदेश्ञ  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वीडन  के  विदेश  कार्य  सम्बन्धी  संसदीय  समिति  के  उपंनसभापति  ने  हांल  ही  में
 भारत  का  दौरा  किया

 याद  तो  मारतीय  नेताओं  के  साथ  उनकी  जिन  द्विपक्षीय  विषयों  पर  बातचीत  हुई
 उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बातचीत  के  कया  निष्कर्ष

 क्‍या  बोफोसं  मुह  पर  भी  बातचीत  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 139



 लिझित  उत्तर  28  1991

 विदेश  एंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  स्वीडन  के  संसद  सदस्य

 श्री  पार  ग्रान्स्तेत  31  अक्तूबर  से  2  1991  तक  मारत  की  यात्रा  पर  आए

 श्री  ग्रान्स्तेत  ने  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  से  मुलाकात  की  थी  और  उन्होंने  उनके

 साथ  आर्थिक  विषयों  पर  विचार-विमर्श  किया  था  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रसोई  गेस  के  कनेक्शन

 1271.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  सुण्डा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वरीयता  के  आधार  पर  दो-दो  सिलेण्डरों  वाले  कनेक्शन  भी  दिए  जाते

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  एक  संसद  सदस्य  रसोई  गैस  के  लिए  कनेक्शनों  का  अपना  समस्त  कोटा  एक  महीने
 में  एक  मुइत  दे  सकता  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  :  और  उत्पाद  की
 उपलब्धता  तथा  बंकलाग  को  ध्यान  में  रखकर  के  उपभोक्ताओं  को  दूसरा
 सिलिडर  जारी  किया  जाता  है  ।

 नीति  के  संसद  सदस्य  की  सिफारिश  पर  प्रत्येक  तिमाही  में  12
 कनेक्शन  जारी  किए  जाते  हैं  ।  चि

 नागालेण्ड  में  तेत  शोधक  कारखाने  की  स्थापना

 1272.  श्रो  सोम  जो  भाई  ड।मोर  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  त्रिचार  नागालेंड  में  एकਂ  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  का
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रों  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 पाराद्दीप  तेल  शोधक  कारखाने  के  लिए  संयुक्त  उपक्रम

 1273.  ओऔ  गुरुद्वास  कामत  :  क्‍या  पेटोलियम  ओर  प्राकतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  उड़ीसा  में  प्रस्तावित  पाराद्वीप  तेल  शोधक  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  इंडियन
 आयल  कारपोरेशन  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  के  लिए  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  मिला  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  :  ओर  कुछ  पारियों  ते

 उड़ीसा  में  एक  रिफाइनरी  में  मागेदारी  लेने  में  अपनी  रुचि  दिखाई

 दिल्‍ली  में  कृषि  उत्पादन

 1274.  श्री  ग्‌ रुदास  कामत  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  कृषि  उत्पादन  में  गिराव्ट  आई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 दिल्ली  मैं  कितने  प्रतिशत  जनसंख्पा  कृषि  पर  आश्रित  और

 दिल्ली  में  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गः  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्जो  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 दिल्ली  में  लगभग  15  से  20  प्रतिशत  जनसंख्या  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  कृषि
 पर  निमेर  है  ।

 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  विभिन्‍न  फसलों  को  मधिक  उपज
 देने  वाली  किस्मों  की  सब्जियों  जेसी  अल्पावधि  फसलों  का  बहुकसल  किसानों
 को  कृषि  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  का  अन्तरण  तथा  प्रमाणीकृत  उबंरक  तथा  कीटनाशी  दवाओं
 सहित  क्वा.लटी  आदानों  की  आपूर्ति  शामिल

 पासपोर्ट  शुल्क  में  वद्ध

 1275.  श्री  ग्रूदास  कामत  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  पासपोर्ट  शुल्क  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  कब  तक  इसे  लागू  कर  दिया  और

 इस  समय  पासपोर्ट  शुल्क  कितना  है  ?

 विदेशा  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  एडआड़ों  :  जी  हां  ।

 पासपोर्ट  शुल्क  में  वृद्धि  इसलिए  की  जा  रही  है  कि  पासपोर्ट  मुहैया  कराने  की  लागत
 बहुत  ज्यादा  बढ़  गई  है  और  सरकार  बित्तीय  दबाव  के  कारण  पासपोर्ट  कार्यालयों  की  संख्या  में  वद्धि
 करके  तथा  पासपोर्ट  कार्यालयों  को  और  सुचारू  वताकर  तथा  उनका  कम्प्यटरीकरण  करके  बेहतर
 सेवाएं  नहीं  दे  या  रही  शुल्क  यथाशीघ्र  बढ़ाने  का  प्रस्ताव
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 नप्ा-मारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  फसपघोर्ट  जारी  करने  क्री  फीस  50/-  र्षए
 ह

 कुकत  ढारा-कस्चे  तेल  को  सघ्लाई

 1276.  श्रो  गुरूदास  कामत  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  बेसन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ६

 क्या  कुवेत  ने  मास्त  को  क़च्चे  तेल  की  सप्लाई  करने की  पेशकण-की

 यदि  तो  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया

 कच्चे  तेल  का  आयात  किन-किन  शर्तों  पर  किया  और

 उन  अन्य  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  से  कच्चे  तेल  का  आयात  किया  जाता  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  हि  से  हां  ।
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 कच्चे  तेल  का  आयात  सोवियत  सउदी  संयुक्त  अरब
 अमी  रात  की  राष्ट्रीय  तेल  कम्पनियों  के  साथ  किये  गये  आवधिक  करारों  और  स्थबत्र  खरीद  के  आधार
 पर  किया  जा  रहा  है  ।

 कच्चे  तेल  के  आयात  में  बद्धि
 1277.

 ओ  उल्नीकृष्णन  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की
 EM  कृषा  क़रेंये  कि  :

 क्‍या  इस  वर्ष  कच्चे  तेल  के  आयात  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सिछले  तीन  बच्चों  के  दौरान  कच्चे  तेल  की  वास्तविक  मात्रा  कितनी  है  तथा
 कितना  ओसत  मूल्य  दिया  गया  और  किन-किन  प्रमुख  देशों  से  किया  गया  ;

 क्या  सरकार  ने  तेल  के  बड़  उपभोक्ताओं  और  अन्य  सरकारी  संगठनों  को  पेट्रोलियम
 तथा  इससे  सम्बद्ध  उत्पादों  की  खपत  में  कसी  करते  की  अबदयकता  पर  जोर  दिया  है  और  इनकी
 बचत के  बारे  में  जागरूकता  पैदा  करने  की  कोशिश  की  और

 ,  (&)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राक्तिक  गेस  मंत्री  :  ओर  फिलहाल  सरकार
 ने  वर्ष  1991-92  के  लिए  20.3  कच्चे  तेल  के  आयात  को  अनुमोदित  किया

 वर्ष  सात्रा  सिलियन  टन  में  कोमत -
 ह  इपया/थ्वि.

 1988-89 °  17.815  1606
 1989-906 ©  19.4990  2098
 1990-91  20  699  2956

 142



 7  1913  लिंखित  उत्त

 सऊदी  मले  संयुक्त  अरब  कुबंत  आदि  से
 कच्चे  तेल  की आवधिक  खरीद  की  गई  थी  ।

 ओर  :  प्रचार  ई  घन  कुशल  उपकरणों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  ऊर्जा  जांच
 '

 आदि के  द्वारा  पेट्रो  लियम  उत्पादों  के  संरक्षण  के  बारे  में  जागरूकता  पंदा  करने  के  प्रयास  किए  जा
 रहे  हैं  ।  ह

 इस्पात  का  आयात

 1278.  श्री  उन्‍्नोकृष्णन  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  क्वृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87,  1987-88,  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दोरान
 आयात  किए  गए  इस्पात  की  कुल  मात्रा  और  उसके  मूल्य  का  श्रेणीवार  ब्यौरा  क्या  और

 चालू  वित्त  वर्ष  में  मुख्य  श्रेणियों  के  इस्पात  का  कितनी  मात्रा  का  आयात  किए  जाने  की
 संभावना  है  और  उसका  अनुमानित  मुल्य  कया  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहुन  :  अपेक्षित  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई  :

 अप्रैल  से  ।99।  की  अवधि  से  संबंधित  इस्पात  के  आयात  की  बास्तविक
 मात्रा  और  उसका  मूल्य  निम्नानुसार  है  :--

 मात्रा  :  000  टन

 मूल्य  :  करोड़  रुपए
 इस्पात  का  आयात  91) *

 ॥॒

 उत्पाद  बिवरण  मात्रा  मूल्य

 1.  पिंड  इस्पात  और  लोहे  व  इस्पात  की
 अन्य  आधारभूत  किसमें  26.8  20.11

 1.  लोहा  और  इस्पात  कोण
 आकार  द  सेक्शनस  25.3  49.16

 iii,  लोहा  और  इस्पात  की  प्लेट  और
 चादरें  तथा  अन्य  चपटे  उत्पाद  463.7  525,92

 iv.  रेल  तथा  रेलवे  ट्रैक  की  निर्माण

 सामग्री  63.3  110.93
 *  स्रोत  लोहा  इस्पात  कलकत्ता

 बन्दरगाहों  के  माध्यम  से

 .  रु  का  Gen.  143.
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 पु

 भोजन  पकाने  के  लिए  रमोई  गेस  की  आवश्यकता

 1279.  श्रो  उन्‍्नोक्ष्णन  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गँस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 घरेलू  क्षेत्र  तथा  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  मोजन  पकाने  के  लिए  वल्क  उपमोक्साओं  जैसे  होटल
 सेक्टर  के  लिए  रसोई  गैस  की  आवश्यकता  का  ब्यौरा  क्‍या

 30  1991  को  मानक  सिलिस्त्डरों  के  रूप  में  रसोई  गैस  का  कितनी  मात्रा  में
 उत्पादन

 रसोई  गैस  सिलिन्डरों  को  मरने  वाले  एककों  संख्या  कितनी  है  वथा  इनकी
 सिलिन्डरों  को  मरने  की  क्षमता  कितनी

 क्या  पिछले  कुछ  महीनों  में  रसोई  गैस  की  कमी  हुई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं.और  स्थिति  ७)  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  :  वर्ष  1990-91  के
 दौरान  विभिनन  क्षेत्रों  में  हुई  एल  पी  जी  को  खपत  निम्नलिखित  है  :---

 घरेल्‌  गर-घरेल्‌  आंकड़  (000  में

 जोड़
 2102.0  315.00  2417.0

 1991  से  1991  तक  देश  में  विभिन्‍न  एलपीजी  वाटलिग  संयंत्रों  पर
 799.58  लाख  सिलिण्डरों  का  वास्तविक  रूप  से  बाटलिंग  किया  गया  था  ।

 एक  विवरण-पत्र  संलग्न  है  ।

 और  आमतौर  पर  एलपीजी  रिफिलों  की  आपूर्ति  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  हाल
 ही  विगत  में  जब  कभी  किसो  अप्रत्याशित  परिस्थितियों  के  कारण  कुछ  बेकलाग  उत्पन्न  हो  जाता हैं
 तो  बाजार  की  आपूर्ति  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 विवरण

 प्रश्न  सं  ०  राज्य  बाटलिय  संयंत्र  क्षमता

 a)  Q)  (3)  जी

 1.  दिल्ली  टीकरीकलां  132.00

 2  शक्रबस्ती  15.90

 3.  शक बस्ती  -  34.00

 4  पियाला  132.00
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 (1)  (2)  हि  (4)

 J.  कीरियाक्षा  44:00
 6  हिसार  10.00

 7.  जींद  “22.00

 8.  पंजाब  जालंधर  34.00

 9.  लॉलड  88.06
 10.  होशियारपुर  5.00

 11.  सूबक्बितता  ऊ0ह

 12.  उत्तर  प्रदेश  कानपुर  64.00

 13.  संथुरा  88.06

 14.  इलाहाबाद  34.00

 15.  हल्द्वानी  10.00

 16.  हरद्वार  10.00

 17.  बरेली  10.00
 18.  लखनऊ  10  00
 19.  कसना  5.00

 20.  उन्‍नाव  5.00
 21.  गोरखपुर  13.00
 22.  वाराणसी  44.00
 23,  राजस्थान  सवाईमाधोपुर  64.00

 24.  अजमेर  10.00

 25.  जयंपुर  10.00

 26.  जोधपुर  18.00

 27.  जम्मू-करमीर  जम्मू  20.00

 28.  श्रीक्वर  7.00
 29.  हि्लाचल  प्रदेश  10.00
 30.  बिहार  जमझ्नेदपुंर  4400

 31.  बरौती  15.00
 32.  उड़ीसा  बालासोर  44.00
 33.  लुर्दा  10.00
 34.  सेल  44.00
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 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 कर्नाटक

 लिखित  उत्तर

 ७)
 का

 कल्याणी  44.00

 दुर्गाषुर  44.00

 हल्दिया  20.00

 पहारपुर  12.00

 बोंगाईगांव  22.00

 गोहाटी  5.00

 दुलियाजान  25.00

 ओपाञ  44.00

 भिटोनी  44.00

 मंगलिया  34.00

 रावेंपुर  44.00

 राजकोट  34.00

 हजीरा  44.00

 सूरत  12.09
 गांधी  नगर  5.00

 कोयाली  102.00

 जम्बई  156.00

 जलगांव  22.00

 शोलापुर  22.00

 बम्बई  65.00

 औरंगाबाद  22.00

 चन्द्रापुर
 22.00

 खमरी  34.00

 पूणे  20.00

 मिराज  22.00

 माहुल  25.  00

 22.00.
 बंभलोर  34.00

 बंगलोर  34.00

 मैसूर  22.06
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 लिखित  उत्तर  28  1991

 (1)  (2)  (3)  (4)
 65.  हुबली  22.00

 66.  आंध्र  प्रदेश  चेरालापल्ली  7  .00

 67.  विजयवाड़ा  22.00

 68.  टाडीपल्ली  12.00

 69.  विशाखा  44.00

 70.  विजयवाड़ा  10.00

 71.  तमिलनाडू  कोयम्बटूर  34.00

 72.  मंगलौर  22.00

 73.  तूतीकोरिन  10.00

 74.  मद्रास  75.00

 75.  सेलम  34.00

 16.  केरल  कोचीन  25.00

 77.  त्रिवेन्द्रम  22.00

 दक्षिण  अफ्रीका  को  क्रिकेट  टोम  को  दोरे  को  अनुमति

 1280.  श्री  उन्‍्नोकृषणन  :  क्या  विदेज्ञ  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दक्षिण  अफ्रीका  की  क्रिकेट  टीम  को  हाल  के  मारत  दौरे  की  अनुमति  देने  से  पूर्व
 उनके  मंत्रालय  से  परामर्श  किया  गया  था  तथा  इसकी  अनुमति  प्रदान  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  प्रकार  की  अनुमति  सामान्य  रूप*से  अन्य  टीमों  तथा  खेल  टीमों  और  सांस्कृतिक
 दिष्टमण्डलों  को  भी  प्रदान  की

 रंगभेद  के  सम्बन्ध  में  हमारी  विदेश  नीति  से  हटने  के  पीछे  क्या  औदचित्य

 कया  सरकार  ने  दक्षिण  अफ्रीका  के  साथ  वाणिज्य  और  औद्योगिक  सहयोग
 संबंधी  आ्थिक  प्रतिबन्ध  हटाने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्त्नन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  एड  आर्डो  :  जी  हां  ।

 दक्षिण  अफ्रीका  की  क्रिकेट  टीम  को  मारत  आने  का  निमंत्रण  देने  से  पहले  विदेशਂ
 मंत्रालय  से  परामदों  किया  गया  हरारे  में  राष्ट्रमण्डल  देशों  के  शिखर  सम्मेलन  में  लिए  गए
 निर्णय  को  देखते  हुए  मंत्रालय  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपना  अनुमोदन  दिया  था  ।

 राष्ट्रमण्डल  देशों  के शिखर  सम्मेलन  के  निर्णय  के  अनुरूप  भारत  सरकार  ऐसे  अन्य
 खेलों  को  भी  इजाजत  देगी  जिनमें  विभिन्‍न  जातियों  के  खिलाड़ी  होंगे  और  जिन्हें  संगत  अन्तर्राष्ट्रीय
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 शासी  निकाय  में  प्रवेश  मिल  गया  होगा  ।  हरारे  शिखर  सम्मेलन  ने  सांस्कृतिक  बहिष्कार  को

 भी  हटा  लिया  है  ।

 पृथग्वासन  विरोधी  आंदोलन  को  पूर्ण  समर्थन  देने  की  भारतीय  पारम्परिक  नीति
 यथावत  बनी  हुई  लोगों  से  लोगों  के  साथ  सम्पर्क  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  हटाने  से  सम्बद्ध
 मण्डल  शिखर  सम्मेलन  के  निर्णय  का  अफ्रीकी  राष्ट्रीय  कांग्रेस  न ेसमर्थन  किया  था  और  अफ्रीकी

 राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  अध्यक्ष  डॉ०  नेल्सन  मंडेला  ने  भी  हमारे  प्रधान  मंत्री  को  सम्बोधित  अपने  एक  पत्र
 में  विशेष  रूप  से  इसका  उल्लेख  किया  भारत  के  अतिरिक्त  उपयु क्त  के  पक्षकार  देक्षों
 में  कीनिया  और  नामीविया
 शामिल  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 हरारे  में  राष्ट्रमंडल  शिखर  सम्मेलन  ने  यह  निर्णय  किया  था  कि  प्रतिबन्ध

 जिनमें  व्यापार  और  पूंजी  निवेश  के  उपाय  भी  शामिल  केवल  तभी  उठाये  जायेंगे  जब  ऐसी  किसी

 समुचित  संक्रातिकालीन  व्यवस्था  कायम  करने  पर  सहमति  हो  जाएगी  सभी  पक्ष  बातचीत  की  प्रक्रिया
 में  पूर्णतया  और  प्रभावकारी  रूप  से  भाग  ले  भारत  भी  उपर्युक्त  निर्णय  वय  एक  पक्षकार

 उड़ीसा  में  एरो-मंग्नेटिक  सर्वेਂ

 1281.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  25  1991  के  अतारांकित

 प्रइन  संख्या  605  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  हाईरिजोल्यूशन-एरो-मंग्नेटिक  सर्वे  की  इस  परियोजना  का  प्रथम  चरण

 श्रू  हो  गया  और

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  कार्य  का  ब्योरा
 क्‍या

 जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  विद्याचरण  :  जी  आस्ट्रेलिया  की  ओर  से  अभी
 तक  कोई  स्वीकृति  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सोने  का  उत्पादन

 1282.  2.  ओर  गोपोनाथ  गजपति  :  क्‍या  खान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 देश  में  सोना-क्षे  त्र/सोने  की  सोने  का  लगभग  वार्षिक  उत्पादन  कितना

 क्‍या  सरकार  के  पास  सोने  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 आठवीं  योजना  के  लिए  इस  बारे  में  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?
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 खाने  मंत्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रीं  बलैरीम  सिह  यादव  :  पिछले  तींन  वर्षों  के  दौरान
 खान-बार  वार्षिक  स्वर्ण  उत्पादन  की  सूचना  अनुबन्ध  में  है  ।

 व  स्वर्ण  सहित  नएं  खनिज  निक्षेषों  की  खोज  हेतु  भारतीय  भु-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण
 ओर  दूसरी  गर्केंबण  एजें  सभों  द्वारा  जन्वेषंण  कार्य  लगातार  किए  जाते  अगले  2-3  वर्षों  के  दोरान
 स्वर्ण-क्छोड़ने  के  शोंधन॑  और  उथले  स्व  निक्षेषों  के  विदोहन  द्वारा  भी  स्वर्ण  उत्वादन  बढ़ाने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 योजना  के  स्वर्ण  उत्पादन  लक्ष्यों  का  निर्धारण  योजनां  घन  के  आबंटन  के
 आधिक  उपादेयता  पर  आधारित  निवेश-निर्णय  के  अनुसार  किया  जाएगा  ।

 विवरण

 विभिन्‍न  खानों  का  गत  तोन  वर्षों  का  स्वर्ण  उत्पादन

 ह  ॥
 कंपनी  को  नार्म  1988-89  1989-90  1990-91

 I.  भारत  गोल्ड  माइन्स

 (1)  खान  समूह  732.72  589.15  479.60
 लीचिंग  और  ऑल्ड

 बिसनाथम  खान  उत्पादन

 (2)  घिगारगुंटा  खान  79.63  76.94  169.87

 (3)  येप्पामाना  खान  130.84  107.25  114.78

 कुल  :  भारत  गोल्ड  माइंस  943-]  9  773-35  764.25

 हट्टी  गोल्ड  साइन्स

 हड्टी  जिला  रायचूर  965.00  875.00  1049.00

 हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड

 (1)  इंडियन  कापर  काम्पलैक्स  100.00  101.00  75-00
 घाटशिला  उपोत्पाद
 के  रूप  में  स्वर्ण

 (2)  विदेश  से  रिवर्ों  व  एनोड  407.00  202.00
 स्‍लाइम  से  टोल  प्रगालन
 से  प्राप्त

 100.00  508.00  277.00 ——~  न्‍न्‍ह॥हहहततत
 कुल  जोड़  :  2098.19  9  2156.35  56.35  2090.25

 +ंा++६+६फओकऑऊऊककअअऑफ  कफसफफफफफफफफफफरेनससफकफफससफससऑन्‍ढ-३क््ंयनसक्‍ं्नक्‍
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 केबल  भारत  गोल्ड  माइंस  और  हटटी  गोल्ड  माइंस  ही  प्राथमिक  स्वर्ण  का  खनन
 ओर  उत्पादन  कर  रहो  हिन्दुस्तान  कापर  उफेत्पाद  के  रूप  में  स्वर्ण  उत्पादन  किया  जाता

 ]  ४

 उद्योगों  के  कोयले  के  कोटे  में  कटोती

 1283.  आओ  धर्मण्णा  सोडय्या  साबुल  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1991  से  सरामिक  इकाइयों  सहित  अन्य  कई  उद्योगों  के  कोयले  के  कोटे
 में  50  प्रतिशत  की  कमी  किए  जाने  के  कारण  इन  उद्योयों  के  कार्य  पर  विषरीत  प्रमाव  पड़ा  है  तथा
 उनके  उत्पादन  में  गिरावट  आयी

 यदि  तो  कोटे  में  कमी  के  कारण  क्‍या

 क्‍या  इकाइयों  को  कोटे  को  कम  करने  के  बाद  भी  आपूर्ति  नहीं  की  गयी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  की  शेप  अवधि  के  दौरान  इन  इकाइयों  को  कोयले  की  पूरी  मात्रा
 की  आपूर्ति  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये/उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 कोयला  मंत्राक्नय  में  उपमंत्री  :  से  गैर  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के
 उपभोक्‍ताओं  को  कोयले  की  अपर्याप्त  रूप  में  आपूर्ति  किए  जाने  के  कारण  1991  में  यह
 निर्णय  लिया  गया  था  कि  कोयले  की  संयोजित  मात्रा  की  न्यूनतम  50%  मात्रा  की  अपूर्त  सभी  गैर
 महत्व्रपृर्ण  क्षेत्र  क ेउपभोक्ताओं  को  रेल  अथवा  सड़क  द्वारा  की  इन  निर्देशों  को  क्ियान्वित
 किया  गया  है  ।  किन्तु  इन  निर्देशों  के  कारण  गेश-महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  उपभोक्‍ताओं  की  संतोषप्रदत्ता  का
 स्तर  और  भी  कम  रहेगा  ।  इन  उपभोक्ताओं  की  आपूर्ति  में  कमी  महत्वधू्थ  क्षेत्र  के  उद्योगों  जैसे

 सीमेंट  तथा  इस्पात  आदि  को  संचलन  के  मामले  में  कुछ  प्राथमिकता  दिए  जाने  के  कारण  हुई  ।

 किन्तु  बेहतर  उपलब्धता  के  कारण  सभी  कोयला  कम्पनियों  में  कोयले  के  उत्पादन  में  सुधार  होने  से
 सभी  उपभोक्ताओं  की  आवश्यकताओं  में  पूरा  किए  जाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 कोल  इण्डिया  लिसिटेड  द्वारा  ख्  में  कमो  के  उपाय
 1284.  4.  श्री  पोयूष  तोरकी  :  क्‍या  कोयला  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोल  इषण्श्या  लिमिटेड  में  खर्च  कम  करने  हेतु  कदम  उठाने  का  कोई  प्रस्ताव
 केन्द्रीय  सरकार  के  बिचाराधीन

 यददे  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसका  समयबद्ध  कार्यक्रम  क्‍या

 क्या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  पास  कई  छोटे  विद्यमान  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनकी  मरम्मत और  रख-रखाव  पर  कितना  घन  खजं  किया  गया  ?



 लिएित  उत्तर  28  1991

 कोयला  मंत्रालय  में  उपसंदो  :  और  वित्त  मंत्रालय  द्वारा

 सुभाए  गए  किफायती  उपायों  का  अनुपालन  किए  जाने  के  लिए  कोल  इंडिया  लिमिटेड  को  प्रेषित  कर
 दिया  गया  क्रोल  इंडिया  ने  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कोयले  के
 उत्पादन  में  13.4  मिलियन  टन  का  सुधार  किए  जाने  का  कार्यक्रम  बनाया  जोकि  नियोजित
 विकास  7%  उत्पादकता  में  सुधार  व्यक्ति  प्रति  में  1:29  टन  के  वर्तमान  स्तर  से
 1.37  टन  के  स्तर  तक  वुद्धि  किए  जाने  का  कायंक्रम  जोकि  विकास  6%  वेतन  तथा  मजदूरी
 को  अन्य  मदों  के  प्रशासनिक  व्यय  में  कमी  लगभग  10%  हक  किए  जाने  का  कार्यक्रम
 बनाया  गया  है  ओर  वचत  8.3  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान

 ओर  कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  पास  निम्नलिखित  हवाई  जहाज  हैं  :

 5  यात्रियों  वाला  हवाई  जहाज
 4  यात्री  वाला  हवाई  जहाज

 हेलीकप्टर  हाल  ही  में  खरीद  की  गयी

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  इन  हवाई  जहाजों  की  मरम्मत
 तथा  अनुरक्षण  पर  पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  किए  गए  व्यय  को  नीचे  दर्शाया  गया  है

 वर्ष  राशि

 1990-91  12,56,1  00.95

 1989-90  7,00,588.00
 1988-89  9,55,258.08

 जम्मू-कश्मोर  के  ई  ट  भट्टों  को  कोयले  को  आपूर्ति

 1285.  5.  श्रो  पोसूष  तोरकी  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जम्मू-कश्मीर  के  इंट  के  भट्टों  को  केन्द्रीय  कोयला  क्षेत्र  निगम  कोलफील्ड्स
 द्वारा  कोयले  की  आपूर्ति  की  जा  रही  है

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  आपूर्ति  का  वषंवार  तथा  ईंट  भट॒टा-वार
 विवरण  क्या  है

 इस  मामले  में  क्या-क्या  मानदण्ड  अपनाए  जाते

 क्‍या  नियमानुसार  इस  कार्य  को  निपटाने  के  लिए  इंट  भट्टे  के  मालिक  द्वारा  किसी
 एजेंट  के  नियुक्त  किए  जाने  का  प्रावधान  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 ३;  और
 पिछले  तीन  वर्षो  में  ऐजेंटों  द्वारा  आपूर्ति  किए  गए  कोयले  का  व्े-वार  ब्यौरा  क्‍या

 ;  और

 (8)  नियमानुसार  ऐजेंटों  को  कितने  प्रतिशत  कमीशन  दिया  जाता  है  ?
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 कोयला  मंत्रालय  में  उपसन्त्री  :  जी  हां  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सूचना  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  यथा  संभव  इसे  सभा  पटल  पर  रख
 दिया  जाएगा  ।

 ईंट  भट्टा  उद्योग  को  कोयले  की  जम्मू  एवं  काइ्मीर  सरकार  द्वारा  निदेशक/उप-
 खाद्य  तथा  आपूर्ति  विभाग  द्वारा  जारी  प्रायोजन/लाईसेंस  के  आधार  पर  की  जाती

 से  कोयला  कम्पनी  जम्मू  एवं  काइ्मीर  सरकार  द्वारा  जारी  प्रायोजन  के  आधार

 पर  प्रायोजकों  को  सीधे  कोयले  की  आपूर्ति  करती  है और  यह  न  कि  अभिकरण  के  नाम  किन्तु
 वास्तविक  उपमोकक्‍्ता  प्रेषण  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिए  अपने  प्राधिकृत  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  बिचौलियों

 एवं  एजेंटों  की  नियुक्ति  करते  कोयला  कम्पनी  प्राधिक्ृत  प्रतिनिधियों  के जरिए  कोयले  के  आबंटन
 को  कितने  प्रायोजकों  द्वारा  उठवा  रहे  के  बारे  में  कोई  ब्यौरा  नहीं  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  न  तो  सरकार  न  ही  कोयला  कंप.नयों  के  पास  कोई  सूचना  उपलब्ध

 है  कि  उन्हें  इस  सिद्धान्त  के  अन्तर्गत  एजेंटों  को  कितना  कमीशन  दिया  गया  ।

 सेन्ट्ल  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  की  गिड्डी  परियोजना  के  मध्यम  दर्ज
 के  कोयले  के  लिए  निविदाएं

 1286.  श्री  पीयूष  तोरकी  :  क्‍या  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६

 क्या  सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  की  गिड्डी  परियोजना  से  निकाले  गए  मध्यम
 दर्ज  के  कोयले  के  आबंटन  के  लिए  हाल  में  निविदाएं  मांगी  गई

 यदे  तों  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कितने  आवेदन-प्रत्र  प्राप्त

 हुए  और

 इन  आवेदन  पत्रों  को  कब  तक  निपटाया  जायेगा  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  :  और  कोल  इंडिया
 द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  दिनांक  10-!-91  को  निविदा  आमंत्रित  की  गई  जिनमें

 सेन्ट्रल  कोलफील्ड्स  भारत  कोकिंग  कोल  व  वेरदर्न  कोलफील्ड्स  की  कोयले  की  वाशरियों
 से  मिडलिग्स/अप,शष्ट/स्ल  री/|गन्दी  स्‍लरी  की  थोक  में  खरीद  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  निविदा  आमंत्रित
 की  थीं  ।  इस  निविदा  नोटिस  के  एवज  में  गल  तथा  नन्‍्दन  वाशरियों  के  वाशरी
 उत्पादन  के  लिए  94  नि।वदाकर्त्ताओं  से  106  निविदा  प्राप्त  46  निविदाएं  गिडी  वाशरी  से
 प्राप्त  हुई  और  इनमें  से  32  निविदाएं  वध  पाई  गईं  ।

 कोल  इंडिया  के  मुख्यालय  कलकत्ता  में  निविदाएं  दिनांक  4-3-199)  को  खोलीं

 गईं  और  सिफा।रेश  की  गई  निवदाओं  को  अल्तम  रूप  दिया  गया  ।  64  निविदाकर्त्ताओं  को  निविदा
 पत्र  जारी  कर  दिए  गए  जिसमें  32  गिडी  मिडलिग्स  के  शामिल  हैं  और  उनसे  निविदा  की  आगे
 की  आवश्यकताओं  का  अनुपालन  किए  जाने  के  निर्देश  दिए  गए  ऐसे  समी  निविदाकर्ता  जिन्होंने
 सभी  आवश्यकताओं  का  अनुपालन  किया  उन्हें  सामग्री  उठाए  जाने  की  अनुमति  दे  दी  गई

 153



 लिंखित  उत्तर  28  1991

 तह्ता  बांध  परियोजना

 1287.  औ  चित  बसु  :  क्या  जंल  संसत्ंघन  भन्‍त्री  यह  कताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 तीस्ता  बांध  परियोजना  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  औजौर  उससे  कौन-कौन  से  लाभ

 होमे  की  संभाचनाएं

 (@)  इस  परियोजना  पर  अब  तंक  कितना  व्यय  हो  चुका  और

 इसमें  केन्द्र  सरकार  का  हिस्सा  कितना  है  ?  +

 जल  संसाधन  मंत्री  क्थिअंरंण  :  तीस्ता  वराज  परिमीणेना
 कं  उप  में  तौन  बराजं  शामिल  जो  मंहॉनन्दा  और  डौक  नदियों  पर  कनेंगे
 और  महानन्दा  सम्पर्क  नहर  भी  इसमें  शामिल  जो  महानन्दा  डोफ  नगर
 तीस्ता  जल  ढाका  मुख्य  नहूरों  के  साथ  है  और  जिसे  व्यापक  घित्तरण  प्रणाली  द्वारा  पोंषित  किया
 गया  है  ।  इसमें  महानन्दा  मुख्य  नहर  में  गिरने  वाली  नहरों  से  67.5  मेगावाट  जल  विद्यत  का
 उत्पादन  करने  की  भी  परिकल्पना  इस  परियोजना  कीਂ  प्रायोजित  सिंचाई  क्षमता  लगभग  5.27
 लाख  हेक्टेथर  जिसका  लाभ  पदिचरमी  कच  बिहार  और  मालदा
 जिलों  को  प्राप्त  होगा  ।

 1991  के  अन्त  तक  इस  पर  लगमग  352  करोड़  रुपये  खचं  किए  जा  चके
 जबकि  इस  प'रेयोजना  की  अद्यतन  अनुमानित  लागत  695  करोड़  रुपये  है  ।

 इस  फरबकोजना  में  केन्द्र  सरकार  का  कोई  हिस्सा  नहीं  है  तथापि  के  दौरान
 5  करोड़  रुपए  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  और  1986-87  के  दौरान  15  करोड़  रुपए  की  अग्निम

 योजना  सहायता  तथा  1987-88  के  दोरान  10  करोड़  रुपए  की  सहायता  इस  परियोजना  को  दी
 गयी  हैं  ।

 गेहूं  का  उत्पादन

 1288.  क्ुुमारो  उम्रा  भारतो  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  गेहूं  का  वर्षवार  कितना  उत्पादन

 क्या  उत्पादन  में  गिरावट  आई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापललो  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  रौरान
 पंजाक  राज्य  में  गेहूँ  का  अनुमानित  उत्पादन  निम्न  प्रकार  है  :

 मोटरी
 1988-89  9  115.8

 1989-90  116.8  6.8

 121.6
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 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 ु
 प्राकृतिक  गेस  का  उत्पादन

 1289.  9.  श्री  काशोराम  राणा  :  क्या  पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 क्या  सरकार  ने  प्राकृतिक  गे  स  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कोई  योजना  त॑यार  की

 ताकि  विभिन्‍न  राज्यों  की  मांग  पूरी  की  जा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  उत्पादितें  प्राकृतिक  गंस  की  मात्रा  और  विभिन्‍न
 राह्ष्यों  को  सप्लाई  की  गई  प्राकृतिक  गैस  की  मात्रा  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  गुजरात  को  सप्लाई  के  लिए  प्राकृतिक  गैस  की  मात्रा  में  कितनी  वृद्धि  करने
 का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रो  :  हां  ।;

 वर्ष  1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  में  उत्पादित  ग्रैस  13214,
 16989  और  17998  मिलियन  घन  मीटर  है  ।  राज्यवार  प्रयोग  निम्नलिखित  है  :

 ै

 1988-89 9  89-90  90-91

 महाराष्ट्र  9.17  9.90  10.68

 गुजरात  5.712  6.305  7.819

 आसाम  2.48  2.55  2.53

 त्रिपुरा  0.07  0.07  0.19

 आन्ध्र  प्रदेश  ९0.04  0.07  9.11

 तमिलनाडू  0.01  0.01  0.02

 मध्य  प्रदेश  1.34 4 1  566  1.623

 राजस्थान  0.052  1.179  1.145

 उत्तर  प्रदेश  2.016  3.509  4.487

 दिल्ली  --  0.267  0.495

 गुजरात  में  उर्त्पादितਂ  गैस  की  संम्पूर्ण  मात्रा  और  अपतटीय  क्षेत्र  से  प्राप्त  गैंस  की  बड़ी
 मात्रा  के  लिए  गुजरात  के  उपभोक्ताओं  के  साथ  वंचनबंद्धता  की  गई  इसका  आगे  का
 आबंटन  विभिन्‍न  घटकों  पर  निर्मर  करेगा  जिसमें  गैंस  का  उत्पादन  ओर  इसकी  उपलब्धता  शामिल  है  ।
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 लिप्रो-बुटेमिनस  को  गंस  में  बदलना

 1290.  श्री  काशीराम  क्या  कोयजा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  गुजरात  में  400  मीटर  से  अधिक  गहराई  पर  लिग्रो-बुटेमिनस
 को  गैस  में  बदलने  हेतु  कोई  प।रयोजना  शुरू  की  औरं

 यददे  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति

 हुई  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  और  तेल  तथा  प्राकृतिक
 गैंस  आयोग  मेहसाना  में  इन-सीटू  गैसीफिकेशन  पर  एक  पायलेट  एण्ड  परियोजना
 के  सम्बन्ध  में  एक  नाडल  अभिकरण  के  रूप  में  कार्यरत  है  ।

 अभी  तक  किए  गए  एण्ड  कार्य  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 1.  तकनीकी  अध्ययन  रिपोर्टों  को  तैयार  किया  जाना  ।

 2.  दो  सूचना  वे  लों  की  ड्रिलिंग  किया  जाना  ।

 3.  मू-गर्भीय  माडल  को  तैयार  किए  जाने  के  लिए  पायलट  क्षेत्र  के  तीन-डी  म-कम्पीय
 सर्वेक्षण  ।

 4.  सुचना  बलों  से  संग्रहण  किए  गए  कोयले  के  नमूनों  तथा  चट्टानों  की  प्रयोगशाला  सम्बन्धी
 जांच  ।

 5.  पृष्ठभूमि  प्रोटेस्ट  पैरामीटरों  में  प्राप्त  किए  जाने  के  लिए  धंसाव  अध्ययन  का  शरू  किया
 जाना  ।

 6,  एण्ड  पायलट  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  बड़े  उपकरणों  तथा  स्तही  सौ  आओं
 का  बिनरदिष्टकरण  ।

 ]

 श्री  राम  सागर  परियोजना  के  लिए  विद्वव  बेंक  को  सहायता
 1291.  श्रो  ध्मभिक्षम  :  क्या  जल  संसाधन  मनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  श्री  रामसागर  परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  विश्व  बेक  की
 कोई  सहापता  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  भन्‍त्री  विजश्वाचरण  शुक्ल  )  :  ओर  श्री  राम  सागर  परियोजना
 विश्व  बेंक  की  सहायता  प्राप्त  आंध्  प्रदेश  सिंचाई  की  एक  उप  परियोजना  आंध्र
 प्रदेश  सिंचाई  के  अन्तर्गत  1991  तक  इस  पर  हुए  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  के  रूप
 में  विश्व  बंक  से  27.688  मि,लयन  अमेरिकी  डालर  की  राशि  प्राप्त  हुई

 च्
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 अन्तर-राज्योय  विवादों  में  उलभी  आंध्र  प्रदेश  की  सिंचाई  परियोजनाएं

 1292.  श्री  धर्म  भिक्षम  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  की  उन  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  जो  अन्तर-राज्यीय  विवादों
 में  उलझी  और

 उन  विवादों  का  समाधान  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  विद्याचरण  :  तेलुगू  गंगा  जिसमें  मद्रास

 शहर  की  पेयजल  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  हेतु  कृष्ण  जल  के  15  हजार  मिलियम  घन  फीट
 और  कृष्णा  नदी  के  मार्ग  के  साथ  आंध्र  प्रदेश  में  स्थित  क्षेत्रों  की  सिंचाई  के  लिए  कृष्णा

 के  29  हजार  मिलियन  हेक्टेयर  क्यूब्कि  जल  के  हस्तांतरण  की  परिकल्पना  की  गई  कृष्णा  बेसिन
 राज्यों  आंध्र  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  के बीच  जल  की  उपलब्धता  से  सम्बन्धित  मामलों  का
 समाघान  न  होने  के  कारण  स्वीकृत  नहीं  की  जा  सकी  ।

 तत्कालीन  जल  संसाधन  मंत्री  द्वारा  आंध्र  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्रियों

 की  एक  बैठक  5.4.1990  को  बुलाई  गई  किन्तु  उसका  आयोजन  नहीं  किया  जा  क्योंकि

 कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  ने  यह  सूचित  किया  कि  कृष्णा  जल  के  बंटवारे  से  सम्बन्धित  मामलों  को  वे

 स्वयं  आपस  में  सुलभा  1990  में  तीनों  मुख्य  मंत्रियों  ने  दो बार  बंठक  की  और  उनकी  दूसरी
 बैठक  के  दौरान  जो  चार  अस्थाई  वंकल्पिक  प्रस्ताव  उभर  कर  आए  उन  पर  विचार  करने  हेतु  पुनः
 एक  बैठक  का  आयोजन  करने  का  निश्चय  किया  गया  |

 [  हि  नदी  ]

 बहुउद शीय  परियोजनाओं  पर  भारत-नेपाल  वार्ता

 129 3.  श्री  राम  लखन  सिह  यादव  :
 श्रो  हरि  किशोर  सिह  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोसी  और  करनाली  नदियों  पर  बहुउद शीय  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध
 में  भारत  और  नेपाल  के  सरकारी  शिष्ट  मण्डलों  के  बीच  हुई  हाल  की  वार्ता  का  क्‍या  निष्कर्ष

 क्‍या  इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  कार्य  पर  कोई  बृहद  समभौता  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कोसी  विशेष  रूप  से  भूमि  रोधी  कार्य  पर  व्ययं  बिहार  सरकार
 द्वारा  वहन  किया  जा  रहा  जबकि  यह  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाना

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  बिहार  सरकार  की
 पूति  करने  का  और

 (4)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  मन्त्रो  विद्याचरण  से  परियोजना  रिपोर्ट  तंयार  करने
 के  लिए  कमला  और  कोसी  नदियों  के  लिये  अन्वेषण  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 157



 लिखित  उत्तर  28  1991]

 करनाली  के  लिए  शेष  अध्ययन  पूरे  किये  जयने  हैं  ।  अभी  तक  कोई  औपचारिक  समभौता  नहीं

 हुआ  है  ।

 से  कटाव-रोधी  कार्यों  सहित  कोसी  परियोजना  का  अनुरक्षण  लामग्राही  राज्य

 बिहार  द्वाराਂ  अपनी  स्वयं  की  निधियों  से  किया  जाता  है  ।  चूंकि  व्यय  को  पूरा  करना  कठिन  होता  जा

 रहा  इसलिए  राज्य  सरकार  ने  घन  के  लिये  केन्द्र  से  अनुरोध  किया  है  ।  उन्हें  परियोजना  प्रस्ताब
 के  रूप  में  एक  स्कीम  प्रस्तुत  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।  इसकी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 ]
 पर  बंगाल  में  जव-पं  त.यउ  परियोजवाए

 1294.  ओ  हन्मान  सोल्लाह  :  क्या  जल-संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  से  निर्वाचित  कुछ  संसद  सदस्यों  ने  इस  राज्य  में  जल  संसाघन
 योजनाओं  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  कुछ  सुझाव  दिए

 यदि  तो  इन  मुझावों  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्या

 सरकार  का  किन-किन  सुझावों  को  कार्या'न्‍वत  करने  का  विचार  और

 सरकार  का  इन्हें  कब  तक  कार्यान्वित  करने  का  विचार  है  तथा  इस  संबंध  में  अब  तक
 बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  विद्याचरण  :  से  जल  संसाधन  के  संबंध  में  केन्द्रीय
 सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  के  कुछ  संसद  सदस्यों  द्वारा  भेजे  गए  सुझावों  से  संबंधित  विवरण
 संलग्न  है  ।

 विवरण

 परद्चम  बंगाल  के  लोकसभा  और  राज्यसभा  के  संसद  सदस्यों  के  साथ  नई  दिल्ली  में  8
 1991  को  आयोजिकत  की  गयी  बैठक  में  सदस्यों  ने  त्तीस्ता  बराज  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  हेतु

 अआठ्यीं  योजना  में  राष्ट्रीय  परियोजना  घोष्ति  करने  तथा  केन्द्र  द्वारा  पूर्ण  वित्तपोषण  करने  पर  बल
 केन्द्र  द्वारा  वित्त  पोषण  किए  जाने  तथा  राष्ट्रीय  परियोजना  के  रूप  में  शुरू  किए  जाने  के

 वास्ते  अपर  द्वारकेश्वर  परियोजना  का  विद्याघर  बाढ़  नियंत्रण  स्कीम  की  शीघ्र
 सुबनेरेखा  परियोजना  को  शीघ्र  कंगसाबती  आघुनिकीकरण  वन  क्षेत्र  से  तीस्ता
 बराज  की  बांयी  तट  निर्माणा्थीन  परियोजन।/ओं  को  झीध्र  पूरा  गंगा  की  लोअर  पहुंचों
 में  गाद  निकालना  कटावरोघधी  कार्य  करना  अन्य  संबंधित  मुद्द  जो  ध्यान  में  लाए  गए  ।  एक  सुझाव
 दिया  गया  था  कि  24  परगना के  सुन्दरवन  क्षेत्र  क ेसागर  और  धघोरामारा  प्रायद्वीपों  में  कटाब  के
 कारण  डो  रही  तबाही  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  केन्द्र  को  एक  विशेष  दल  भेजना  चाहिए  तथा

 इसके  अतिरिक्त  इन  प्रायद्वीपों  मे ंऔर  कटाव  को  रोकने  के  लिए  इसे  राष्ट्रीय  परियोजना  के  रूप
 में  शुरू  किया  जाना  राष्ट्रीय  बाढ़  आयोग  के  समान  संसाधनों  के  सतही  और  उप  सतही
 उपयोग  के  वास्ते  जल  प्रबन्ध  नीति  पर  एक  राष्ट्रीय  शीर्ष  निकाय  गठित  करने  का  सुझाव  भी
 दिया  गया  था  !
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 राष्ट्रीय  परियोजना  मानने  तथा  केन्द्र  द्वारा  इसका  वित्त  षबीषण  करने  हेतु  तीस्ता  बराज
 योजना  को  योजना  आयोग  को  भेज  दिया  गया  लेकिन  राष्ट्रीय  परियोजनाओं  की  घारणा  ओर
 मानदण्ड  पर  योजना  आयोग  की  सहमति  प्राप्त  की  जानी  हे  ।  सिंचाई  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा
 करने  के  वास्ते  राज्य  सरकार  को  सिंचाई  क्षेत्र  में  काफी  वृद्धि  भी  करनी  होगी  ।  केन्द्रीय  जल  आयोग
 ने  परियोजना  मूल्यांकन  औपचा(रेकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  अधिकारियों  के  साथ  बेठकें

 करके  टिप्पणियां/स्पष्टीकरण  प्राप्त  करने  के  वास्ते  एक  बिशेष  अभियान  शुरू  किया  सिंचाई
 परियोजनाओं  की  स्वीकृति  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  जल

 तकनीकी  परामशंदात्री  समिति  तथा  केन्द्र  के  संबंधित  मंत्रालयों  को  टिप्पणियों  की  भनुपालना  करना

 अपेक्षित  है  ।

 केन्द्रीय  दल  ने  दिए  गए  सुझाव  के  अनुसार  में  29  से  30  अक्तूबर  1991  तक  घोरामारा
 प्रायद्वीप  का  दौरा  किया  ।

 बंमलोर  में  डाकधरों  तथा  राष्ट्रोयकृत  बेंकों  के  माध्यम  से  पासपोर्ट

 सम्बन्धी  आवेदन  पत्र  जारो  करना

 1296.  श्री  माडेगोडा  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर  में  डाकघरों  तथा  राष्ट्रीयक्ृत  बंकों  के  माध्यम  से  पासपोर्ट  आवेदन  पत्र
 जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  विवरण  क्या  है  तथा  कब  तक  इस  तरह  की  सुविधां  के  शुरू  किए
 जाने  की  संभावना  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  एडुआर्डो  :  और  डाकघरों

 और  बंकों  के  जरेए  पासपोर्ट  आवेदन  पत्रों  की  बिक्री  की  संभावना  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 केरल  में  बाढ़  नियंत्रण  परियोजना

 1297.  ओऔ  जे  अजलोज  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  के  पास  लंबित  केरल  की  बाढ़  नियंत्रण  परियोजनाओं  का  उनकी  अनुमानित
 लक्मत  सहित  ब्यौरा  क्‍या

 इन  पःरेयोजनाओं  को  कबः  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  और

 केरल  को  राज्य  में  बाढ़  नियंत्रण  हेतु  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रों  विद्याचरण  :  केरल  सरकार  की  कोई  भी  बाढ़  नियंत्रण
 परियोजना  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  पास  तकनीकी  आर्थिक  मूल्यांकन  हेतु  लम्बित  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  केरल  में  बाढ़ों  के  नियंत्रण  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  सहायता
 प्रदान  नहीं  की  केन्द्र  197  2-73  से  राज्य  सरकार  को  समुद्र  कटाव  रोधी  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय

 159



 लिखित  उत्तर  28  1991

 ऋण  सहायता  प्रदान  कर  रहा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  समुद्र  कटाव  रोघधी  कार्यों  के  लिए
 प्रदान  की  गई  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  का  विवरण  इस  प्रकार  है  :---

 यर्ष  करोड़  रुपए  में

 1988-89  9  2.50

 1989-90  2.37

 1990-91  2.05

 कोयला  खनन  हेतु  सुरक्षोपाय

 1298.  श्रोमतो  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोयला  खानों  में  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रबन्ध  करने  के  लिए  कोई
 योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कोयला  खनन  में  सुरक्षा  और  पर्यावरणीय  उपायों  में  सुधार  हेतु  कोई  नई  आधुनिक
 तकनीक  अपनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  तथा  उक्त  योजना  को  कब  तक  लाग्‌
 किया  जाएगा  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उप  मत्रो  :  से  कोयला  खानों  में
 खनन  जिसमें  पुरक्षा  सम्बन्धी  पहलू  शामिल  को  खान  अधिनियम  1952  के  तथा  इसे
 उक्त  अधिनियम  के  अन्तगेत  बने  नियमों  तथा  विनियमों  के  अन्तर्गत  विनियमित  किया  जाता  है  ।

 सुरक्षा  सम्बन्धी  स्थिति  पर  निगरानी  रखने  तथा  समीक्षा  करने  की  एक  नियमित  प्रणाली  है  ओर  इस
 पर  यूनिट  स्तर  पर  पिट  सुरक्षा  समिति  क.मगार  प्रतिनिधि  शामिल  क्षेत्रीय  तथा  कंपनी
 स्तर  पर  त्रिपक्षीय  कोल  इंडियां  सुरक्षा  बोड  और  सरकार  के  स्तर  पर  कोयला  खान  सुरक्षा
 से  संबद्ध  स्थाई  समिति  के  जरिये  निगरानी  रखी  जाती  समय-समय  पर  सुरक्षा  सम्मेलन  खानों  में

 सुरक्षा  सम्वन्धी  सुधार  किये  जाने  के  लिए  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  को  भी  निर्धारित  करते  सभी  खानों
 में  कामगार  निरीक्षण  नियुक्त  किये  जाते  हैं  जो  कि  प्रबन्धन  तथा  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  को  रिपोर्ट
 करते  हैं  ।

 से  अब  पर्यावरण  प्रबन्धन  योजनाएं  कोयला  परियोजनाओं  का  एक  अभिन्‍न  अंग  है
 जो  कि  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  पर  विशेषज्ञों  की  सलाह  प्राप्त  किये  जाने  के  बाद  पर्याप्त  रूप  में
 पर्यावरण  सुरक्षा  का  सुनिश्वय  करती  हैं  ।  सुरक्षा  के  मामले  में  सफबोल्टिंग  नई
 प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  को  बढ़ाया  जा  रहा  है  ताकि  छत/दीवार  गिरने  से  होने  वाली  दुर्घटनाओं  को
 रोका  जा  सके  ओर  भारतीय  मू-सव  क्षण  के  सहयोग  से  नई  सर्वेक्षण  योजनायें  तैयार  की  जा  रही  हैं
 ताकि  खानों  के  जलमग्न  होने  की  स्थिति  मैं  सुरक्षा  की  जा  सके  ।
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 ताजे  जल  में  सछलो  पालन

 1299.  श्रीमतों  वसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  कृषि  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  s

 क्‍या  सरकार  ने  कुछ  राज्यों  में  गरीबी  हटाओ  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  ताजे
 जल  में  मछली  पालन  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  गरीबी  हटाओ  कार्यक्रम  की  सफलता  का  कोई  मूल्यांकन  किया
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  मुल्लापललो  :  और  सरकार  ने

 मछली  रोजगार  सृजनन  और  आय  में  वृद्धि  करने  तथा  कृषि  के  विविधीकरण  के  लिए  ताजा
 पानी  मछली  पालन  आरम्भ  है  ।

 और  ताजा  पानी  मछली  पालन  की  योजना  के  अंतगंत  सभी  राज्यों  के  सक्षम
 जिलों  को  कवर  करते  हुए  अभी  तक  365  मत्स्थ  पालक  विकास  एजेंसियों  को  मंजूरी  दी  गई  है  ।
 मछली  पालक  विकास  एजेंसियों  ने  2.82  लाख  हैक्टार  तालाब  और  पोखरों  को  मछली  पालन  के

 अंतर्गत  ले  लिया  है  तथा  लगमग  3.31  लाख  मछली  पालकों  को  मछली  पालन  की  उन्नत  पद्धतियों  में

 प्रशिक्षण  दिया  मछली  पालन  विकास  एजेंसी  के  अंतर्गत  तालाब  और  पोखरों  की  औसत
 उत्पादकता  1973-74  के  50  कि.ञग्राम॒  प्रति  हैक्टार  प्रति  वष्ष  से  बढ़कर  1990-91  में  1905

 कि.ग्राम  प्रति  हैक्टार  प्रतिवर्ष  हो  गया

 विज्ञाखापस्तनम  इस्पात  संयंत्र  में  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार

 -1300.  श्रों  चोक्‍का  राव  :  क्या  इस्पात  खंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 पत्तनम  इस्पात  संयंत्र  में  का रत  स्थानीय  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  और  वहां  काय॑रत  लोगों  में
 उनका  प्रतिशत  कितना  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  अपेक्षित  जानकारी  उफ्लब्ध  नहीं
 है  क्योंकि  कमेचारियों  के  क्षेत्रीय  मूल  निवास  के  आधार  पर  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।

 उड़ीसा  को  मिट्टो  के  तेल  को  आपूर्ति

 1301.  कातिकेद्यर  पात्र  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  पिछले  वर्ष  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  मिट्टी  के  तेल  की  मांग  तथा  आपूर्ति  की
 स्थिति  का  जिला-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  उड़ीसा  में ः  d  >  जे  जिन के  तल  का  कोटा  बढ़ाने  का  विचार  और व  । दा
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण
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 बषं  ”  और  चालू  वर्ष  91)  के  दौरान
 153466  53466  और  99590  टन  मिंट॒टी  के  तेल  को  आबटने  किया  गया

 !  जिलौोवाोर  आवंटन  सम्बन्धिता  सरकारों  द्वारा  किया  जत्ता“है  ॥  राज्यों  या  संघ  राज्य
 क्षेत्रों  क ेकोटे  को  बढ़ाने  का  तत्काल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  पर

 उल्का  उप्रवादियों  द्वारा  मारे  गए  तेलਂ  ओर  प्रस्कतिक-गंस'आयोश  -
 कमंचारियों  के  परिवारों  को  मुआवजा

 1302.  क्ुमारो  दोषिका  चिखलिया  :
 क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  वतात्ने  :.

 की  कृपा  करेंगे  कि

 +  उल्फा  उग्रवादियों  द्वारा  |  से  अब  तक  मारे  गए  तेल  और  प्राकृतिक
 गैस  आग्रोग  के  कर्मचारियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 हि
 सरकार  द्वारा  प्रत्येक  मृतक  के  परवार  को  कितना  मुआवजा  गया.अथवा  देसे  का

 विचार  और

 उल्फा  उग्रवोदियों  की  इस  असामाजिक  गतिवि  गी  सेकने  के  लिए  क्याः
 कदम  गए  हैं/उठांने  का  विचार  ह  वित्तीय

 पेंड्रोलिय्म  और  प्रक्वतिक  गेस  संत्री  जो  :  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस
 आयौग  के  दो  यथा--श्रीं  सहायेके  कार्यकारी  अभियन्ता  और
 श्री  अधीर्लक  अभियस्तों  मारे  गए

 सर्वश्री  राजू  और  श्रीवास्तव  के  निकटतम  सम्बन्धी  को  दिए  गए  मुआवजे  का  ब्यौरा
 निम्नलिखित  '  ः

 रुपए
 कम  कार  अतिरिक्त  एक

 अनुग्र  ह  राशि  ]

 प्रतिकर वित्तोय लाभ श्री सेजू 05,428 2,00,000" ' 5,00,000 श्री श्रीवास्तव 59,868 2,00,000 देश के विभिन्‍न भागों में सुरक्षा के उपाय कड़े कर दिए गए हैं । स्थिति से निपटने के सिए कुछे सर्वेदिनशौलਂ क्षेत्रों में सिविल अंधिंकारिेयों की सहायता के लिए अध-सँनिक बलों को अतिरिक्त टुकड़ियां और सेना भी लगाई गई आरक्षी महानिरीक्षक के पद के एक अधिकारी को पूर्वीत्तर क्षेत्र में तेल एवं प्राकू तक गैस ओयोंग में निदेशक के पद यर धैनात किया गया है । जल न्‍्सस्थुलों पर लियन्त्र भ श्री श्ोभनाबीव्बर क्या कूंकि'मंत्री यह कताने की कृपा करेंगे कि :
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 क्या  न्योक्रेतिना  घुगों  को  छोड़ने  से  जल  सम्बुल  अपूतृ्णों  पर  प्रभावी  नियन्त्रण  लगाया

 जा  सकता  है  पु  पं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  हि

 सरकार  ने  सिंचाई  की  अनेक  नहरों  को  अवरुद्ध  करने  वाले  जल  सम्बुलों  पर  नियंत्रण
 करने  वाली  इस  तकनीक  को  बनाने  हेतु  क्या  कृदम  उठाए  हैं  ?

 कृषि  मनत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुल्लापल्लो  हां  ।

 और  पौध  संगरोध  और  संचयन  निदेशालय  के  अंतगंत  केन्द्रीय  सफ़ेक्रित  |
 कीट  प्रबंध  केन्द्रों  आंध्र  मध्य  उत्तर  प्रदेश  और

 पश्चिम  बंग्राल  राज्यों  286  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  नियोचेटिगा  बोबल  छोड़कर  हायसिन्थ  के
 सफल  नियंत्रण  का  प्रदर्शन  किया  है  ।

 कुछ  ऐसे  ही  आशाजनक  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  और  कृषि हर  पु  न

 विद्यालय  के  अन्तगंत  आने  वाले  संस्थानों  द्वारा  भी  प्राप्त  किए  गये  हैं  .।

 जहां  तक  सिचाई  महर  का  सम्बन्ध  जब  भी  संबंधित  प्राधिकारियों  से  अनुरोध  प्राप्त
 तभी  कुछ  निर्मुक्तयां  की  गई  ।  द  ॥॒  वि

 .  म्ात्सियिको  के  कारे  से  बंक  को  रिप्रोर्ट  -  |  ।
 ।  1304.  304.  ओ  ब़िजग़  कष्ण  हानिडिक  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  विश्व  बंक  की  एण्ड  एफ्वाकल्चर  रीसचें  कंपेबिलिटिज  एब्ड  नीड्स  इन
 एशियाਂ  नेर्मक  रिपीर्ट  मेंਂ  यहं  भविष्यवाणीਂ  की  है  कि  अर्भितट  क्षैत्र  के  तेटीय  क्षेत्र  में
 पकड़ने  में  ठहंराव  आने  कौ  संम्भावैनाਂ  और  '.

 /  '  है  2

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ओर
 '

 सरकार  का  इस  से  निपटने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 कवि  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सनत्रो  मुल्लापल्लो  :,  ओर  विव्व  बेंक
 की  रिपोर्ट  के  बारे  में  अभी  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  हाल  ही  के  कुछ  वर्षों  में
 तटवर्ती  क्षेत्रों  में  मत्स्य  उत्पादन  में  क्रमिक  वृद्धि  हुई  है  ।

 सरकार  परम्परागत  नौकाओं  के  गहरे  पानी  में  वेलापवर्ती  मत्स्य
 नोकाओं  के  प्रग्गोग  आदि  के  ज़रिए  गहते  में  मछली  वैकड़ने  वाले  जलयानों  के  प्रचालन  क्षेत्र  में
 विस्तार  करने  के  लिए  कदम  उठा  रही  है।॥  । रण  हि  ग्च्य  i  |

 गंस  ऋकर  परियोजना  में  आयल  इल्डिया  लिसिटेड  को  भागीदारी  ।

 के  लिए  अनुरोध  ा

 1305.  श्रो  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  क्या  पंट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  असम  सरकार ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  गैस  क्रकर  परियोजना  में
 पर्याप्त  होल्डिगਂ  सहेत  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  को  भागीदार  बनने  की  अनुमति  दी
 और

 यदि  तो  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पंट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मंत्रों  :  हां  ।

 अनुरोध  विचाराधीन  है  ।

 ]

 कल्चर  तकनोक  ”

 1306.  प्रो०  उस्मारेड्डो  वेंकटेस्वरेलु  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  देश  में  टिश्यू  कल्चर  तकनीकों  का  विस्तृत  रूप  से
 उपयोग  होता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  अव  तक  की  उपलब्धियां  क्‍या

 क्‍या  इस  तकनीक  को  व्यापारिक  स्तर  पर  भी  लागू  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 q
 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  केवल  सीमित  पैमाने  पर  टियू  कल्चर  तकनीकें  उपयोग  में  लायी  जा  रही  हैं  ।
 शोभाकारी  पत्ते  वाले  पौधे  केला  गन्‍ना  तथा  इलायची  ज॑सी  फसलों  की  सर्वोत्कृष्ट  पौध  सामग्री
 के  सूक्ष्म  प्रवर्धन  के  लिए  प्रौद्योगिकियां  विकसित  की  गई  हैं  ।  प्ररोही  उपायों  के  जरिए  सम्व्धित  फसलों
 के  जनित्र  द्रव्य  के  संरक्षण  और  फसल  के  पौधों  में  नयी  आनुबंशक  विविधताओं  को  पैदा  करने  के
 लिए  टिश्यू  कल्वर  तकतरीक  मी  इस्तेधाल  में  लाथी  जा  रही  है  ।

 हां  ।

 पत्ते  वाले  छोटी  इलायची  तथा  केले  के  लिए  व्यावसायिक  पैमाने  पर
 टिश्यू  कल्चर  तकनीक  इस्तेमाल  में  लायी  जा  रही  है  ।

 लिनुवाद  ]

 क्षि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  देश  में  कृषि

 विजशञाखापतनम  इस्पात  परियोजना  के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण
 1307.  श्रो  मूति  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विशाखापतनम  इस्पात  परियोजना  के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण  करने  के
 स्वूप  कितने  व्यक्ति  विस्थापित

 इस  भूमि  के  विस्थापितों  के  लिए  भूमि  का  मूल्य  निर्धारित  करने  हेतु  क्‍या  मानदन्ड
 अपनाए  गए

 न्‍

 उन्हें  कितना  मुआवजा  दिया
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 क्‍या  इस  संबंध  में  न्यायालय  में  कुछ  मामले  विचाराधीन  और

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  विशाखापट्टणम  इस्पात
 संयंत्र  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  के  परिणाम-स्वरूप  14,688  व्यक्ति  विस्थापित  हुए  हैं  ।

 विशाखापट्टणम  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  अधिग्रहित  मूमि  के  लिए  निम्नलिखित  दरों
 पर  मुआवजे  का  भुगतान  किया  गया

 1.  असिचित  मूमि  17,000  रुपये  प्रति  एकड़

 2.  सिंचित  भूमि  20,000  रुपये  प्रति  एकड़

 3.  ग्राम  स्थल  6/7  रुपये  प्रति  वर्ग  गज

 4.  राज्य  की  मूमि  1270  रुपये  प्रति  एकड़

 विशाखपट्टणम  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  अधिग्रहित  भूमि  हेतु  मुआवजे  के  मुगतान  के

 लिए  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  को  27.75  करोड़  रुपये  का  मुगतान  किया  गया  है  ।

 और  हां  ।  न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :

 (1)  भूमि  अधिग्रहण  1894  आदि  की  मूल  यात्रिका  मामले  यू./एस.
 18  (1)/-!

 (2)  निचली  अदालतों  के  आदेशों  के  विरुद्ध  आन्प्न  प्रदेश  सरकार  द्वारा  उच्च
 लय  में  दायर  याचिकायें  जो  लम्बित

 (3)  उच्चतम  न्यायलय  में  लम्बित

 राष्ट्रीय  मत्स्यन  बन्दरगाह  प्राधिकरंण

 1308.  श्री  मूृति  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  मत्स्यन  बन्दरगाह  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ।  मुल्लापल्लो  :  केन्द्रीय
 मात्स्यिकी  बंदरगाह  प्राधिकरण  के  रूप  में  ।

 और  सरकार  ने  अब  तक  रायचौक  विशाखापट्टनम
 मद्रास  और  कोचिन  में  चार  मुख्य  मात्स्यिकी  बन्दरगाह  स्थापित  किए

 दो  ओर  मुख्य  बन्दरगाह  निर्माणाधीन  हैं  ।  इन  बन्दरगाहों  के  रख-रखाव  एवं  प्रबन्ध  की  स्थिति
 क्षमी  संतोषजनक  नहीं  है  ।  सरकार  उनके  रख-रखाब  पर  अतिवष  एक  बड़ी  राशि  व्यय  कर  रही  है  ।

 झतएव  मुख्य  मात्स्यिकी  बन्दरगाहों  के  प्रबन्ध  और  रख-रखाव  के  लिए  केन्द्रीय  मात्स्यिकी
 बन्दरगाह  प्राधिकरण  की  स्थापना  की  जिसकी  जिम्मेदारी  वर्तमान  में  मुख्य  बन्दरगाह
 स्‍्यासों  की  की  अभी  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 कोल  इष्डिया  लिखिटेड  द्वारा  पसिसरेनी  कोग्रला  कालों  का  अधिग्रहण

 1309.  श्री  मृति  :  क्‍या  कोग्रला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  आन्ध्र  प्रदेश  को  सिंगरेली  कोयला  खानों  को  कोल  इंडिया  लिमिटेड  के  अन्तगंत
 लाने  का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमन्‍्त्री  :  वर्तमान  में  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 पेट्रोल  पम्पों  पर  पेट्रोल  में  मिलावट

 1310.  श्री  विलासराद  ताय  नाथ  राव  गूंडेवार  :  क्या  ओर  प्राकृतिक  सेस  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६

 क्या  देश  में  विभिन्‍न  पेट्रोल  पम्पों  पर  पेट्रोल  में  मिलावट  की  जांच  करने  के  लिए  कोई

 ए्जेंत्ी

 यदि  तो  गत  वर्ष  और  इस  वर्ष  के  दोरान  सम्बन्धित  एजेंसी  तथा  इसकी  शाखाओं
 द्वारा  कितने  डीजल  यम्पों  की  जांच  की  और

 उसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  तथा  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  का्यवाही
 की  गई  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  येस  मंघो  :  तेल  कम्पनियों  द्वारा

 नियमित/आकस्मिक  ओर  संयुक्त  निरीक्षण  करिए  जा  रहे  मिलाक्ट  को  रोकने  के  लिए  राज्य
 सरकारों  के  सिविल  भपूर्ति  प्राधिक्रारियों  और  अन्य  प्रबर्तन  एजेन्सियों  को  शक्तियां  दी  गई  हैं  ।

 तेल  कम्पनियों  द्वारा  जिन  डीजल  पम्पों  की  चेकिंग  की  गई  वे  निम्नलिखित

 बषं  किये  गये  मिरेक्षण
 अप्रैल  90  से  मार्च

 अप्रैल  से  28375

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  द्वारा  किए  गए  निरीक्षणों  के  आंकड़े  उपलब्ध  हीं  हैं  ।

 दोष्ठी  पाए  गए  व्यक्तितयों  बिरुद्ध तेल  कम्पनिजों  द्वारा  को  गई  कारंधाई  निम्मलिखित  है  :

 कारंबाई  अप्र  90  से  91  से
 91  तक  91  तक

 (1)  षरिसमाप्ति  4
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 (2)  आपूर्ति  का  लगातार  निलंबन

 (3)  आपूर्ति  का  अस्थायी  निलंबन

 ]

 99

 326

 सोने  का  उत्पादन

 1311.  श्रो  विलासराव  नागनाथराव  क्‍या  ख्लान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 लिखिंत  उत्तर

 26

 97

 देश  की  विभिन्‍न  सोने  की  खानों  में  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  सोने  का  कुल  कितना
 उत्पादन  और

 सरकार  ने  सोने  का  किस  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  किया  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  देश  की  विभिन्‍न  खातों  में

 गत  तीन  वर्षो  का  स्वर्ण  उत्पादन  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया  गया  है  ।

 देश  में  उत्पापित  स्वर्ण  खुले  बाजार  में  बेचा  जाता  जिसका  मुख्य  उपयोग  आशभूषणों
 ओऔर  घड़ी  जरी  निर्माण  जैसे  अन्य  औद्योगिक  कार्यों  में  होता  है  ।

 विवरण

 विभिन्‍न  खानों  का  गत  तौन  वर्षों  का  स्वर्ण  उत्पादन

 कम्पनो/खान  का  नाम

 I.  भारत  गील्ड  साइन्स

 (1)  खान  समूह
 लीचिंग  और  ओल्ड

 विसनाथम  खान  उत्पादन

 (2)  चिगारगुंटा  खान

 (3)  येप्पामाना  खान

 कुल  :  भारत  गोल्ड  माइंस  लिमिटेड

 हट्टी  गोल्ड  साइनस  कम्पनो  लिसिटेड
 हटूटी  जिला  रायचूर

 हिन्दुस्तान  कापर

 (1)  इंडियन  कापर  काम्पलैक्स
 घाटसिला

 के  रूप  में

 79.63

 139.84

 943.19

 965-00

 100.00

 1989-90

 589.15  5

 76.94

 773.35

 875.00

 1990-91

 479.60

 1049.00

 75.00
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 (2)  विदेश  से  रिवटों  व  एनोड  स्‍लाइम  न+  407.00  202.00
 के  टोल  प्रगालन  से  प्राप्त

 योग  100.00  508.00  277.00

 कुल  योग  :  2008.  9  2156.35  2090.25
 ब्नन-+  न  िधीननीनिनदकक  ननन्‍नवनीी भी  5

 केवल  भारत  गोल्ड  माइंस  और  ह॒टूटी  गोल्ड  माइंस  ही  प्राथमिक  स्वर्ण  का  खनन
 और  उत्पादन  कर  रही  हिन्दुस्तान  कापर  द्वारा  उपोत्पाद  के  रूप  में  स्वर्ण  उत्पादन  किया

 जाता

 कनांटक  को  भिट्टी  का  तेल  देना

 1312.  श्री  साडेगोड़ा  :  क्या  पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगेकि  :

 जनवरी  से  1991  के  दौरान  कर्नाटक  की  सरकार  द्वारा  कुल  कितनी  मात्रा  में
 मिट्टी  के  तेल  की  मांग  की

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  को  कितना  मिट्टी  का  तेल  वास्तव  में  और

 राज्य  को  मिट्टी  के  तेल  की  सारी  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये
 गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मन्‍्त्री  :  से  जनवरी  से
 1991  तक  कर्नाटक  को  मिट्टी  के  तेल  के  आबंटन  और  उसके  प्रेषण  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :

 .  टनों

 महोना  आबंटन  प्रंषण

 1991  40633  44289

 1991  40611  40494

 1991  35181  35144

 1991  34256  33826

 1991  34256  34437

 1991  3425  34375

 राज्मों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  का  आबंटन  पहले  किए  गए  आबंटन  के  आधार  पर
 किया  जाता  है  बशर्ते  कि  उत्पद  उपलब्ध  हो  ।

 राष्ट्रीय  महत्व  की  जल  संसाधन  परियोजनाओं  का  पता  लगाना

 1313.  शरो  सेयद  झाहबुद्दोत  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  जल  संसाधन  विकास  और  प्रबंधन  के  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  महत्व  की
 योजनाओं  का  पता  लगाया  है

 यदि  तो  इसका  पता  लगाने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाए

 अब  तक  पता  लगायी  परियोजनाओं  के  नाम  क्या

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  इन  परियोजनाओं  की  लागत  का  एक  निर्धारित  भाग  वहन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसी  परियोजनाओं  पर  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  अनुमानतः  कुल  कितना
 केन्द्रीय  परिव्यय  आयेगा  ?

 जल  संसाधन  मन्त्री  विद्याचरण  :  जी  हां  ।

 राष्ट्रीय  परियोजनाओं  के  रूप  में  परियोजनाओं  को  अभिनज्ञात  करने  हेतु  निर्धारित
 किए  गए  मानदण्ड  निम्नवत्‌  हैं  :

 (i)  एक  लाख  हेक्टेयर  तथा  अधिक  क्षमता  की  अत्तर्राष्ट्रीय

 (ii)  एक  लाख  हेक्टेयर  तथा  अधिक  ६  मता  की  अन्तर्राष्ट्रीय

 iii)  अन्तर्राष्ट्रीय  पहलुओं  वाली

 (iv)  अन्तर्राज्यीय  पहलुओं  वाली

 (५)  राष्ट्रीय  महत्व  की  अन्य  परियोजनायें  ।

 विवरण  संलग्न  है  ।

 ओर  (&)  नहीं  ।  केन्द्र  सरकार  का  इन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  जो  परियोजनाओं  के  किसी  विद्येष  पहलू  से  संबद्ध
 नहीं  होती  है  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इन  परियोजनाओं  के  लिए  750  करोड़  रु०  के
 अनु  मानित  केन्द्रीय  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।
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 रसोई  गंस  कनेक्शनों  के  स्थानानतरण

 1314.  सिलवे  रा  :  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  एक  ही  शहर  में  रसोई  गैस  कनेक्शनों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर

 रण  के  लिए  राशन  काड्ड  या  अन्य  प्रमाण  पत्र  पेश  करने  की  प्रथा  को  काफी  समय  पहले  ही  समाप्त
 कर  दिया  गया

 (a)  यदि  तो  ऐसी  रसोई  गंस  की  एजेन्सियों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाही  करने  का  विचार

 हैं  जो  अभी  तक  ऐसे  प्रमाण  प्रस्तुत  करने  पर  जोर  दे  रही  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारक  हैं  ?

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  :  से  आवास  प्रमाण  पत्र

 देना  आवद्यक  होता  है  ।

 आपरेशन  कार्यक्रम  का  मुल्यांकन

 1315.  सिलवेरा  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आपरेशन  का  मध्यावधि  मूल्यांकन  किया  गया

 यददे  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  मूल्यांकन  के  क्‍या  उह्ं  श्य  और

 मूल्यांकन  करने  वाले  दल  के  सदस्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  यूरोपियन  आर्थिक  समुदाय  का
 बधि  मूल्यांकन  मिशन  इस  समय  आपरेशन  का  मूल्यांकन  कर  रहा

 मध्यावधि  मूल्यांकर  का  उद्दं  यूरोपियन  समुदायों  से  संबंधित  समिति  को  विस्तत

 ब्योरा  उपलब्ध  कराना  ताकि  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  का  मूल्यांकन  कियः  जा  सके  और  उसे  बेहतर
 बनाने  की  आवश्यकता  पर  विचार  किया  जा  सके  ।

 दल  का  गठन  इस  प्रकार  है  :-

 1.  श्री  दल  अध्यक्ष

 2.  श्री  दुग्ध  क्षेत्र  के  अर्थशास्त्री/बाजार  विश्लेषंक

 3.  श्री  पशुधन  विशेषज्ञ

 -  श्री  डेरी  रैक्नोलोजिस्ट

 ot  श्री  वित्त  और  लेखा  विशेषज्ञ

 +

 ]

 हिमाचल  प्रदेश  को  कोयले  को  सप्लाई
 1316.  श्री  कृष्ण  दत्त  जुल्तानपुरो  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
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 हिमाचल  प्रदेश को  गत  डेढ़  महीने  के  दौरान  आवंटित  और  सप्लाई  किए  गए  कोयले
 की  मात्रा  का  महीनेवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 हिमाचल  प्रदेश  को  कोयले  के  आवंटन  के  संबंध  में  क्‍या  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  हिमाचल  प्रदेश  को  पिछले  दो
 वर्षों  के  दौरान  की  गई  कोयले  की  आपूर्ति  की  मात्रा  को  नीचे  दर्शाग्ग  गया  है  :-

 (*000  टन

 1989-90  135

 1990-91  220.4

 कोयले  का  आवंटन  किए  जाने  के  संबंध  में  निम्नलिखित  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  :-

 (1)  उपमोक्ताओं  की  कोयले  की  मांग  का  प्राग्रोजन  करने  वाली  राज्य  सरकार  की
 सक्षम  प्राधिकरण  ।

 (2)  इस  प्रायोजन  के  आधार  पर  तथा  औद्योगिक  उपभोक्ताओं  से  जांच  किये  जाने
 के  बाद  कोल  इण्डिया  लि०  द्वारा  संयोजन  संबंधी  स्वीकृति  की  जाती  जो  कि
 कीयले  के  स्रोत  और  कोयले  की  आपूर्ति  किए  जाने  में  परिवहन  के
 संबंध  में  दी  जाती  है  ।

 (3)  रेलवे  प्रत्येक  राज्य  को  रेल  द्वारा  कोयले  का  संचलन  किए  जाने  के  लिए  वंगनों
 को  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करता  राज्य  में  सक्षम  प्रायोजक  प्राधिकारी

 अनुमोदित  सीमा  के  अन्तर्गत  कोयला  कंपनियों  की  सहमति  से  उपभोक्ताओं  की
 रेल  लदान  संबंधी  आवश्यकताओं  का  प्रायोजन  करते

 (4)  उपभोक्ताओं  को  सड़क  द्वारा  कोयले  की  आपूर्ति  की  व्यवस्था  नियंत्रित  सड़क
 अथवा  रेल  द्वारा  कोयले  की  आपूर्ति  की  कमी  के  एवज  अथवा

 विपदा  संबंधी  भावश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  आधार  पर  की  जाती

 (5)  प्रत्येक  राज्य  में  ईंट  भट्टा  उपभोक्ताओं  को  सड़क  द्वारा  कोयले  की  आपूर्ति  की
 भी  व्यवस्था  की  जातो  जिसके  लिए  कोल  इन्डिया  लि०»  प्रत्येक  राज्ष्य  को
 मासिक  आघार  पर  कोयले  की  आपूर्ति  की  पेशकश  करता  है  कोयला
 कम्पनिलां  कोयले  की  आपूर्ति  राज्य  की  प्रयोजन  प्राधिकारियों  की  सिफारिश  के
 आधार  पर  कोयला  जारी  करते  हैं  ।

 नमंदा  नदी  में  पानी  को  उपलरूब्धता

 1317.  शो  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  नर्मदा  नदी  में  बह  रहे  पानी  की  मात्रा  निर्धारित  करने  के  लिए
 हाल  में  कोई  अध्ययन  करवाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?
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 जल  मन्त्री  विद्याचरण  :  और  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा
 किये  जा  रहे  अध्ययन  अभी  पूरे  नहीं  हुए

 नमंदा  सागर  परियोजना  के  लिए  विश्व  बंक  से  सहायता

 131  8,  श्री  सुझोल  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नमंदा  सागर  परियोजना  के  लिए  विश्व  बंक  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  कुछ  नए  उपाय  प्रामम्भ  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  और  जी  विश्व  बंक  सहायता  के

 लिए  सिंचाई  परेयोजनाओं  की  सम्भव  सूची  पर  विश्व  बेंक  के  साथ  हाल  में  हुए
 विचार  विमर्श  के  दौरान  यह  बताया  गया  कि  विश्व  बेक  द्वारा  शुरू  की  गई  स्वतंत्र

 पुनरीक्षा  के  परिणाम  का  पता  चलने  के  बाद  नमंदा  सागर  परियोजना  के  लिए  सहायया  पर  विचार

 किया  जा  सकता  इसक॑  अलावा  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  निम्नलिखित  सूचना  उपलब्ध  कराने  का

 अनुरोध  किया  गया  है  :-

 ()  यथार्यपरकਂ  वित्तीय

 (1)  पर्यावाणिक  प्रभाव  मूल्यांकन  और

 (iii)  परेयोजना  से  प्रभावित  व्य.क्तयों  के  पुनर्वास  तथा  पुनर्स्थापना  के  लिए  व्यापक  योजना  ।

 मध्य  प्रदेश  के  रायगढ़  जिले  में  पेटोलियम  के  भंडार

 131  9.  श्री  सुशोल  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  :  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  रायगढ़  जिले  में  पेट्रोलियम  के  भंडारों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई
 सर्वेक्षण  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  :  हां  ।

 चूंकि  ये  सर्वेक्षण  आरंभिक  प्रकृतिक  के  इस  क्षेत्र  के  पेट्रो  लियम  की  संभावनाओं
 पर  अभी  कुछ  कहना  असमयपू्व  होगा  ।

 ]

 परम्परागत  तरोके  से  मछलो  पकड़ने  वाले  मछआरों  को  कठिनाइयां

 1321.  श्री  पाला  संथ्यू  :  क्‍या  कृषि  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  केरल  और  तामिलनाडु  में  मछली  पकड़ने  के  क्षेत्र  के  बारे  में  परम्परागत  तरीकों

 से  मछली  पकड़ने  वाते  मछआरों  और  मत्स्य  नौकाओं  की  सहायता  से  मछली  पकड़ने  वालों  के  बीच
 विवाद  को  सुलका  लिया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  दोनों  क्षेत्रों  में  मत्स्य  नौकाओं  के  लिए  मछली  पकड़ने  के
 क्षेत्र  को  सीमित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कषि  सन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  मुल्लापल्लो  केरल  मछली  पकड़ने  के
 क्षेत्र  के  बारे  में  परम्परागत  तरीकों  से  मछली  पकड़ने  वाले  मछआरों  और  मत्स्य  नौकाओं  से  मछली

 पकड़ने  वालों  के  बीच  के  विवाद  को  सुलभा  लिया  गया  सरकार  तमिलनाडू  परम्परागत
 तरीकों  से  मछली  पकड़ने  वाले  मछआरों  तथा  मत्स्य  नौकाओं  से  मछली  पकड़ने  वालों  के  विवाद  की

 कोई  सूचना  नहीं

 से  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  दिशा  निर्देशों  के आधार  पर  केरल
 सरकार  ने  केरल  सामुद्रिक  मत्स्यन  विनियमन  1980  के  अन्तगंत  एक  अधिसूचना  जारी
 की  है  जिसके  अनुसार  यांत्रिक  नौकाओं  को  पाराव्‌र  पो,भकक्‍करा  से  30  मीटर  गहराई  से  आगे  कोलगोंड
 तक  और  पारावूर  पोभिक्‍्करा  से  20  मीटर  गहराई  से  आगे  मजेश्वरम  तक  मछली  पकड़ने  का
 कार  प्रदान  किया  गया  त।मलनाडु  सरकार  ने  भी  ऐसे  ही  कानून  बनाकर  तटरेखा  से  तीन  समुद्री
 मील  तक के  क्षेत्र  को  केवल  परंपरागत  मछआरों  के  लिए  आरक्षित  किया  है  ।

 कोचोन  तेलशोधक  कारखाने  में  बेन्‍्जोन  का  उत्पादन

 1322.  वो  थासस  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  कोचीन  तेल-शोधक  कारखानों  में  बेन्जीन  के  उत्पादन  में  वृद्ध

 करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  :  जी  हां  ।

 कोचीन  रिफाइनरी  लिमिटेड  का  वेनजीन  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ।

 केरल  में  रसोई  गंस  कनेक्शन

 1323.  श्री  रमेश  बेत्रित्तला  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  :  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केरल  में  |  1991  से  30  1991  तक  रसोई  गंस  के  कितने

 क्शन  दिए

 1991  तक  गैस  कनेक्शनों  के  लिए  कितने  प्रार्थना  पत्र  लम्बित  और

 गँंस  कनेक्शन  देने  की  प्रक्रिया  तेज  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  :  करीब  28120
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 करीब  121520

 अधिकतम  आवेदकों  को  कनेक्शन  यथाशीघ्र  देने  के  प्रयास  किए  जा  रहे
 हैं  ।

 बिहार  में  बाढ़  नियंत्रण  परियोजनायें

 1324.  श्री  सु्यंनारायण  यादव  :  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  विशेषतौर  पर  उत्तरी  विहार  में  बाढ़  नियंत्रण  हेतु  केन्द्र  सरकार  के  पास
 लम्बित  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 उन  पर  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  और

 उन्हें  कब  तक  स्वीकृति  दे  दी  जाएगी  ?

 जल  संसाधन  मन्त्री  विद्याचरण  :  बिहार  से  स्वीकृति  के  लिए  प्राप्त  97

 करोड़  रुपए  की  लागत  को  14  बाढ़  प्रबंध  स्कीमों  में  61  करोड़  रुपए  की  लागत  की  11  स्कीमें
 उत्तर  बिहार  से  संबंधित  हैं  ।

 और  हाल ही  में  प्राप्त  हुई  दो  स्कीमों  उत्तर  बिहार  के  सिवाय  सभी  स्कीमों
 पर  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  की  टिप्पणियां  अनुपालन  के  लिए  राज्य  सरकार  को  भेज  दी  गयी  हैं  ।
 इन  स्कीमों  की  स्वीकृति  में  लगने  वाला  समय  मुख्यतः  इस  बात  पर  निर्मर  करता  है  कि  इन  टिप्पणियों
 के  संतोषजनक  उत्तर  कितनी  जल्‍दी  दिए  जाते  हैं  ।

 बिहार  में  पटसन  अनुसंधान  केन्द्र

 1325.  श्री  सूर्यंनारायण  यादव  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  बिहार  में  पटसन  अनुसन्धान  केन्द्र  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  ऐसे  कितने  केन्द्र  खोले  जायेंगे  और  कहां-कहां  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 और  जूट  तथा  संबद्ध  रेशों  से  सम्बन्धित  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंघान
 प्रायोजना  के  तहत  एक  अनुसंघान  केन्द्र  पहले  से  ही  कटिहार  में  का  कर  रहा  है  ।

 ]

 ग्‌  जरात  में  प्राकृतिक  गंस

 प्रायोजना के  श्री  हरिन  पाठक  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकतिक  गंस  अभन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 रा
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 क्या  गुजरात  में  प्राकृतिक  गैस  के  मण्डार  पाए  गये

 (a)  तो  तत्सम्बन्धी-ब्यौरा-क्यः  है>और  क्या  गुजरात  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस

 की  खुदाई  के  लिए  एक  स्वतन्त्र  निकाय  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पे  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  :  जी

 से  अभी  तक  गुजरात  के  कंम्बे  बेसिन  में  लगभग  192  बिलियन  घन  मीटर  गैस
 का  भू-गर्मीय  भण्डार  होना  स्थापित  हो  चुका  है  ।  इस  समय  गुजरात  में  सभी  अन्वेषण  कार्य  तेल  एवं
 प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  किये  जा  रहे  हैं  ।

 मदर  ड्रो  डबल  टोन्‍्ड  दूध  को  बिक्रो

 1327.  श्री  सूयंतरारायण  यादव  :  क्‍या  कंषि  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इन  दिनों  दूध  का  अधिक  उत्पादन  होने  के  बावजूद  मदर  डेरी  द्वारा  अभी  भी
 डच्कषल  टोन्‍्ड  दूध  की  बिक्री  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  मदर  दिल्ली  द्वारा  इंस  समय
 डबल  टोण्ड  दूध  तथा  मानकीकृत  दूध  की  बिक्री  की  जा  रही  है  ।

 यद्यपि  बहुतायत  वाले  मौसम  के  आरम्भ  होने  सहकारी  संघों  के  माध्यम  से  मदर  डेरी
 की  सप्लाई  किए  जाने  वाले  दूध  की  मात्रा  में  कुछ  सूधार  हुआ  है  फिर  भी  टोण्ड  दूध  की  ओर  ध्यान
 देने  के  लिए  दुग्ध  बसा  की  कुल  उपलब्धता  अभी  तक  अपर्याप्त  है  ।

 ]

 पस्या-अछे नको  बिल-वंगई  सम्पर्क  परियोजना

 1328.  श्री  पाला  मंथ्यु  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  पम्बा-अछेनकोबिल-वेगई  सम्पर्क  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  व्यवहायंता  अध्ययन  अब

 पूरा  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  विद्याचरण  शुक्ल  )  :  से  राष्ट्रीय  जल  विकार्स  अभिकरण
 ने  पम्बा-अछेनकोविल-वैगई  सम्पर्क  परियोजना  की  पूर्व  व्यवहायंता  रिपोर्ट  प्राप्त  कर  ली  इस
 परियोजना  में  केरल  में  पम्बा  और  अछेनकोबिल  पर  एक-एक  बांध  का  निर्माण  करने  की  परिकल्पना 5

 गई
 सोनों  बांछों  को  ।2  किलोमीटर  लम्बी  सुरंग  द्वारा  आपस  में  जोड़ा  जायेंगा  ।  अछेनकोबिल

 सम्पर्क  नहर  में  पानी  को  पम्बा  द्वारा  ले  जाने  के  लिए  15  मीटर  से  60  मीटर  तक  के  बीच  पानी  को

 178



 7  1913  लिखित  उत्तर

 उठाना  पड़ेगा  ।  इसके  बाद  वेप्पार  और  बैगई  बेसिनों  में  664  मिलियन  क़््यूबिक  मीटर  जल  ले  जाने
 के  लिए  233  किलोमीटर  लम्बी  नहर  बनाने  का  प्रस्ताव  अभिकरण  द्वारा  तैयार  की  गई  पूर्व
 संभाव्यता  रिपोर्ट  केरल  और  तमिलनाडु  की  सरकारों  को  उनकी  टिप्पणी  के  लिये  भेज  दी  गई  इस
 रिपोर्ट  पर  14.6.1991  को  अभिकरण  तकनीकी  परामझांदात्री  समिति  की  बैठक  में  भी
 विचार  विमश  किया  गया  था  और  इस  परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  मतंक्‍य  प्राप्त  करने  हेतु
 केरल  संरंकार  के  साथ  अंतर्राज्यीय  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार  से  अनुरोध
 किया  गया

 बास्‍्बे  हाई  में  व्यय  जाने  वाली  प्राकृतिक  गंस  का  उपयोग  करना

 1329.  श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :

 श्री  सूयंनारायण  यादव  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कथा  सरकार  का  विचार  बाम्वे  हाई  में  व्यथं  जलाई  जा  रही  गैस  का  उपयोग  करने  के
 बारे  में  कोई  प्रस्ताव

 क्या  इस  बारे  में  केरल  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  ४,  से  वम्बई  अपतट  से
 केरल  तक  पाइपलाइन  बिछाने  के  लिए  केरल  सरकार से  पत्र  प्राप्त  हुआ  दक्षिणी  क्षेत्र  में  गंस
 ग्रिड  की  स्थापना  के  प्रश्न  की  जांच  एक  अन्तर  मंत्रालयीय  दल  द्वारा  की  जा  रही  है  ।

 स्टेनलेस  स्टील  के  मूल्य  में  वृद्ध

 1330.  सौन्द्रम  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेलम  स्टील  रालिंग  मिल  द्वारा  उत्पादित  स्टैनलैस  स्टील  के  मूल्य  में  अत्यधिक

 वृद्धि  हो  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इसका  मूल्य  निर्धा।रेत  किए  जाने  में  क्या  मानदंड  अपनाए  गए

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  स्टेनलेस  स्टील  का  मूल्य  कम  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  से  सामान्य  रुपये
 की  विदेशी  मुद्रा  सममूल्यता  दर  में  समायोजन  तथा  साख  सीमांत  मुद्रा  पत्र  पर  ब्याज  के  प्रभाव
 बाजार-कीमत  ओद  घटकों  के  कारण  उत्पादन  लागत  में  हुई  वृद्धि  को  में  रखते  हुए  सेलस  इस्मात
 संयंत्र  द्वारा  उत्पांदित  बेदाग  इस्पात  की  कीमतों  में  26.7.91  से  वद्धि  की.गई  थी  ।  क्षामग्री  की  किस्म
 के  आधार  पर  कीमतों  में  वृद्धि  11 500  रुपए  प्रति  टन  से  32,200  रुपये  प्रति  टन  के  बीच  है  ।
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 और  बेदाग  इस्पात  की  मर्दे  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किसी  कौमत  अथवा

 वितरण  नियंत्रण  के  अधीन  नहीं

 केरल  में  बाक्साइट  के  भंडार

 1331.  श्रीमती  सुशोला  गोपालन  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केरल  के  कासरगौड  और  कन्न्‌र  जिलों  में  बाक्साइट  का  पता  लगाने  के

 लिए  कोई  खोज  कायें  शुरू  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  वहां  खोज  कायं  कब  तक  शुरू  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिह  :  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  ने  1967

 से  1974  के  दौरान  केरल  के  कसारगोड  और  कनन्‍्न्र  जिलों  में  बाक्साइट  के  लिए  डििलिग  व  प्राथमिक
 अन्वेषण  किया  था  ।

 10.661  मिलियन  टन  बाक्साइट  के  मंडारों  का आकलन  किया  जिसमें  40%  से

 59%  एल्यूमिना  और  1%  से  9%  सिलिका  निक्षेप-वार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :  कसारगौड  के

 अनन्तपुरगुड  में  0.44  कुम्बला  में  1.83  टन  और  नारायणमंगलम  तालूक  में  0.70  टन  तथा

 कन्न्र  जिले  के  कन्हनगढ़  में  0.71  लीलेश्वर  में  6.1  टन  तथा  तालिपारम्बा  प्रखंडों  में
 1.52  टन  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 ]

 इन्दिरा  गांधी  नहर  परियोजना

 1332.  श्रो  आनन्द  रत्न  मौर्य  :  क्या  जल  संसाधन  मनन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  इन्दिरा  गांधी  नहर  परियोजना  की  वर्तमान  स्थिति  क्या

 क्‍या  इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अन्य  मंत्रालयों  से  सहायता  मांगी  जा

 रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  और  वर्ष  1991-92  के  दौरान  इस
 पर  कितना  व्यय  फिए  जाने  की  संभावना  और

 क्‍या  सरकार  का  योजना  ब्यय  को  सीमित  करने  के  लिए  इस  परियोजना  के  लिए  एक
 मुइत  प्रावधान  करने  का  विचार  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  विद्याचरण  :  इन्दिरा  गांधी  नहर  परियोजना  का
 क्रियान्वयन  दो  चरणों  में  किया  जा  रहा  5.78  लाख  हेक्टेयर  की  सिंचाई  क्षमता  वाला  परियोजना
 का  पूरा  हो  गया  है  तथा  क्षमता  का  पूर्ण  रूप  से  उपयोग  हो  गया  है  ।  चरण-दो  की
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 मुख्य  नहर  पूरी  हो  गई  है  तथा  वितरण  प्रणाली  पर  कार्य  चल  रहा  8.10  लाख  हेक्टेयर  की

 अभिकल्प  क्षमता  के  1991  तक  1.86  लाख  हेक्टेयर  क्षमता  सृजित  की  गई  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 नहर  कार्य  तथा  कच्चे  जल-मार्गों  को
 शाभिल  करते  हुए  परियोजना  के  चरण-दो  की

 अनुमोदित  लागत  931.24  करोड़  रुपये  राज्य  सरकार  ने  पक्के  जल-मार्गो  सहित  अद्यतन  नहर

 लागत  तथा  क्षेत्र  विकास  कार्यों  के  संशोधित  अनुमान  प्रस्तुत  नहीं  किए  राज्य  सरकार  ने  वर्ष

 1991-92  के  दौरान  चरण-दो  कार्यों  क ेलिए  78.70  करोड  रुपये  तथा  क्षेत्र  विकास  कार्यो  के  लिए

 81.43  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया

 इस  परियोजना  का  क्रियान्वयन  राज्य  योजना  के  अंतर्गत  किया  जा  रहा  है  जिसके  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ब्लाक  ऋण  तथा  अनुदान  प्रदान  किये  जाते  हैं  ।  नहर  तथा  क्षेत्र  विकास

 कार्य  के  लिए  समय-समय  पर  उदार  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  जिसका  विवरण  इस  प्रकार  है  ६

 सातथों  के  दोरान  1990-91

 रुपए  में )
 --  कमान  क्षेत्र  विकास  के  लिए  केन्द्र  प्रायोजित  45.60  19,9

 स्कीम  के  अंतगंत  जल  मार्गों  के  लिये  ।

 --  नहर  कार्यो  के  लिए

 स्कीम  अग्रिम  योजना  सहायता  45.00  —

 (1)  सीमा  क्षेत्र  विकास  अनुदान  60.70  28.60

 (iii)  सूखा-राहत  सहायता  20.00

 कुल  नहर  कार्य  125.70  28.60

 द्विपक्षोय  मुद्दों  पर  बंगला  देश  के  साथ  वार्ता

 1333.  श्री  दत्तात्रेय  बंडारू  :
 श्री  अन्ना  जोशी  :

 श्री  यश्वंतराबव  पाटील  :
 श्रो  अरविन्द  त्रिवेदो  :  क्‍या  विदेश्ञ  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलादेश  के  विदेश  मंत्री  की  हाल  ही  की  भारत  यात्रा  के  दौरान  चकमा  शरणार्थियों  को
 वापस  तीन  बीघा  और  गंगा  के  पानी  के  बंटवारे  सम्बन्धी  द्विपक्षीय  मुद्दों  पर  हुई  वार्ता  के
 क्या  परिणाम

 इस  पर  क्‍या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विदेश  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  एडुआर्डो  और  बंगलादेश  के
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 विदेश  मन्‍्त्री  की  हाल  की  भारत  की  यात्रा  के  दौरान  द्विपक्षीय  मसलों  पर  प्रश्न  में  उल्लेख
 किया  गया  हुए  विचार-विमशं  के  निष्कर्ष  और  उन  पर  की  गई  भनुवर्ती  कारंवाई  नीचे  लिखे

 अनुसार  है  :

 (i)  जहां  तक  चकमा  शरणार्थियों  का  सवाल  है  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  हाल  की  बातचीत
 के  बाद  बंगलादेश  की  सरकार  अब  ऐसे  प्रभावकारी  कदम  उठायेगी  जिनसे  शरणाथियों
 में  चकमा  पवेतीय  क्षेत्र  में  अपने  घरों  को  स्वेच्छा  से और  यथाशी प्र  लौटने  का  बिश्वास
 पैदा  होगा  ।

 (ii)  जहां  तक  तीन  बीघा  का  सवाल  है  सम्बद्ध  पट॒टे  को  यथाशीघ्र  कार्यान्वत  करने  के
 लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 (iii)  जहां  तक  गंगा  के  जल  के  बंटवारे  का  सवाल  है  1991  में  नई  दिल्ली  में
 सचिव  स्तर  की  बातचीत  हुई  थी  और  निकट  भविष्य  में  मंत्री  स्तर  पर  संयुक्त
 नदी  आयोग  की  एक  बंठक  होगी  ।

 ]

 बिहार  में  रसोई  गंस  एजेंसो
 1334.  श्री  उपेन्ध  नाथ  वर्मा  :  क्‍या  प॑  ट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चात्रा  जिला  मुख्यालय  में  रसोई  गंस  एजेंसी  खोलने  का
 और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  खोले  जाने  की  सम्भावना

 चैड्टोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  :  और  फिलहाल  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ]

 खाड़ी  युद्ध  के  दौरान  नष्ट  हुई  सम्पत्ति  के  मुआवजे  के  लिए  दाबे
 1335.

 ओ  पृथ्वीराज  चव्हाण  :  क्या  विदेश  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है
 कया  कुबंत  और  खाड़ी  के  अन्य  देशों  में  रह  रहे  अनेक  भारतीय  मूल  के  लोगों  ने  खाड़ी

 युद्ध  के  दौरान  नष्ट  हुई  अपनी  सम्पत्ति  के  मुआवजे  हेतु  दावे  प्रस्तुत  किए
 ह

 यदि  तो  ऐसे  कुल  कितने  दावे  हैं  और  वे  कितनी  राशि  के  और
 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 विदेश  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एडआर्डो  और  जी  हां  ।
 1.00,000  दावे  प्राप्त  हुए  हैं  और  इनमें  निहित  राशि  का  हिसाब  लगाया  जा  रहा  है  ।

 मुआवजे  के  दावों
 को

 अदा  करने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  ने  जो  व्यवस्था
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 तय  की  थी  उसे  मारत  सरकार  ने  समुचित  रूप  से  प्र  चारित  किया  था  और  प्राप्त  दावों  के  आंकड़ों  का

 हिसाब  लगाया  जा  रहा  है  ताकि  सरकार  सम्बद्ध  सारी  सूचना  को  समन्वित  रूप  में  संयुक्त  राष्ट्र
 पूर्ति  कोष  को  भेज  सके  जो  मुआवजे  की  अदायगी  करेगा  ।  एक  सदस्ब  के  रूप  में  भारत  ने  आयोग  की

 शासी  परिषद्‌  के  विचार-विमशञों  में  सक्रिय  हिस्सा  लिया  है  ।

 प्रधान  मंत्री  की  अन्य  देशों  की  यात्रा

 1336.  श्री  चन्द्र ज्ञ पटेल  :  क्या  विदेदा  मनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी  प्रधान  मन्त्री  ने  |  जनवरी  से  10  1991  के

 दौरान  यात्रायें  और

 इन  यात्राओं  का  प्रयोजन  क्या  था  और  उनके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डों  :  ।  जनवरी  से  10
 1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  ने  नेपाल  (13-15  1991),  बंगलादेश

 (12  1991),  ),  जमन  संघीय  गणराज्य  (5  से  7  1991)  और  जिम्बाब्वे  (14  से
 9  1991)  )  की  यात्रा  की  ।

 इन  यात्राओं  का  उहू श्य  और  उनके  निष्कर्ष  नीचे  दिए  गए  हैं

 नेपाल  :  नेपाल  की  यात्रा  एक  राजकीय  यात्रा  थी  जिसके  दौरान  प्रधान  मंत्री  ने  नेपाल  के
 नेताओं  के  साथ  विस्तृत  और  सौहादंपूर्ण  बातचीत  की  तथा  आपसी  लामप्रद  सहयोग  का  तेजी  से
 विस्तार  करने  के  लिए  अनेक  उपायों  पर  सहमते  इनमें  शामिल  हैं  जल  संसाधन

 नागरिक  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  जेसे  क्षेत्रों  जो  दोनों  देशों  के  लोगों  के  लिए
 प्रत्यक्ष  लाभ  के  क्षेत्र  द्विपक्षीय  आर्थिक  सहयोग  के  व्यापक  कायेक्रम  को  तयार  करने  के  लिए  एक
 उच्च  स्तरीय  कार्य  दल  का  गठन  ।

 बंगला  देश  :  कुछ  घंटों  की  इस  संक्षिप्त  यात्रा  का  उद्द श्य  29-30  अप्रैल  1991  को  बंगला
 देश  में  आए  तूफान  से  हुई  जान-माल  की  भारी  हानि  पर  बंगला  देश  की  जनता  के  साथ  एकजुटता
 प्रदर्शित  करना  था  ।

 जमंन  संघीय  गणराज्य  :  वास्तव  में  यह  यात्रा  एक  सद्भावना  यात्रा  थी और  इसका  मुख्य
 उद्देश्य  चांसलर  कौल  के  साथ  भारत  महोत्सव  का  उद्घाटन  करना  इस  यात्रा  से  जमंन  के

 नेताओं  के  साथ  भारत  जमंन  आर्थिक  और  वाणिज्यक  संबंघों  सहित  द्विपक्षीय  और  अन्‍्तर्राप्ट्रीय
 मसलों  पर  व्यापक  बातचीत  करने  का  अवसर  मिला  )  इस  यात्रा  से  भारत  जमंन  सहयोग  को  एक  नई
 गति  मिली  ।

 जिम्बाव्बे  :  जिम्बाव्वे  की  यह  थात्रा  राष्ट्रमण्डल  शासनाध्यक्षों  की  बैठक  में  भाग  लेने  के

 लिए  की  गई  थी  ।  प्रधान  मण्त्री  अनेक  राष्ट्रमण्डल  नेताओं  से  मी  मिले  और  द्विपक्षीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय
 मसलों  पर  विज्ञार-विमर्श  किया  ।

 बिहार  में  छोटा  नागपुर  में  एल्यू  मिनियम  कारखानों  को  स्थापना

 1337.  श्री  कड़िया  सुण्डा  :  क्या  खान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  बिहार  में  छोटा  नागपुर  में  एक  एल्यूमिनियम  कारखाने
 को  स्थापना  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  €  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  बलराम  सिह  :  जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 श्रोलंका  सरकार  द्वारा  को  दी  गई  सहायता
 1338.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 श्री  मोरेश्वर  साये  :  क्या  विदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  भारतीय  शांति  सेना  के  विरुद्ध  को  श्रीलंका  सरकार
 द्वारा  दी  गई  सहायता  की  जानकारी

 क्‍या  सरकार  ने  यह  मामला  उस  देश  के  साथ  उठाया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 दिदेज्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एडुआर्डो  :  सरकार  को  इस  बात  की
 जानकारी  है  कि  1990  में  भारतीय  शांति  सेना  की  वापसी  से  पहले  श्रीलंका  की  सरकार  न

 टी  को  सहायता  दी  थी  ।

 जी

 श्रीलंका  की  सरकार  का  कहना  यह  है  कि  उसने  को  जो  सहायता  दी
 थी  वह  मारतीय  शांति  सेना  के  विरुद्ध  नहीं  थी  बल्कि  के  विरोधी  तमिल  ग्रुटों  के
 लिए  थी  ताकि  उनका  मुकाबला  कर  सके  ।

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  द्वारा  पासपोर्ट  जारी  करना

 1339.  श्री  पवन  कुमतार  बंसल  :

 श्री  रमेश  चिन्नित्तला  :
 श्री  चारलेस  :

 थ्री  पाला  मंथ्यू  :  क्या  विदेश्ञ  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्रत्येक  पासपोर्ट  कार्यालय  द्वारा  1  1991  से  31  1991  तक
 की  अवधि  के  दोरान  पासपोर्ट  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  किए  गए  और  कितने  आवेदन
 पत्र  निपटाए

 शेष  आवेदन  पत्रों  का  निपटान  किए  जाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 त्रिवेन्द्रम  में  एक  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्यां  कदम  उठाए  गए  ?

 विदेश  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एदुआर्डो  :  और  स्‌
 की  जा  रही

 ) +  सूचना  एकत्र
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 त्रिवेन्द्रम  स्थित  पासपोर्ट  सम्पर्क  कार्यालय  को  पूर्णरूपेण  पासपोर्ट  कार्यालय  बनाने  का
 फैसला  किया  गया  है  ।  कोजीकोड  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालयों  और  त्रिवेन्द्रम  स्थित  पासपोर्ट
 सम्पक  कार्यालय  के  साथ  परामझश  करके  त्रिवेन्द्रम  में  प्रस्तावित  पासपोर्ट  कार्यालय  के  लिए
 कार्यालय  फर्नीचर  और  उपकरणों  की  आवश्यकता  का  आंकलन  किया  जा  रहा
 कोजीकोड  और  त्रिवेन्दम  स्थित  कार्यालयों  के  बीच  फर्नीचर  और  उपकरणों  का  पुनः  वितरण
 किया  जा  रहा  है  ।

 भारत  में  अध्ययन  के  लिए  विदेशी  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां

 1340.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  वया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  भारत  में  अध्ययन  के  लिए  देशवार  कितने  विदेशी  छात्रों  को  नामित  किया
 है  और  उन्हें  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  और

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  बंगलादेश  तथा  अन्य  पड़ोसी  देशों  के  ऐसे
 कितने  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  गई  ?

 विदेज्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  एडुआर्डो  :  और  विभिन्‍न
 विभागों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 पश्चिम  एशिया  शांति  सम्मेलन

 1341.  श्री  हरिकिशोर  सिह  :
 सिलवरा  :  क्‍या  विदेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :  ह

 क्‍या  पश्चिम  एशिया  की  समस्थाओं  के  बारे  में  हाल  ही  में  मैड़िड  में  एक  शांति  सम्मेलन
 आयोजित  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  निष्कर्षों  के  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 धिदेश  मन्त्रालय  में  राज़्य  मन्त्रो  एुआर्डो  :  जी  हां  ।

 सरकार  ने  शां।त  सम्मेलन  का  स्वागत  किया  उसने  यह  आशा  व्यक्त  की

 है  कि  इस  बैठक  से  बातचीत  का  जो  सिलसिला  शुरू  हुआ  है  उससे  अन्ततः  मध्य-पूर्व  की  समस्या  का

 ओर  फिलीस्तीन  के  मसले  का  एक  न्यायोचित  और  व्यापक  समाधान  निकल  आएगा  तथा  मध्य  पूव्व  के

 इलाके  में  शांति  और  सहयोग  के  युग  का  उदय  होगा  ।

 कच्चे  तेल  का  उत्पादन

 1342.  2.  श्री  राजनाध  सोनकर  श्षास्त्री  :

 श्री  अरविन्द  अज़िवेदी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  देश  में  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  काफी  गिरावट  आई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  कया  कदम  उठाये  गये
 और

 वर्ष  1989-90,  1990-91  में  और  1991-92  में  अब  तक  कच्चे  तेल  का  कितना
 उत्पादन  किया  गया  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  :  और  वर्ष  1990-91
 के  लिए  निर्धारित  35.9  टन  के  लक्ष्य  के  प्रति  33  टन  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  किया  गया
 था  ।  उत्पादन  ह्लास  के  कारणों  में  किसी-किसी  स्थान  पर  समुद्र  तल  की  पाइप  लाइनों  में
 भण्डार  स्थल  सम्बन्धी  बातों  में  वृद्धि  और  जल  अधिकारियों  की

 हड़ताल  और  कतिपय  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  शामिल  है  ।

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  में  क्रमशः  34.69  टन  और  33.00  टन
 कच्चे  तेल  का  उत्पादन  हुआ  1991-92  में  सितम्बर  तक  15.326  टन  कच्चे  तेल  का

 उत्पादन  हुआ

 किजी  के  देव-मन्दिरों  पर  कथित  हमले

 1343.  श्रो  चेतन  चौहान  :

 श्रोमतो  भावना  चिखलिया  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  17  1991  के  पैट्रियट  में  आन  फिजी  कऋ्राइन्स
 कंटीन्यਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलकया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  तथा  इस  मामले  में  क्‍या

 कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एडआर्डो  :  जी  हां  ।

 फिजी  में  वहां  की  सरकार  द्वारा  मारतीय  मूल  के  लोगों  के  खिलाफ  किए  जा  रहे
 जातीय  भेद-माव  और  फिजी  के  नागरिकों  के  मानवाधिकारों  के  हनन  के  बारे  में  भारत  सरकार  को
 चिन्ता  है  |  मारत  में  जातीय-भेद-भाव  और  मानवाधिकारों  के  हतन  के  मामले  को  संयुक्त
 राष्ट्र  मानवाधिकार  राष्ट्र  मण्डल  शासनाध्यक्षों  की  बेठकों  तथा

 अमरीका  और  मारीशस  जैसे  सम्बद्ध  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  बैठकों  में

 दार  ढंग  से  उठाता  रहा  भारत  राष्ट्र  मण्डल  में  फिजी  के  प्रवेश  का  बराबर  विरोध
 करता  रहेगा  ।

 सोयाबीन  का  उत्पादन

 1344.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६

 देश  में  राज्यवार  सोयाबीन  का  उत्पादन  कितना

 क्‍या  सोयाबीस  के  उल्पादन  को  प्रोस्साहन  देने  क ेलिए  सरकार  के  पास  कोई  विशेष

 प्रोत्साहन  योजना  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  (+)  वर्ष  1990-91  के

 दौरान  सोयाबीन  का  राज्यवार  अनुमानित  उत्पादन  निम्न  प्रकार  रहा  :

 ro  हज्य  मत  उत्पाबन  दन

 असम  शामिल

 2.  बिहार

 3.  गुजरात

 4.  कर्नाटक  5

 5.  मध्य  प्रदेश  2003

 6.  महाराष्ट्र

 7.  उड़ीसा  ||

 8.  राजस्थान

 9.  उत्तर  प्रदेश  32

 अन्य

 योग  2440

 और  हां  ।  सोयाबीन  को  तिलहन  उत्पादन  कायेंक्रम  में  शामिल  किया  गया
 इस  कार्येक्रम  के  अन्तगत  बीजों  के  उत्पादन  एवं  पौँध  रक्षण  छिड़काव

 उन्‍तत  राइजोबियम  कल्चर  तथा  अन्य  मदों  के  वितरण  हेतु  सहायता  देकर  सोयाबीन
 की  खेती  को  प्रोत्साहन  दिया  जाता  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्त्गेत  सोयाबीन  सहित
 मुख्य  तिलहन  फसलों  के  लिए  77:5  करोड़  रुपये  की  राश्षि  की  व्यवस्था  की  गई  सोयाबीन
 क्रम  तेरह  राज्यों  को कबर  करता  है  ।

 भूकम्प  के  प्रभावों  पर  अध्ययन

 1345.  कुमारी  उमा  भारती  :  कया  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  भू-वेज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  उत्तर  प्रदेश  के  मूकम्प-प्रभावित  क्षेत्र  में  भूकम्प
 के  प्रभावों  का  अध्ययन  तथा  भूकम्प  के  परचात्‌  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 अध्ययन  रिपोर्ट  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  बलराम  सिह  :  जी  हां  ।
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 भारतीय  भू-सर्वेक्षण  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  के  भूकम्पग्रस्त  क्षीत्रों  में

 भूकम्पोत्तर  वैज्ञानिक  अध्ययन  कर  रहा  है  ।  इन  अध्ययनों  में  नुकसान  का  सर्वेक्षण  और  आंकलन  तथा
 नदियों  एवं  इंजीनियरी  ननर्माणों  पर  भूकम्प  के  कुप्रमभाव  और  तज्जन्य

 हानियों  तथा  बस्तियों  और  मकानों  पर  उसके  कुप्रभावों  के  स्तर  का  अध्ययन  भी  शामिल  इन
 अध्यण्नों  का  उद्दे श्य  भूकम्प  के  अधिकेन्द्रों  और  भूकम्प  प्रबण  परिधियों  को  चिन्हित  करके  अनका
 निर्धारण  करना  ताकि  परवर्ती  अध्ययनों  के  लिए  सम-भूकम्पीय  मानचित्र  तैयार  किए  जा  सकें  ।

 भूकम्प  संघात  के  बारे  में  भारतीय  भू-सर्वे  दल  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  की  प्राथमिक
 रिपोर्ट  सरकार  को  मिल  गई  है  |  अन्तिम  रिपोर्ट  की  प्राप्त  और  उसके  सतर्क  अध्ययन  के

 भूकम्प  तक्षणी  अध्ययन  की  योजना  बना  कर  अनुवर्ती  कारंवाई  की  ताकि  इस  क्षेत्र  की
 गर्भीय  प्रक्रियाओं  और  भूकम्प  के  सम्मावित  कारणों  की  सही-सही  जानकारी  प्राप्त  हो  सके  ।

 इथोषिया  शिष्टमण्डल  को  यात्रा

 1346.  श्री  सईद  :  क्‍या  विदेश  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  इथो.पयाई  शिष्टमण्डल  ने  भारत  की  यात्रा  की  है  ओर  गृहन्युद्ध  में
 क्षतिग्रस्त  हुई  इथोपियाई  मूलभूत  ढांचे  के  पुनःनिर्माण  में  सहायता  करने  हेतु  भारत  के  सरकारी  और
 गैर-सरकारी  उद्यमियों  को  आमंत्रित  किया

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  को  इथोपिया  में  निर्माण  अथवा  खोज  संबंधी  परियोजनाओं  की  स्थापना
 के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  कौर  इस  पर  कया  निर्णय  लिया  गया

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एडुआर्डो  :  इथोपिया  के  आवास  और
 निर्माण  मंत्री  के  नेतृत्व  में  वहां  का  एक  प्रति।नधि  मण्डल  20-10-91  से  2-11-91  तक  मारत  की
 यात्रा  पर  आया  इथोपिया  के  मंत्री  इथोषिया  के  नए  राष्ट्रपति  की  ओर  से  हमारे  प्रधानमन्त्री
 के  लिए  एक  संदेश  लाए  थे  ।  उन्होंने  हमारे  विदेश  मंत्री  और  शहरी  विकास  मंत्री  से  भी  मुलाकात की  ।  इथोपिया  के  मंत्री  ने  31-10-91  को  एक  संवाददाता  सम्मेलन  को  भी  सम्बोधित  किया  जिसमें
 उन्होंने  सावंजनिक  और  निजी  उद्यमियों  से  इधोपिया  की  बिगड़ी  हुई  अर्थव्यवस्था  के  निर्माण  में
 सहायता  करने  को  कहा  ।

 भारत  इथोपिया  को  जल  संसाधन  प्रबंध  व्यवस्था  और  लघ्‌  उद्योगों  के  क्षेत्रों  में
 सहायता  देता  रहा  तद्यापि  उस  देश  में  हाल  ही  के  गृह  संघर्ष  के  कारण  इन  क्षेत्रों  से  सम्बद्ध
 कार्यक्रमों  म ेगतिरोध  आ  गया  वहां  स्थिति  सामान्य  होते  ही  इन  कार्यक्रमों  को  शरू  कर
 दिया  जाएगा  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 12  बजे  मध्यान्ह

 अ्रध्यक्ष  द्वारा  घोषणा

 लोकसभा  को  कार्यवाही  को  दूरदर्शन  पर  दिखाये  जाने  के  वारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  सभा  की  कार्यवाही  को  दूरदर्शन  पर  दिखाने  के  प्रश्न  पर
 दलों  और  ग्रुपों  के  संश्रदीय  कार्य  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रियों  सूचना  और  प्रसारण

 केन्द्रीय  लोक  निर्मागविभाग  और  लोकसमा  सचिवालय  के  संबंधित  अधिकारियों  के  साथ  चर्चा
 चर्चा  की  गई  थी  ।  ग्रुपों  के  नेताओं  की  बठक  में  भी  इस  मामले  पर  संक्षिप्त  और  अनौपचारिक
 की  गईथी  ।  दलों  और  सभा  की  सामान्य  प्रयोजन  समिति  ने  भी  इस  पर  विचार  किया  लोकसभा
 और  राज्य  सभा  की  सामान्य  प्रयोजन  समितियों  की  26  1991  को  हुई  संयुक्त  बंठक
 में  भी  इस  पर  विचार  हुआ  ।  इन  बैठकों  में  जिन  बातों  पर  सहमति  वे  निम्नलिखित  हैं  :---

 कि  सभा  की  कार्यवाही  को  दूरदर्शन  पर  दिखाया  जाये  ।

 कि  प्रारम्भ  में  प्रघत  काल  को  दूरदर्शन  पर  दिखाया  जाये  !

 कि  बाद  में  वित्तीय  और  अन्य  महत्वपूर्ण  मामलों  संबंधी  कार्यवाही  को
 दर्शन  पर  दिखोधा

 कि  इस  संबंध  में  विस्तृत  तरीकों  का  नियतन  संबंधित  अभिकरणों  ह्वारा  किया  जाये
 जिसे  पीठासीन  अधिकारी  स्वीकृत  करे  ।

 कि  ऐसे  मामलों  जिन्हें  पीठासीन  अधिकारी  असंसदीय  घोषित  करे  और  जो
 सभा  की  मर्यादा  के  अनुरूप  न  दूरदशन  पर  न  दिखाया  जाये  ।

 कि  प्रयोग  के  तौर  पर  कार्यवाही  को  दूरदर्शन  पर  ऐसे  किसी  भी  जो  अध्यक्ष
 नियत  दिखाया  जाये  ।

 ह

 कि  दूरदर्शन  से  प्रइन  काल  का  वास्तविक  प्रसारण  उस  दिन  से  प्रारम्भ  जो
 पीठासीन  अधिकारी  द्वारा  नियत  किया  जाये  ।

 कि  आवश्यकता  पड़ने  पर  इससे  संबंधित  मामलों  पर  कार्य-मंत्रणा  समिति  में  विचार
 किया  जाये  ।

 कि  प्रारम्भिक  चरण  में  उपलब्ध  समय  सीमित  होने  के  कारण  इसे  दूरदर्शन  पर  दिखाने
 का  कार्यक्रम  उपलब्ध  समय-सीमा  के  अनुसार  ही  बनाया

 कि  इसे  दूरदशेन  पर  दिखाने  का  कार्य  परीक्षण  के  आधार  पर  किया  जाये  ।

 कि  इस  संबंध  में  होने  वाले  अनुभव  के  आधार  पर  इस  बारे  में  आये  आवश्यक
 कदम  उठाये

 मुझे  आशा  है  कि  सभा  इन  प्रबंधों  को  सहमति  प्रदान  करेगी  ।

 अनेक  माननोय  सदस्य  :  जी  हां
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 श्री  निर्मल  कान्ति  चटजों  :  महोदय  मुझे  आशंका  है  कि  अब  अधिकांश  बातों  को
 असंसदीय  घोषित  किया  जाएगा  ।

 ]

 श्रो  मोहन  सिंह  :  जीरो  आवर  का  जो  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण
 होता  है  उसके  लिए  आप  क्‍या  करेंगे  ?

 श्रो  राम  विलास  पासवान  :  यह  जो  टेलीकास्ट  इस  पर  किसका
 कंट्रोल  होगा  ।  गवनेमेंट  के  द्वारा  कंट्रोल  होगा  या  लेजिसलेचर  का  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  लेजिसलेचर  का  ।

 व्यवधान

 थो  चल्रजो  त  यादव  :  महोदय  जब  आप  किसी  बात  को  कहते  हैं  तो
 उस  अंश  का  सम्पादन  कौन  करेगा  ?  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसे  सचिवालय
 द्वारा  देखा  और  स्वीकृत  किया  जाएगा  या  इसे  दूरदर्शन  पर  प्रसारण  करने  वाले  सूचना  और  प्रसारण
 मंत्रालय  के  अधिकारियों  द्वारा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  चिता  मत  कीजिए  ।  यह  सचिवालय  का  उत्त  रदायित्व  है  ।
 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  सचिवालय  क्‍या  है  ?  यह  स्वचालित  हैं  ।  जिसे  भी  आप  असंसदीय

 समभें  उसी  माग  को  निकाल  दिया  जाता  है  |  इसमें  कोई  अन्य  शामिल  नहीं  है  ।

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  सोना  संसदीय  है  या  असंसदीय  क्योंकि  ऐसा  अक्सर  होता  है  ।  कुछ  सदस्यों  को  सोते  हुए  दिखाया
 जा  सकता  है|  इसे  असंसदीय  माना  जाना

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मेरे  विचार

 से
 मेरे  विक्षन  पूर्ववर्तियों  ने  यह  विनिर्णय  दिया  है  कि  खर्राटे

 लेते  हुए  सोना  असंसदीय  है  ।

 रो  निर्मल  फाल्ति  चट्जों  :  महोदय  क्‍या  हमें  पहले  से बताया  जा  सकता  है  कि  यह  कब  से
 शुरू  होगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  आपको  बता  ।  हम  एक  नोट  भेजेंगे  ।

 श्रो  निर्मल  कान्ति  चढजों  :  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  उस  अंवसर  पर  आव  अपनी
 पूर्ण  निष्पक्षता  जारी  रखेंगे  और  हमें  अवसर  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल  प्रयोग  के  तौर  पर  शुरू  करेंगे  और  बाद  में  देखेंगे  ।

 ओ  मुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  निर्मेल
 जी आज  हम  इसे  दुरदर्शषत  पर  नहीं

 दिखा  रहे
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 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मोरेश्वर  सावे  ।

 ]

 श्रो  मोरेइवर  सप्व॑  :  अध्यक्ष  मैं  इस  सदन  के  माध्यम  से  केन्द्र  सरकार
 का  ध्यान  महाराष्ट्र  प्रांत  के  मराठवाड़ा  क्षेत्र  में भीषण  सूखे  की  स्थिति  की  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 इस  क्षेत्र  क ेसात  जिलों  नान्देड़  और  परभनी  में

 पिछले  तीन  महीनों  से  वर्षा  नहीं  हुई  जिसके  कारण  रबी  और  खरीफ  दोनों  फसलें  बरबाद  हो  गई

 हैं  ।  किसानों  के  समक्ष  चारे  और  पानी  की  भीषण  समस्या  पंदा  हो  गई  इस  क्षेत्र  में  जलस्तर

 भी  काफी  नीचे  चला  गया  है  और  अधिकांश  तालाब  सूख  गये  जिससे  पशुओं  के  लिए  पीने  का

 पानी  और  चारे  की  समस्या  पंदा  हो  गई  है  |  खेतों  की  सिंचाई  भी  नहीं  हो  पा  रही  महाराष्ट्र
 सरकार  का  कहना  हैं  कि  नियमानुसार  20  दिसम्बर  तक  क्षेत्र  को  सूखाग्रस्त  घोषित  नहीं  किया  जा

 सकता  ।  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  न  किए  जाने  के  कारण  क्षेत्र  में  अब  तक  राहत  कार्यक्रम  भी  शुरू  नहीं
 किए  गए  हैं  ।

 अतएव  मेरी  केन्द्र  सरकार  से  मांग  है  कि  इस  क्षेत्र  को  अविलंब  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  किया

 जाए  और  केद्ध  द्वारा  प्रान्त  सरकार  को  300  करोड़  रुपए  की  सहायता  राशि  प्रदान  की

 ग्रामीण  किसानों  और  खेतीहर  मजदूरों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी

 ग्रोजना  शुरू  की  पश्‌  ओं  के  लिए  चारे  की  व्यवस्था  की  जाए  ।  गांवों  में  पीने  के  लिए  पानी
 |

 टेकरों  ढ्वाशआ  उपलब्ध  कन्या  साथ  ही  किसानों  के  बकाया  कर्जों  की  वसूली  रोक  दी  जाए
 तथा  अन्य  टैक्‍्सों  को  माफ  किया

 ]

 श्रो  कादम्बूर  जनदंनन  :  आपके  माध्यम  से  रेल

 मंत्रालय  का  ध्यान  म  नेयाची  जंवदान  से  मदुरे  जंक्शन  की  यूगों  पुरानी  मीटर  गेज  लाइन  को

 हटाने  के  निर्णय  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  जिससे  तमिलनाडु  के  दक्षिणी  जिलों  की  सम्पूर्ण  जनता  के

 साथ  भारी  अन्याय  हुआ  है|  ये  लोग  राज्य  की  राजधानी  मद्रास  तक  सीधे  अपनी  यात्रा  के  उस

 अधिकार  से  बंचित  हो  जाएंगे  जो  उन्हें  ब्रिटिश  काल  से  मिला  हुआ  था  !

 अतः  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  बहाने  से  वर्तमान  मीटर  गेज  लाइन  को  नहीं  हटाना  चाहिए

 और  करुर  से  तूतिको  रेन  तक  की  बड़ी  लाइन  की  नई  परियोजना  वर्तमान  मीठर  गेज  लाइन  के

 समानांतर  लाइन  होनी  चाहे  तथा  सीधे  मद्रास  सम्पर्क  वाली  वर्तमान  मीटर  गेज  लाइन  को  हटाए
 नई  बड़ी  लाइन  परियोजना  की  सुविधा  देकर  हमारे  देश  के  उत्तरी  भागों  से  नया  सम्पके

 बनाना  चाहिए  और  इस  प्रकार  तमिलनाडू  के  दक्षिण  जिलों  के  लोगों  के  साथ  न्याय  किया  जा

 सकेगा  ।

 श्री  बालयोगी  :  आंध्र  प्रदेश  में  हाल  की  मारी

 वर्षा  और  बाढ़  से  खड़ी  फसलों  को  भारी  क्षति  हुई  फसलों  की  अनुमानित  हानि  लगभग  200

 करोड़  रुपए  कोनासीमा  विशेयकर  पूर्वी  गोदावरी  जिले  में  मेरे  निर्वाचन  अमालापुरम
 जिसे  आंध्र  प्रदेश  का  चावल  का  कटोरा  कहा  जाता  में  भारी  वर्षा  से  काफी  क्षति  पहुंची
 हजारों  एकड़  कृषि  भूम  नदी  और  वर्षा  के  पानी  में  डूब  गई  ।  अनेक  लोग  जिन्होंने  उर्वरकों  की  खरीद
 के  लिए  ऋण  लिए  ऋण  वापस  करने  में  काफी  क/ठेनाई  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।
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 मैं  माननीय  कृषि  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  वह  यह  देखें  कि  भारतीय

 खाद्य  निगम  को  अपर्वाणत  धान  खरीदने  के  निदेश  दिए  इस  क्षेत्र  के  किसानों  को
 यती  दरों  पर  कीटनाशक  दवाएं  और  उवंरक  दिए  थाएं  और  किसानों  को  हानि  से  उबारने  के

 लिए  उचित  मुआवजा  दिया  प्रस्तावित  फसल  बीमे  की  सुविधा  किसानों  की  व्यक्तिगत  भूमि  जोतों
 की  सर्वक्षण  संख्या  क ेआधार  पर  उपलब्ध  कराई  जाए  न  कि  जिले  को  एक  इकाई  केवल
 तभी  फसल  बीमा  या  ऋण  वीमा  किसानों  के  लिए  लाभदायक  सिद्ध  हो  सकता

 ]

 श्री  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  देश  के  विभिन्‍न  भागों
 में  रह  रहे  आदवासियों  की  समस्याओं  की  तरफ  संक्षिप्त  रूप  में  खींचना  आज  सबसे  दुखद
 स्थिति  यह  है  कि  पिछले  कुछ  दिनों  से  आदिवासियों  की  दुर्देशा  इतनी  बढ़  गई  है  कि  कई  जगहों  पर
 उनके  भूख  से  मरने  के  समाचार  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  मैं  20  तारीख  को  कर्नाटक  गया  हुआ  वहां  मैसूर  जिले  में  ददावली
 नामक  स्थान  वहां  पर  गोपाल  गौड़ा  कट्ठा  कालोनी  उसमें  22  जून  से  लेकर  22  जुलाई
 तक  आठ  आदिवासी  लड़के  और  एक  महिला  की  मृत्यु  भूख  से  हो  गयी  ।  वे  लोग  जंगल  से  हटा  कर

 वहां  बसाए  गए  उस  कालोनी  में  वसाए  गए  हैं  ।  लेकिन  वहां  तक  जाने  का  कोई  रास्ता  नहीं
 तीन  किलोमीटर  हम  पैदल  चलकर  जन॑लिस्ट  के  साथ  पहुंचे  ।  उनके  पास  न  जीविकोपार्जन  का  साधन

 है  ।  सुबह  से  लेकर  शाम  तक  वे  मजदूरी  करते  केवल  तीन  महीने  खेत  में  ।  चार  रुपये  महिला  को
 और  पांच  रुपये  पुरुष  को  मजदूरी  दी  जाती  है  ।

 मैं  आपके  रिकार्ड  में  लाने  के  लिए  कह  रहा  हूं  ।  क्‍यों  सरकार  जांच  कराए  कि  ऐसा  हआ
 है  या  नहीं  ।  जो  महिला  मरी  है  वह  कुलम्मा  उम्र  45  साल  ।  बच्चे  दो  साल  से  लेकर  पांच  साल
 के  वीच  के  चेलवी  और  मारा  ।  आठ  बच्चे  हैं  दों  साल  से
 लेकर  पांच  साल  वे  भूख  से  बिलख-बिलख  कर  मर  गए  ।  जिस  दिन  हम  हमने  देखा  कि  वहां
 कोई  सकल  स्वास्थ्य  की  बात  तो  छोड़  बगल  में  तालाब  उसमें  से  वे  पानी  पीते  हैं
 कोई  जीविकोपाज॑न  का  साधन  नहीं  मैंने  एक  एग्जाम्पल  दिया  ।  इसी  तरह  से  जहां-जहां  ट्राइब्ल
 एरियाज  किसी  भी  स्टेट  आजादी  के  45  साल  बाद  भी  उनकी  यह  दुर्दशा  वे  जीवन  की
 मुख्य  मेन  स्ट्रीम  से  कटे  हुए  इसलिए  हम  मारत  सरकार  से  आग्रह  करते  हैं  कि  यह  कोई
 राज्य  का  मामला  नहीं  बल्कि  आदिवासियों  के  उनके  रोजगार  के  संस्कृति  की  रक्षा  के
 लिए  और  उनको  मुखमरी  के  कगार  से  बचाने  के  लिए  सरक/र  को  कोई  न  कोई  कार्यक्रम  तैयार
 करना  चाहिए  ।  तमाम  राश्यों  के  मुख्यमंत्रियों  को  पत्र  लिखकर  या  उनकी  बैठक  बुलाकर  सरकार
 आदिवासियों  की  भीषण  समस्या  को  गम्भीरता  से  ले  और  भूख  से  जो  मरे  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  जो
 मुआवजा  देने  की  बात  वह  करें  ।  लेकिन  भुखमरी  और  न  इसके  लिए  कार्यक्रम  बनाएं  ।

 श्रो  निर्मल  कान्ति  चटजों  :  अध्यक्ष  1947  के  बाद  से  हमें  इस  बात  पर  गर्व
 है  कि  1943  में  बंगाल  में  जो  सूखा  पड़ा  था  वेसा  स्खा  अब  नहीं  वैसा  सखा  अब  नहीं  पड़
 रहा  यदि  स्थिति  इस  हृद  तक  बदल  गई  है  कि  लोग  मुखमरी  के  कारण  मर  रहे  हैं  और  वह  भी
 सूखे  की  समाप्ति  के  पश्चात  तो  आदिव|सी  लोगों  की  आह  हमें  लगेगी  ।  अतः  भारत  सरकार  को  इस
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 बारे  में  कुछ  करना  चा।हए  ।  हम  इन  बातों  की  पुनरावर्ती  नहीं  यह  सुनकर  बड़ा  दुख  होता
 है  कि आज  लोग  इसलिए  मर  रहे  हैं  क्योंकि  उनके  पास  खाने  को  भोजन  नहीं  हैं  और  उनकी  कोई
 आय  नहीं  है  ।  क्या  हम  1947  से  पहले  के  दिनों  की ओर  लौट  रहे  सरकार  को  इस  मामले  में
 अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करनी  चा।हुए  |  मैं  आपके  माध्यम  से  विनम्र  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  याद  भुखमरी  से  मौतें  हुई  चाहे  वह  आदिवासियों  की  हो  या  अन्य
 व्यक्तियों  तो  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  हमें  सबसे  पहले  यह  जानना  चाहिए  कि  सच्चाई  क्या
 है  और  यदि  यह  सच  है  तो  राज्य  सरकार  और  केन्द्रीय  सरकार  को  वास्तविकता  और  तथ्यों  को

 सुनिश्चित  करने  के  पश्चात  उचित  उपचारी  उपाय  करने

 श्रो  वासुदेव  आचायं  :  त्रिपुरा  में  मुखमरी  के  कारण  अनेकों  लोगों  की

 मृत्यु  हो  गई  राज्य  सरकार  ने  त्रिपुरा  के  आददेवासी  लोगों  के  जीवन  को  बचाने  के  लिए  कोई
 उपाय  नहीं  किये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आचायें  मैंने  जो  कुछ  कहा  है  यदि  आप  उसे  समभ  गये  हैं  तो आपको
 इस  बात  को  दुबारा  नहीं  उठाना  चा।हए  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  यह  केदल  कर्नाटक  तक  सीमित

 नहीं  होना  जैसा  कि  अभी  त्रिपुरा  को  घटना  के  बारे  में  कहा  गया  वहीं  आन्ध्र  प्रदेश  में
 मखमरी  से  मौतों  के  बारे  में  में  बहुत  व्याकुल  करने  तथा  कष्ट  पहुंचाने  वाला  एक
 लेख  भी  छपा  है  ।  भारत  को  संसद  के  समक्ष  एक  व्यापक  योजना  प्रस्तुत  करनी
 चाहिए  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अध्यक्ष  रामविलास  पासवान  जी  ने  इस  मामले
 को  उठाया  है  और  उन्होंने  विशेष  रूप  से  कर्नाटक  के  बारे  में  उल्लेख  किया  है  तथा  आन्ध्रप्रदश  के
 बारे  में  मी  समाचार  मिले  हैं  ।  हम  त्रिपुरा  में  मुखमरी  से  हुई  मौतों  के  बारे  में  सदन  में  पहले  ही
 उल्लेख  कर  चुके  हैं  ।  डा०  रामचन्द्र  डोम  ने  इसे  गत  सप्ताह  उठाया  लेकिन  इस  संबंध  में  कोई

 कोई  श्रतिक्रिया  व्यक्त  नहीं  की  गई  है  ।  अतः  अब  आपने  यह  टिप्पणी  की  मैं  आशा
 करता  हूं  कि  सरकार  सम्पूर्ण  भारत  में  मुखमरी  से  हुई  इन  मौतों  को  गम्भीरता  से  लेगी  ।  हमने  भी
 इस  बात  को  उठाया  है  ।

 ये  महत्वपूर्ण  मामले  उठाये  गये  मैंने  देखा  कि  श्री  अजुन  सिंह  जी  आमतौर  पर  अपनी
 प्र/तक्रिया  व्यक्त  करते  हैं  ।  यह  एक  अत्यंत  गम्भीर  मामला  हैं  |  शायद  वह  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं
 शायद  दूसरे  लोग  भपकी  ले  रहे  लेकिन  इस  सबंध  में  कुछ  न  कुछ  किया  जाना  चाਂ

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  नहीं  है  ।  उन्हें  बोलने  दीजिये  ।

 श्रो  बसुदेव  आचायं  :  न  तो  राज्य  सरकार  ने  और  न  ही  केन्द्रीय  सरकार  ने  त्रिपुरा  में  लोगों
 के  जीवन  की  रक्षा  करने  के  लिये  कोई  उपाय  किये  हैं  ।

 श्रो  मनोरंजन  भक्‍त  और  निकोबार  द्वीप  :  माननीय  सदस्य  श्री  निर्मल
 कान्ति  चटर्जी  ने  सही  कहा  है  कि  194  3.  के  पश्चात  हमने  इस  वात  की  सौगन्ध  ली  थी  कि  सखमरी
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 से  कोई  मौत  नहीं  होगी  ।  स्वतंत्रता  प्राप्त  के  पश्चात  कांग्रेस  दल  और  कांग्रेस  सरकार  ने  अभी  तक  इस
 नीति  का  अनुसरण  किया  इसीलिए  यह  अत्यन्त  जरूरी  है  कि  जब  भखमरी  से  म  हे
 समाचार  मिल  रहे  हों  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जांच  करनी  चाहिए  कि  क्या  यह  भोले
 वास्तव  में  मुखमरी  के  कारण  हुई  है  या  अतिसार  या  किसी  अन्य  सम्बन्धित  बीमारी  के  कारण  हुई 20  सूज़ी  कार्यक्रम  और  दूसरे  कार्यक्रम  गरीब  लोगों  के  लिये  जवाहर  रोजगार  समेकित
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आदि  में  दृढ़  विश्वास  व्यक्त  करते  हुये  सवंत्र  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  किया
 है  कि  मुखमरी  से  कोई  मृत्यु  नहीं  हुई

 यदि  आदिवासी  क्षेत्र  या  गैर-आदिवासी  क्षेत्र  स ेअभी  तक  कोई  समाचार  मिला  हैं  तो  इस
 संबंध  में  सरकार  द्वारा  उचित  रूप  से  जांच  की  जानी  चाहेये  और  सरकार  को  इस  वारे  में  संसद  को
 सूचित  करना  चाहिए  ताकि  अन्तिम  रूप  से  यह  स्पष्ट  हो जाए  कि  यह  सरकार  के  विरुद्ध  कपटपूर्ण
 ढंग  से  और  राजन  तिक  रूप  से  प्रे,रत  तो  नहीं  है  |

 श्रों  बसुवेब  आचायं  :  मुखमरी  से  मृत्यु  की  सूचना  आन्श्र  प्रदेश  ,  कर्नाटक  और  त्रिपुरा  से
 प्राप्त  हुई  हैं  ।  इसके  बावजूद  भी  सरकार  चुप  है  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  जब  महत्वपूर्ण  मामले  उठाये  जाते  हैं  तब  यदि  सभो  सदस्य  खड़े  होकर
 बोलने  लग  जायें  तो  मामले  का  महत्व  खत्म  हो  जाता  है  ।

 हम  यह  नहीं  जान  पाते  कि  मामले  में  क्या  करना  इसीलए  जब  इस  मामले  को
 उठाया  गया  था  तो  अध्यक्षपीठ  से  मेंने  यह  कहा  था  कि  हमें  उपाय  करने  इसके  वावजद
 यदि  आप  इन  वातों  को  बार-बार  दोहराते  हैं  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  इससे  क्या  हासिल  होगा  ।  यदि
 आप  इस  संबंध  में  बोलना  चाहते  हैं  तो  इसमें  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन  मैं  श्री  संतोष  मोहन
 देव  को  बोलने  की  अनुमति  दे  रहा  हूं  ।

 श्रो  संतोष  मोहन  देव  :  जो  भी  आरोप  लगाये  गये  हैं  उन  के  वारे  में  जांच  कराई  जानी  चाहिए
 और  सरकार  को  इस  बारे  में  बताना  चाहिए  ।

 |

 श्रो  बासुदेव  आचायं  :  कौन  जांच  करेगा  ?  यह  बजट  सत्र  के  दौरान  सभा  में
 उठाया  गया  था  ।  सरकार  ने  कोई  जांच  नहीं  की  ।  आप  क्या  जांच  करेंगे  ।

 श्रो  चित  बसु  :  हमें  यह  जातकर  प्रसन्तता  हुई  है  कि  आपने  स्वयं  ही  कुछ
 टिप्पणियां  की  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कोई  अपमानजनक  टिप्पणी  नहीं  की  है  ।

 श्रो  चित  बसु  :  महत्वपूर्ण  प्रश्न  यह  है  कि  कौन  जांच  कप्रा  सरकार  का  विचार  राज्य
 सरकार  अथवा  किसी  अन्य  ऐजेंसी  से  जांच  कराने  का  है  ?  इस  वात  में  बहुत  संदेह  है  क्योंकि
 राज्य  सरकार  आमतौर  पर  अपनी  गलतियों  को  स्वीकार  नहीं  करती  हैं  जिस  उह्दश्य  से  हमने  यह
 टिप्पणी  की  है  वह  उदंश्य  ही  समाप्त  हो  जायेगा  ।

 अतः  मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  आप  यह  बतायें  कि  उचित  जांच  के  लिए  किस  प्रकार
 की  ऐजेंसी  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  मामले  की  जांच  नहीं  कर  रहा  हूं  ।
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 श्री  बसुदेंव  आंचोय  :  एक  आवास  स|मते  होनी  चाहिए  जो  इस  मामले  की  जांच  करेगी  ।

 श्रो  लोकनाथ  चोधरो  :  जब  कभी  भूखमरी  से  मृत्यु  का  प्रश्न  उठाया  गया
 या  तो  इस  सरकार  ने  या  किसी  अन्य  सरकार  ने  इसे  नकार  दिया  है  ।  अतः  भूखमरी  से  मौतों

 कौ  सम्पूर्ण  तथ्य  छिपा  रह  जाता  है  |  पिछले  कुछ  वर्षों  से  इस  दंश  की  यही  आदत  रही  है  ।  आप

 पहले  ही  टिप्पणी  कर  चुके  हैं  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  और  इसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  एक  स्वतंत्र  तंत्र  की  स्थापना  करे  जिसके  जहां  कहीं  भुखमरी  से

 मौतें  हों  तो  तथ्यों  को  सुनिश्चित  क्रिया  जा  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  >  अज्‌  नसिह  सरकार  की  तरफ  से  जवाब  दे  रहे  उन्हें  जवाब
 4
 /

 4p  ay

 मानव  संसाधन  विकंस  मंत्री  अजु  न  :  मैं  आपका  अत्यंत  आमारी  हूं
 कि  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  की  गई  इच्छाओं  के  अनुरूप  आपने  निर्देश  दिया  है  और  मैं  आपको
 आउवस्त  करना  चाहता  हूं  कि  इस  निदंश  का  पूरी  तरह  से  पालन  किया  जायेगा  ।  इन  घट  रही
 नांओं  के  मूल  प्रइन  के  बारे  में  और  इन  तथ्यों  को  कैसे  सुनिश्चित  किया  जाये  तथा  इसके  पश्चात  किस

 प्रकार  उपाय  किये  इस  संबंध  में  मैं  अपने  अनुभव  को  बताना  चाहूंगा  कि  इस  सच्चाई  का  पता

 लगाने  में  अनेक  करठिनाइयां  आ  रही  हैं  और  इस  प्रयास  में  मैं  समा  के  साथ  हूं  कि  ऐसी  खेदपूर्ण  भूलों
 के  मामलों  जहां  भुखमरी  से  लोगों  की  मौत  होती  जंसा  कि  आरोप  लगाया  गया  कोई  न

 कोई  तंत्र  अवश्य  होना  जिसमें  सभी  का  हिस्सा  हो  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  मुझे  किसी  राज्य  से  कोई
 रिपोर्ट  मिले  तभी  मैं  आपसे  बात  करूँ  ।  ऐसी  कोई  बात  नहीं  हैं  ।  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि

 विपक्ष  के  माननीय  नेता  ने  सम्पूर्ण  मामले  को  इस  पारेप्रेक्ष्य  में  लिया  है  कि  यहु  किसी  विशेष  राज्य

 से  सम्बन्धित  मामला  नहीं  यह  एक  राजन  तिक  मामला  नहीं  है  ।  लेकिन  वास्तविकता  यह  है  कि

 यदि  ऐसे  आरोप  लगाये  जाते  हैं  तो  हमें  बात  की  मूल  तक  जाना  होगा  तथा  इसमें  किसी  मी  व्यक्ति

 द्वारा  किसी  तरह  की  त्रुटि  को  तुरन्त  बताया  जाना  मल  ही  इसके  चाहे  जो  भी  परिणाम

 मैं  इस  संबंध  में  आपके  माध्यम  से  सदन  को  आश्वासन  दिलाता  हूं  कि  मैं  इस  मामले  में  माननीय

 गहमंत्री  और  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  माननीय  प्रधानमंत्री  से बातचीत  और  उनसे  सदन  के

 कुछ  वरिष्ठ  सदस्यों  से  बिचार  विमर्श  कर  ऐसे  मुहँ  पर  ऐसी  व्यवस्था  कायम  करने  का  अनुरोध
 करूंगा  जिससे  कि  सदन  में  कोई  विवा  दन  तमी  हम  कह  सकते  हैं  कि  क्या  किया  जा  सकता

 श्रो  राम  विल।स  पासवान  :  जो  मैंने  उदाहरण  दिया  मैं  पूरे  दंश  की  बात  कह  सकता
 लेकिन  मैंने  जो  कहा  है  वहां  मैं  स्वयं  गया  हुं  20  तारीख  को  और  मैंने  देखा  है  आप  जांच  कराकर
 बतायें

 श्रो  अजु'न  सिह  :  वही  मैंने  कहा  है  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  :  एक  होता  हैं  फैक्ट  आप  एक  कानून  बनाने  की  कह  रहे
 जहां  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  में  मामला  आया  मैंने  एक  जगह  का  उदाहरण  दिया  और
 भी  माननीय  सदस्य  त्रिपुन  का  दे  रहे  आप  इन्कवारी  करवाकर  रिपोर्ट  सदन  के  पटल  पर

 श्री  अजुन  सिंह  :  मैंन  यह  नहीं  कहा  है  कि  जो  पासवान  जी  ने  कहा  उस  पर  जानकारी  नहीं
 ली  सबसे  पहले  उस  पर  ली  जायेगी  ।
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 श्री  रामविलास  पासवान  :  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  वक्तव्य  कया  सरकार  इस  सम्बन्ध  में

 सदन  को  सूचित  करेगी  ?  हम  लोगों  ने  मामला  उठाया  आपके  माध्यम

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  यह  मुद्दा  उठाया  मैंने  दूसरे  सदस्यों  को  इस  पर  चर्चा  की

 अनुमति  दी  मैं  सरकार  से  इस  मामले  की  छानबीन  करने  तथा  सुघारात्मक  उपाय  उठाने  का

 अनुरोध  करता  हूं  ।  सदन  के  नेता  ने  खड़ा  होकर  कहा  कि  वह  निश्चय  ही  ऐसा  करेंगे  तथा  वह  ऐसी
 प्रक्रिया  को  अपनायेंगे  जिससे  कि  ऐसे  मामलों  में  कोई  संदेह  न  रह  इसके  यदि  आप

 ऐसा  करते  हैं  तो  क्या  यह  उ।चत  होगा  ?

 श्री  चन्द्रजोत  यादव  :  मैं  एक  मुद्दा  उठाना  चाहता  हूं  ।

 श्रो  सिह  देव  ः  जहां  तक  उड़ीसा  का  सम्बन्ध  है  वहां  5,000  लोगों  की
 भूख  से  मृत्यु  हुई  यहां  तक  कि  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  मी  सदन  में  खड़ा  होकर  कहा  कि  इवेत  पत्र
 मिथ्या  था  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  के  नेता  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उड़ीसा  के  कोरापुट
 जिले  में  जनजाति  के  5,000  लोगों  की  भूख  से  मृत्यु  क ेमामले  को  सदन  में  विपक्ष  के  नेता  तथा
 प्रधानमंत्री  के  साथ  चर्चा  करें  जिसके  संबंध  में  उड़ीसा  विधानसभा  के  उपाध्यक्ष  को  भी  सही  बात  कह
 कर  गलती  सुधारनी  पड़ी  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  जीवन  और  मृत्यु  को  राजनीति  से  परे  रखना  चाहिए
 तथा  जहां  कहीं  मी  ऐसी  घटना  चाहे  इस  राज्य  में  या  किसी  अन्य  राज्ष्य  उसे  उसी  तरीके  से
 निपटा  जाना  श्री  आडवाणी  जी  ने  भी  यही  कहा  है  तथा  माननीय  नेता  ने  भी  वही  कहा  है  ।
 ऐसी  स्थिति  से  उसी  तरह  निपटा  जाना  चाहिए  तथा  यदे  इसमें  कोई  सुधार  की  गुंजाइश  हो  तो
 उसके  लिए  निश्चय  ही  कोशिश  की  जानी  चाहिए  तथा  ऐसा  उपाय  करना  चाहिए  जिससे  कि  इसकी
 पुनरावृत्ति  न  हो  पाये  ।

 )

 थो  इनाजीत  गुप्त  :  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  जब  कभी  भी  भूख  से
 लोगों  की  मृत्यु  होती  है  तथा  जब  उसके  बारे  में  समाचार  आता  है  तो  हमारी  मनस्थति  को  चोट
 पहुंचती  लेकिन  मुद्दा  यह  है  कि  हमारे  देश  के  अत्यधिक  संख्या  में  लोग  मयानक  भूखमरी  की  स्थिति
 में  जी  रहे  हैं  ।  मले  ही  प्रतिदिन  वे  भूख  से  न  मर  रहे  हों  परन्तु  वे  भयानक  भूखमरी  की  स्थिति  में
 जी  रहे  महिलाएं  प्रतिदिन  अपमी  चार  रुपये  की  मजदूरी  में  कैसे  अपना  जीवन  निर्वाह  करे  और
 क्या  बच्चों  को  खिलाये  ?  इसलिये  इसमें  और  भी  अधिक  मूल  प्रश्न  अन्तर्ग्रस्त  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वास्तव  में  यही  समस्या  है  जिस  पर  हम  लोग  चर्चा  आर्थिक  स्थिति
 पर  चर्चा  के  दौरान  हम  इस  विषय  पर  निश्चित  रूप  से  चर्चा

 श्रो  चन्द्रजोत  यादव  :  आप  कब  इस  पर  चर्चा  करने  जा  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  समय  निद्चत  करने  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  हमें  इस  विषय  को  वरियता  देनी

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  समय  निश्चित

 )
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 श्री  हरिकिशोर  सिह  :  अध्यक्ष  प्रसन्‍नता  की  बात  है  कि  पड़ोसी  मित्र  देश
 नेपाल  के  प्रधानमंत्री  माननीय  श्री  गिरजा  प्रसाद  कोईराला  जो  शीघ्र  ही  अपनी  प्रथम  विदेश  यात्रा
 पर  भारत  आ  रहे  हैं  ।  उनकी  यह  यात्रा  दोनो  सहोदर  देशों  के  लिये  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  नेपाल
 के  जनतांत्रिक  इतिहास  में  कोईरा  ला  परिवार  का  योगदान  अद्वितीय  रहा

 श्री  मातृका  प्रसाद  जी  स्व०  विशेश्वरप्रसाद  जी  कोईराला  ही  नहीं  बल्कि  उनके
 सारे  परिजन  नेपाल  एवं  नेपाली  जनता  की  लम्बी  जनतांत्रिक  संघर्ष  यात्रा  के  प्रेरणा  स्रोत  रहे  बल्कि
 भारतीय  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  सक्रिय  सहयोग  मी  रहे  स्व०  तिश्वेश्वर  प्रसाद  कोईराला  और
 उनके  अग्रज  मातृका  बाबू  भारतीय  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  निर्णायक  क्षणों  में  भारत  के  कायगारों  में
 12.27  सईद  पीठासोन

 ]

 ब्रिटिश  साम्राज्यशाही  के  मेहमान  भी  थे  ।  स्व०  विशेश्वर  प्रसाद  कोईराला  को  वहां  के  लोग  गांधी
 जवाहर  और  जयप्रकाश  कहा  करते  थे  ।

 स्व०  विशेश्वर  प्रसाद  जी  कोईराला  भातीय  समाजवादी  आन्दोलन  से  भी  गहरे  तौर  पर

 जड़े  हुए  थे  ।  मेरे  राज्य  बिहार  में  कांग्रेस-सोशलिस्ट  पार्टी  के  एक  प्रमुख  पदाधिकारी  भी  थे  ।  और
 जयप्रकाश  नारायण  जी  के  अच्छे  सहयोगी  थे  ।  दोनों  राष्ट्रों  के  बीच  समय  एवं
 सभ्यता  ने  ऐसा  ताना  बाना  जोड़  रखा  है  जिनकी  उपेक्षा  दोनों  के  लिए  आत्मघातक  होगा  ।  प्रकृति
 पहाड़  एवं  नदियों  ने  हम  दोनों  के  बीच  ऐसे  स्नेह  सेतु  का  निर्माण  किया  है  जिसका  सदप्रयोग  हम
 दोनों  राष्ट्र  नाग(रेकों  के  जीवन  स्तर  में  बुनियादी  परिवर्तन  करने  के लिए  सहज  तौर  पर  कर  सकते
 हैं  ।  विश्व  बंक  के  एक  अनुमान  के  अनुसार  नेपाल  में  से  वरदान  स्वरूप  लगभग  दस  हजार
 मेगावाट  जल  बिद्युत  का  उत्पादन  हो  सकता  है  ।  इसी  प्रकार  नेपाल  हिमालय  की  श्वूखलायें  ही
 पय  भारतीय  नदियों  की  स्रोत  स्थली  उत्तर  बिहार  एवं  उत्तरी  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  तो  ये
 नदियां  मानो  जीवन  रेखा ही  हैं  ।  दोनों  मित्र  राष्ट्रों  के  पारस्परक  सहयोग  से  इन्हें  कल्याणकारी  रूप
 सहज  ही  दिया  जा  सकता  है  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  ह/रकिशोर  सिंह  यह  शूत्यकाल  है  ।  अभी  आप  भाषण  नहीं  दे
 सकते  हैं  |  कृपया  समाप्त  की।जए  ।

 श्री  हरकिशोर  सिह  :  अध्यक्ष  मेरा  संसदीय  क्षेत्र  भारत  नेपाल  की  सीमा  पर
 बागमती  नदी  जिसकी  उदगमस्थली  कौ  स्वणिम  बर्फीली  शिखायें  हैं  और  जो  काठमाण्ड  में
 भगवान  पशुपतिनाथ  के  ५वेत्र  चरणों  को  स्पश  करती  हुई  जब  अपने  सर्पाकार  रूप  में  मं  दानी  इलाकों
 में  प्रवेश  करती  है  तो  मेरा  संसदीय  क्षेत्र  ही  नहीं  मेरे  गांव  चमनपुर  में  अपनी  विशाल  जलराशि
 उड़ेलती  है  तो  दोनों  राष्ट्रों  के मैदानी  इलाकों  क ेजनजीवन  लिए  कभी  वरदार  तो  कभी  अभिजश्ञाप  सिद्ध
 होती  अतः  मित्र  राष्ट्र  नेपाल  के  प्रधानमंत्री  माननीय  गिरजाप्रसाद  कोईराला  की  आगामी  भारत  -
 यात्रा  के  दौरान  भारत  सरकार  से  मेरा  विज्येष  आग्रह  होगा  कि  वह  अधवारा  नदी  कमला
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 बालान  एवं  कोशी  नदियों  से  संबंधित  उन  सभी  बिन्दुओं  पर  भी  पचेसर  एवं  करनाली  योजमाओं  के
 साथ  निर्णायक  तौर  पर  विमर्श  करें  जिससे  दक्षेस  की  भावनानुरूप  दोनों  राष्ट्रों  को  समान  रूप  से
 लाभ  पहुंच  सके  ।

 सभापति  इस  अवसर  पर  नेपाल  के  नये  राजदूत  महाम।हम  चक्र  बास्तोलामी  का  भी
 मैं  स्वागत  करते  हुए  यह  कौमना  करता  हूं  कि  उनके  कार्यकाल  में  मारत  नेपाल  के  बीच  के  मंत्रीपूर्ण
 संबंध  और  भी  प्रगाढ़  होंगे  ।

 श्री  विजयराघवन  :  सभाप.ते  केरल  के  पालघाट  जिले  में
 हैजे  के  फैचते  से  उत्पन्त  गम्भीर  स्थिति  की  ओर  मैं  सभा  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।
 इससे  पहले  ही  अनेक  लोगों  की  मौत  हो  चुकी  है  तथा  यह  जिले  के  अन्य  भागों  में  फल  रहा  है  ।
 इसके  फलस्वरूप  पालघाट  तालुका  के  औद्योगिक  क्षेत्र  बुरी  तरह  प्रभावित  हुए
 हैं  ।  इसका  मुख्य  कारण  पेयजल  की  दुलंभता  है  जिसके  कारण  लोगों  को  दूषित  पानी  पीना  पड़ता  है  ।
 राजीव  गांधी  के  शासन  के  दौरान  पालघाट  में  पेयजल  उपलब्ध  कराने  हेतु  हमें  एक  प्रौद्योगिकी
 मिशन  प्रदान  किया  गया  लेकिन  पिछली  माक्सवादी  सरकार  ने  इसे  लागू  नहीं  किया  और
 लोगों  को  इसका  लाभ  नहीं  प्रात  हो  सका  ।

 अब  जबकि  यह  जानलेबा  बीमारी  फल  रही  है  तो  हमें  इसे  नियंत्रित  करने  के  लिए  शीघ्र
 कंदम  उठाने  चाहेए  ।  केन्द्र  को  शीघ्र  ही  केरल  में  एक  अध्ययन  दल  भेजकर  हैजे  की  पुनरावरति
 के  कारणों  का  पंता  लंगाना  चाहिए  तथा  इस  खतरे  के  समाधान  हेंतु  उपाय  सुझाने  चाहिए  ।  साथ  ही
 प्रौद्योगिकी  मिंश्न  के  क्षेत्र  को  ओर  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  तथा  और  अधिक  धन  उपलब्ध
 कंरांया  जाना  चाहेए  जिससे  कि  यह  मिशन  अपना  लक्ष्य  प्राप्त  कर  सके  ।  )

 श्री  थामस  :  केरल  में  ऐसी  स्थिति  है  कि  यहां  गभ्भीर  खतरा  उत्पन्न
 हो  सकता  है  ।  )

 सर्भाषति  बहोवय  :  य.द  आपका  नाम  इसमें  शाभल  है  तो  मैं  आपको  बुलाऊंगा  ।

 श्री  थामस  :  रेल  डिब्बों  की  दुर्लभता  को  देखते  हुए  पंजाब  और  असम  से  ऋबल  को
 केरल  ले  जाने  की  दिशा  में  केन्द्र  को  शीघ्र  कदम  उठाने  केरल  सरकार  को  पर्याप्त  मात्रा  में
 चावल  वितरण  करने  में  मारी  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  केरल  में  चावल  की  पर्याप्त
 मात्रा  के  वितरण  हेतु  भारत  सरकार  से  मैं  पर्याप्त  संख्या  में  रेल  डिब्बा  उपलब्ध  कराने  की  दिशा  में
 शीघ्र  कदम  उठानें  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 साथ  ही  उबले  हुए  जिसे  केरल  के  लोगों  द्वारा  पसन्द  किया  जाता  का  वहां
 वितरण  किया  जाना  चाहिए  '  वास्तव  में  ऐसी  स्थिति  में  जब  चावल  कीं  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  है
 केरल  सरकार के  प्रति  व्यक्ति  राशन  को  बढ़ाकर  पचास  किलोग्राम  कर  दिया  मैं  केन्द्र  सरकार  से

 अनुरोध  करूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  वह  केरल  सरकार  का  समर्थन  करे  तथा  शीघ्र  आवश्यक  कदम

 )  ः

 सूरज
 सूरज  संडल  :  आप  हमें  नहीं  बुलाते  हम  भी  उधर  जाते  हैं:**।

 रूप  से  मलयालम  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रंजी  रूपान्तर  का  हिन्दी  अनवाद  । अनुवाद  ।
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 सभापति  महोदय  :  उनका  नाम  लिस्ट  में  है  ।  उन्होंने  नोटिस  दिया  हुआ  है  1

 )

 श्री  सूरज  मंडल  :  आप  हंमें  मौका  नहीं  देते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  अपने  नाम  अध्यक्ष  को  दिए  हैं  और  जिनके
 नाम  उन्होंने  स्वीकार  किए  हैं  मैं  केवल  उसी  सूची  के  अनुसार  चल  रहा  हूं  ।  मैंने  अफ्सी  तरफ  से  कुछ
 नहीं  जोड़ा  है  ।

 )
 श्रीमतो  वसुन्धरा  राजे  :  मैं  सभा  को  एक  ऐसी  महत्वपूर्ण  सूचना  देना  चाहती

 हूं  जो  तीन  दिन  पहले  एक्सप्र॑सਂ  में  छपी  इसमें  यह  पुष्टि  की  है  कि  बंधकों  की

 रिहाई  के  बदले  में  कुछ  कट्टर  आतंकवादेयों  को  छोड़ा  यह  एक  विशेष  मामले  के  बारे  में

 है  जो  राजस्थान  में  हुआ  था  ।  हाल  ही  में  गृह  मन्त्री  श्री  चब्हाण  ने  राष्ट्रीय  मोर्चे  की  सरकार

 की  भत्सेना  की  थी  जब  श्री  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  वी  पुत्री  रूबिया  को  कुछ  आतंकवादियों  के  बदले

 छ  ड़ाया  गया  था  ।  लेकिन  उन्होंने  स्वयं  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री  श्री  मरों  सिंह  झ्लेखावत  को  पंजाब

 के  दो  कट्टर  आतंकवादियों  को  छोड़ने  के  लिए  लिखा  है  ।  इन्हें  श्री  बूटा  सिह  के  उनके
 अतीजे  के  बदले  में  छोड़ने  की  बात  जिन  दो  आतंकवादियों  को  छोड़ने  की  मांग  की  गई  है  वे
 राजस्थान  में  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  अधिनियम  के  अन्तर्गत  निरुद्ध  हैं  ।  श्री  शेखावत
 ने  गृह  मन्‍्त्री  के अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  किया  क्योंकि  हमारा  दल  आतंकवादियों  के  किसी  भी
 प्रकार  के  दबाब  के  आगे  नहीं  ऋुकना  चाहता  ।  श्री  बूटा  सिंह  की  भतीजी  के  पुव  श्री  रणजीत

 जिन्हें  बंधक  बनाथा  हुआ  को  केच्द्र  द्वारा  पंजाब  प्रशासन  के  साथ  बातचीत  किए  जाने  पर
 पिछले  सप्ताह  छोड़  दिया  गया  था  ।

 3  1991  के  एक  पत्र  में  गृह  मंत्री  ने  श्री  शेखावत  को  लिखा  था  :

 समझा  जाता  है  कि  अपहरणकर्ता  राजस्थान  सरकार  द्वारा  निरूद्ध  किये  गये  दो
 आतंकवादियों  को  छोड़ने  कौ  मांग  उस  लड़के  की  रिहाई  के  बदले  कर  रहे  हैं  ।

 सभाषति  महोदय  :  कृपया  संक्षेप  में  अएनी  बात  कहें  ।

 श्रीमतो  वसुन्धरा  राजे  :  ठीक  है  श्रीमान  |  लेकेन  यह  मामला  बहुत  महत्वपूर्ण  वे  कहते

 पु  क्षिस  प्रा  धिका'स्यों  को  अनुदेश  दें  कि  उस  लड़के  को  पंजाब  के  आतंकबादियों
 के  चंगुल  से  रिहा  कराने  के  लिए  कार्यवाही  करें  ।”

 29  को  श्री  बूटासिह  ने  गृह  मंत्री  को  लिखा  था  कि  :

 श्री  राजस्थान  पुलिस  से  बात  कौ  थी  जिन्होंने  मुझे  सूचित
 किया  था  कि  उन  दो  आतंकबाददेयों  को आतकबादी  और  बिध्क्शकारी  क्रियाकलाप
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 नियम  के  अन्तर्गत  उनके  हथियारों  की  तस्करी  के  मामलों  में  कथित  संलिप्त  होने  के  कारण
 निरूद्ध  किया  गया  है  ।  अपहरणकर्ताओं  ने  धमकी  दी  है  कि  यदि  उन  दो  आतंकयादियों  को

 नहीं  छोड़ा  गया  तो  वे  उस  लड़के  कौ  मार  देंगे  ।

 ये  उद्ध रणो  पत्र  में  से  लिये  गये  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  कल  श्री  बूटा  सिंह  को  इस  विवादास्पद  मामले  का  उल्लेख  करने  को

 अनुमति  नहीं  दी  गई  थी  ।  कृपया  इसका  ध्यान  रखें  ।

 श्रोमतो  बसुन्धरा  राजे  :  मैंने  अध्यक्ष  महोदय  की  अनुमति  ले  ली  मुर्क  इस  महत्वपूर्ण
 मामले  के  बारे  में  अपनी  बात  समाप्त  करने  की  दी

 सभापति  महोदय  :  यह  तो  मैं  जानता  हूं  लेकिन  आप  इस  मामले  के  विवादास्पद  पहलू  का
 उल्लेख  न

 श्रीमती  बसुन्धरा  राजे  :  मैं  अध्यक्ष  महोदय  की  अनुम|ते  से  बोल  रही  हूं  ।

 सभाषति  महोदय  :  मैं  समभता  हूं  कि  अध्यक्ष  महोदय  ने  आपको  किसी  विवादास्पद  मामले
 पर  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  हृपया  ऐसे  मामले  से  बचें  ।  कल  उन्होंने  इस  मामले  पर  आप,त्त
 की

 श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  श्री  शेखाबत  ने  श्री  राजेन्द्र  शेखर  को  इस  मामले  में  जांच  करने  के

 लिए  कहा  था  और  इसमें  गुरनैेल  सिंह  उर्फ  अजींत  तथा  धर्मपाल  सिंह  उफं  घर्मा  नामक  दो  आतंकवा,देयों
 के  नाम  इस  मामले  में  आये  हैं  |  श्री  शेखर  ने  हमें  बताया  कि  इन  दो  निरुद्ध  व्यक्तियों  के  द्वारा  बन्दकों
 की  तस्करी  से  भारत  में  लाने  के  मामले  में  संलिप्त  होने  का  पता  चला  है  ।  ये  दोनों  व्यक्ति  11  व्यक्तियों
 के  एक  ऐसे  गिरोह  के  सदस्य  हैं  जो  पाकिस्तान से  प्राप्त  हथियारों  को  नमक  की  बोरियों  में  रखकर  ट्रकों
 में  लादकर  राजस्थान  में  जैसलमेर  के  इलाके  से  पंजाब  में  लाये  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि
 ताछ  से  पता  चला  है  कि  ये  दोनों  आतंकवादी  ज॑  सलमेर  स्थित  अंतर्राष्ट्रीय  सीमा  का  उपयोंग  हथियार
 तथा  गोला  बारुद  की  तस्करी  के  लिए  करते  हैं  ओर  वहां  की  स्थानीय  जनता  के  कुछ  लोग  उनकी  मदद
 करते  हैं  ।  इसी  कारण  से  श्री  शेखावत  ने  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  का  अनुरोध  ठुकरा  दिया  था  ।

 हम  समा  को  यह  याद  दिलाना  चाहते  हैं  कि  जब  जनता  सरकार  पर  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद
 की  बेटी  को  छुड़ाने  के लिए  दबाव  डाला  जा  रहा  था  तब  कांग्रेस  दल  इस  संबंध  में  निर्धारित  किसी
 नींति  के  बारे  में  शोर  मचा  रहा  उस  समय  कांग्रेस  ने  यह  तक॑  दिया  था  कि  सत्ताघारो  राष्ट्रीय
 मोर्चा  दबाव  डाल  रहा  है  और  व्यक्तिगत  हित  को  राष्ट्रीय  हित  से  ऊपर  माना  जा  रहा  मुझे
 आदइचये  है  कि  इस  तरह  की  दोहरी  नी।ते  अपनाई  जाती  है  ।  कयों.के  यह  मामला  बहुत  ही  गम्भीर  है
 और  इसमें  दो  प्रमुख  आतंकवादी  शामिल  हैं  और  क्‍यों'के  यह  राजस्थान  से  संबंधित  है  इसलिए  मैं
 जानना  चाहती  हूं  कि  इस  प्रकार  की  दोहरी  नीति  क्‍यों  अपनाई  जाती  है  और  क्या  वे  ऐसा  करने  में
 सक्षम  होंगे  जैसा  कि  वे  कहते  श्रौमान्‌  इस  संबंध  में  मैं  आपके  निदेश  की  अपेक्षा  करती

 ]

 श्रो  मदन  लाल  खुराना  :  समापति  मैंने  भी  नोटिस  दिया  मेरा
 कहना  है  कि  इण्डियन  एक्सप्रैस  में  यह  समाचार  आया  है  और  बहुत  ही  सीरियस  मामला  यह  है  ।  जो
 कुछ  अभी  कहा  मैं  उसे  सपोर्ट  करता
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 श्रो  गुसानमल  :  गृहमंत्री  से  वक्तव्य  देने  को  कहें  ।

 सभापति  महोदय
 *  आप  इस  तरह  से  नहीं  कर  सकते  ।

 )

 सभापति  महोदय  :  आपको  इस  तरह  से  बोलने  को  अनुमति  नहीं  है  ।  कृपया  अपने  स्थान  ब्रहण
 करें  ।  श्न्यकाल  में  भी  निर्धारित  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  इसलिए  कृपया  बंठ  जायें  ।

 )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न  डालें  ।

 )

 सभापति  महोदय  :  आप  इस  तरह  से  बात  नहीं  कर  सकते  ।  जब  मैं.बोल  रहा  हूं  तो आपको
 बेठ  जाना  शुन्यक!ल  में  भी  एक  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  पहले  ही  कुछ
 नीति  निर्धारित  की  है  जिसका  हमें  पालन  करना  है  ।  कृपया  बैठ  जायें  ।  आपको  ऐसा  करने  की

 अनुमतते  नहीं

 )

 सभापति  महोदय  :  श्री  खुराना  आपको  यह  ज्ञात  होना  चा:हए  जब  मैं  बोल  रहा  हूँ  तब  आप

 ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  यदि  आप  अध्यक्षपीठ  द्वारा  किए  गए  विनिर्णय  को  नहीं  मान  रहे  हैं  तब  मैं  ऐसा
 कंसे  कर  सकता  हूं  ?  मैंने  भूतपूर्व  अध्यक्ष  को  बोलने  के  लिए  कहा  है  और  आप  उनके  वीच  में  इस

 तरह  से  बाधा  नहीं  डाल  सकते  ।  अब  श्री  रविराय  ।

 )

 ]

 श्री  रविराय  '  सभाप'ते  मैं  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  सवाल  जो  कि  राष्ट्रीय  ही
 नहीं  गल्कि  अन्तराष्ट्रीय  महत्व  का  उसे  उठाना  चाहता  हूं  और  इस  पर  मुझे  लगता  है  कि  सारे
 सदन  का  तो  समर्थन  पहले  ही  मिला  हुआ  लेकिन  मुझे  बड़ी  व्यग्रता  के  साथ  यह  सवाल  उठाना

 पड़  रहा  है  कि  हमारे  पड़ौसी  देश  वर्मा  की  आन  सान  सू  की  जो  हस्ती  आपको  पता  है  कि  वे

 नोवेल  पीस  प्राइज  रेसीपिएंट  हैं  और  चुनाव  के  बाद  वर्मा  में  ये  प्रधानमंत्री  या  राष्ट्राध्यक्ष  होने
 वाली  लेकिन  ये  अभी  जेल  में  बन्द  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  जब  तक  इनको  नोवेल  शांति  पुरस्कार  प्राप्त  नहीं  हुआ  था  तब  तक  तो  भारत  सरकार  इनके
 रिलीज  के  सिलसिले  में  चुप्पी  साधे  हुए  लेकिन  अब  सुख  की  बात  खुशी  की  बात  है  कि  प्रधान
 मंत्री  का  बयान  इनकी  रिलीज  के  पक्ष  में  आया  है  ।

 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  इस  सदन  और  सारे  देश  के  ध्यान  में  यह  लाना  चाहता
 हूं  कि  इनक॑  पते  जो  मायकल  एरिस  जो  हारवर्ड  विश्वविद्यालय  के  विजिटिग  प्रोफ॑सर  उनका
 बयान  आया  है  कि  उनकी  पत्नी  श्रीमती  आन  सान  शू  की  के  साथ  16  महीने  से  उनका  पत्राचार
 भी  नहीं  हो  पा  रहा  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  प्रधान  मंत्री  रिर्फ  बयान  देकर  कि
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 इनकी  रलीज  हो  जानी  चा  संतुष्ट  हो  जायेंगे  ?  अभी  तक  इनकी  रिलीज  के  बारे  में  देशवासियों
 को  कुछ  भी  पता  नहीं  महोदय  आप  भी  जानते  हैं  कि  वहां  की  जो  आर्मी  जुटा  सरकार  है  उसने

 वर्मा  में  हा मन  राइट्स  का  पूरी  तरह  से  खात्मा  कर  दिया  है  और  वहां  चुनाव  के  बाद  आन  सान

 श  की  के  दल  को  बहुमत  प्राप्त  होने  के  बावजूद  भी  उनको  सत्ता  में  नहीं  आने  दिया  हमको

 पता  है  और  दुनिया  को  पता  है  कि  युनाइटेड  स्टेटस  की  सरकार  इनको  समर्थन  दे  रही  च्‌  कि

 युनाइटेड  स्टेट्स  का  आम  सान-श्‌  की  के  प्रति  समर्थन  है  फिर  भी  मिलिट्री  जुण्टा  की  सरकार  उनकी

 रिहाई  नहीं  कर  रही  है  ।

 सभापति  हमें  पता  चला  है  कि  चाइना  की  सरकार  का  मिलेट्री  जुण्टा  को  समथथेन
 प्राप्त  है  ।  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  अपील  करूंगा  कि  जिस  तरह  से  वह
 कुम्भकर्ण  की  नींद  सोई  हुई  वह  जागे  और  वर्मा  ओर  हिन्दुस्तान  की  जनता  के  जो  सुसम्पक
 सदियों  से  उनको  देखते  हुए  हमारी  भी  गरज  है  कि  वहां  प्रजातन्त्र  की  स्थापना  हो  और  वहां
 आन-सान-शू-की  की  रिहाई  के  लिए  भारत  सरकार  भारत  की  जनता  को  और  इस
 पालियामेंट  को  तुरन्त  पहल  करनी  इस  लए  मैं  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  सिर्फ  प्रधान
 मंत्री  जी  वयात  देकर  ही  नहीं  रह  जाएं  कि  इनकी  रिहाई  होनी  बल्कि  इनकी  रिहाई  के
 लिए  डिप्लोमेटिक  प्रेशर  का  भी  इस्तेमाल  करना  चाहिए  ताकि  इनकी  रिहाई  हो  सके  और  वहां  इनको
 राष्ट्राध्यक्ष  की  पदवी  मिल  जाए  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  नोवेल  शांति  पुरस्कार  मिल  जाने  के  बाद
 भी  इनकी  रिहाई  नहीं  हो  है  और

 भारत  सरकार  जिस  तरह  से  कुम्भकर्ण  को  नींद  में  सोई  हुई
 उसे  जागना  चा:हए  और  इनकी  रिहाई  के  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ओर  इस  मौके  पर  जबकि

 चायना  के  प्रधानमंत्री  भारत  आ  रहे  हैं  प्रौर  यह  भी  खबर  है  कि  चायना  सरकार  का  वर्मा  की
 मिलट्री  जुण्टा  की  सरकार  को  समर्थन  प्राप्त  मैं  भारत  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  चीन  के
 प्रधानमंत्री  से  बात  करे  ताकि  हो  सकता  है  कि  दोनों  मिलकर  उनकी  रिहाई  के  लिए  भी  मांग
 यह  अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व  का  सवाल  है  और  सारा  सदन  उनकी  रिहाई  के  लिए  मांग  कर  रहा

 [  अनुवाद  ]

 थी  तंग्कावालू  :  माननीय  श्रीमान्‌  यह  बहुत  गंभीर  मामला  है
 जिससे  तमिलनाड्‌  के  गरीब  लोग  बहुत  प्रभावित  हैं  ।  त|मलनाड्‌  में  अधिकतर  लोगों  को  क्ावंजनिक
 वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  चावल  मिलता

 जब  केन्द्रीय  सरकार  ने  तमलनाडू  सरकार  को  अपना  यह  निर्णय  बताया  हैं  कि  दिसम्बर
 1991  से  केन्द्र  द्वारा  दिये  जाने  वाले  चावल  का  कोटा  वतंमान  8।  हजार  टन  से  घटाकर  65  हजार
 टन  कर  दिया  जाएगा  |  ऐसे  समय  में  जब  हाल  में  आई  बाढ़  से  3  लाख  हेक्टियर  से  भी  अधिक  भूमि
 में  घान  की  खड़ी  हुई  फसलें  नष्ट  हो  गई  हैं  चावल  के  कोटे  में  इस  कटौती  से  वहां  की  गरीब  जनता
 पर  बहुत  गम्मीर  प्रभाव  पड़ेंगा  ।

 तमिलनाड्‌  में  जनवरी  के  महीने  में  पोंगल  का  त्यौहार  मनाया  जायेगा  जो  फसल  की  कटाई
 के  समय  मनाया  जाता  वाढ़  के  कारण  फसल  के  नष्ट  होने  तथा  चाबल  के  कोटे  में  कटौती  किये
 जाने  के  कारण  वहां  त्यौहार  का  वातावरण  नहीं  रहेगा  ।

 यह  उचित  समय  है  जब  भारत  सरकार  को  तमिलनाडू  में  आई  बाड़  के  कारण  उत्पन्न  खाद्य
 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  चावल  के  कोटे  में  वृद्धि  करनी  चाहिए  ।  कम  से  कम  भारत  सरकार  को
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 8  हजार  टन  के  वर्तमान  कोटे  को  बनाये  रखना  चाहिए  ।  यदि  इसमें  वृद्धि  नहीं  कर  रहे  हैं  तो  यह
 तो  अत्यन्त  जरूरी  मैं  आपके  साध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  तमिलनाड़ू  की

 जनता  को  यह  आश्यासन  दे  कि  चावल  के  कोंटे  को  कम  नहीं  किया  जायेगा  और  इसे  बढ़ाया  जाना

 चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  सिदनाल  ।

 )

 श्री  संफुदोन  चोधरी  :  कृपया  इस  पक्ष  की  ओर  भी  देखने  की  कृपा  करें
 कृपया  मुझे  भी  कुछ  समय  दीजिए  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  समय  को  कम  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  यह  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  हम  कह  रहे  हैं  कि

 हमने  दर्मा  के  नेता  जो  जेल  में  रिहाई  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  जनमत  तैयार  करने  के  लिए  इस
 मामले  को  उचित  प्रकार  से  नहीं  उठाया  है  ।  अब  यह  मामला  तो  वास्तव  में  दर्दनाक  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आंपको  बोलने  का  समय  मिलेगा  |

 श्रो  संफुद्दोन  चोधरी  :  नहीं  ।  यह  क्‍या  है  ?  हमारा  एक  कतंव्य  हमारा

 एक  नैतिक  उत्त  रदायित्व  हमारे  देश  में  प्रजातन्त्र

 सभापति  महोदय  :  श्री  सफुद्दीन  उससे  कौन  मना  करता  है  ?

 श्री  संफुद्दोत  चोधरी  :  आप  यही  तो  करने  जा  रहे

 सभापति  महोदय  :  हम  एक  सुव्यवस्थित  ढंग  से  बुला  रहे  हैं  ।

 श्री  सफुद्दीन  चोधरो  :  आप  दूसरे  मुद्दों  को  भी  ले  रहे  इसे  जारी  रहने  दीजिए
 उससे  क्या  निष्कर्ष  निकलता  है  ।  )

 सभापति  महोदय  :  श्री  सैफुद्दीन  यह  शून्य  काल  है  ।  इसे  भी  यहां  एक  प्रथा  वना  दिया
 गया  आप  इस  वारे  में  जानते  हैं  ।

 श्री  खेफुदोत  चौधरी  :  आप  तो  एक  बुद्धमात  व्यक्त  आप  तो  जानते  ही  हैं  कि  कौन  सा
 मामला  महत्वपूर्ण  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  नहीं  जानता  कि  मैं  बुद्धिमान  हूं  अथवा  नहीं  ।

 )
 सभापति  महोदय  :  आप  देख  रहे  हैं  कि  इसे  एक  सुव्यवस्थित  तरीके  से  बनाया  गया  मैं

 उसी  के  अनुरूप  चल  रहा  हूं  ।

 ओओ  सोमनाथ  चटर्जों  :  कुछ  ऐसे  मुद्दे  हैं  जिन  पर  सभी  पक्ष  कहना  घाहते
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 यह  उन  मुद्दों  में  से एक  है  ।  हम  उसका  समर्थन  करना  चाहते  हैं  ।  इसे  सरकार  को  और  जनता

 को  बताया  जाना  चाहिए  ।  यह  सभी  के  लिए  महत्वपूर्ण  मुद्दा  मैं  यही  कह  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  चटर्जी  सुबह  आप  माननीय  अम्यक्ष  से  मिले  शून्य  काल

 भी  तदनुसार  विनियमित  किया  गया  है  ।  उन्होंने  अधिकांश  नाम  दिए  हैं  ।  मैं  उनके  निर्णय  के  अनुसार

 ही  नाम  पुकार  रहा  हूं  ।  मैं  अपनी  ओर  से  नहीं  पुकार  रहा  मैं  केवल  दिये  गये  क्रम  के  अनुसार  ही
 नाम  बुला  रहा  हूं  ।

 )

 श्री  सेफ  होन  चौधरी  :  पीछे  भी  यही  हुआ  था  कि  कुछ  नाम  सूची  में  नहीं  परन्तु  एक

 महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  दूसरे  सदस्यों  को  बोलने  दिया

 समावति  महोदय  :  वह  सत्य  है  ।

 )

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  आपके  कहने  का  तात्पयें  यह  है  कि  जो  मामले  यहां  उठाये  जा  रहे  हैं
 वे  कम  महत्वपूर्ण  हैं  ?

 श्री  संफुहोन  चोधरो  :  नहीं  ।

 सभापति  सहोदय  :  कृपया  बेठ  जायें  ।

 श्रो  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  क्‍या  मैं  आपको  बता  सकता  हूं  कि  जब  आप  पीठासीन

 होते  हैं  तो आप  किसी  सूची  से  बंधे  हुए  नहीं  हैं  ?  आप  अपने  विवेक  से  निर्णय  दे  सकते

 )

 शो  सोमनाध  चटर्जी  :  आप  इस  समय  अध्यक्ष  )
 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मैं  समझता  हूं  कि  कृपा  आप  इस  ओर  ध्यान  दें  यद्यपि

 यह  मुद्दा  सूची  में  सम्मिलित  नहीं  है  ।  पूर्व  श्री  रविराय  ने  एक  मामला  उठाया  यह  एक
 महत्वपूर्ण  मामला  है  जिस  पर  पूरा  सदन  उत्तेजित  प्रतीत  होता  श्री  सोमनाथ  चटर्जी
 अथवा  श्री  से  फुद्दीन  चोधरी  अथवा  श्री  रविराय  द्वारा  व्यक्त  विचारों  से  सहमत  होना  चाहूंगा
 क्योंकि  जनता  द्वारा  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  के  बावजूद  वहाँ  सैनिक  शासन  वहां  जन-प्रतिनिधि
 हिरासत  में  यदि  पूरा  सदन  सहयोग  देता  है  तो  इसका  प्रभाव  भी  अतः  हम  सरकार  के

 दृष्टिकोण  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  मैंने  जो  सुझाव  दिया  वह  यह  था  चंंकि  मैंने  दूसरे
 माननीय  सदस्य  को  बोलने  के  लिए  कहा  अतः  उसे  पूरा  करने  दीजिए  मैंने  यह  नहीं  कहा  था  कि
 मैं  कोई  अवसर  नहीं  दू  यहां  तक  कि  मेरे  मित्र  श्री  सैफुदीन  चोधरी  को  सन्‍्तोष  नहीं  हुआ  और
 यही  सारी  परेशानी  है  ।  जबके  मैंने  उन्हें  बोलने  को  कहा  उन्हें  पूरा  करने  मैं  भी
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 हां  काफी  लम्बे  से  आपकी  तरह  एक  सदस्य  हूं  ।  मैं  की  मनःस्थिति  को,जानता  हुं  ।  उसके

 अनुसार  ही  आम्रे*कार्य  करेंगे  ।

 )

 श्री  बी  :  यह  पता  लगा  है  कि  मजदूर  संघों  के  नेता

 कारी  क्षेत्र  और  इसकी  नीति  के  बारे  में  गलत  फहमी  होने  के कारण  कल  से  -  हड़  ताल  करने  रहे
 मारत  सरकार  के  जिम्मेदार  व्यक्तियों  द्वारा  स्पष्टीकरण  दिये  जाने  के  बावजूद  भी  मजदूर  संघों

 भारत  व्यापी  हड़ताल-पर-कोई  असर  नहीं  हुआ  है  ।  इस  हड़ताल  से  300  करोड़  रुपये  की  क्षति

 होने  का  अनुमान  है  |  इस  संकटकाल  में  इतनी  मारी  क्षति  सहन  करना  देश  के  लिए  कठिन  मैं

 माननीय  अध्यक्ष  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  इस  सभा  की  ओर  से  मजदूर  संघों  के  नेताझ्नों  से अपनी

 हड़ताल  तुरन्त  समाप्तਂ  करने  तथा  देश  को  भारी  क्षति  से  बचाने  क ेलिए  सरकार  से  बातचीत  करने

 हेतु  आगे  आने  की  अपील

 श्रो  मुमताज  असारो  :  समाप-ते  प्रगति  मंदान  में  जो  इन्टरनेशनल  ट्रेड

 फेयर  आर्गेना  इज्ड  किया  जाता  उसकी  अपनी  अहमियत  होती  इसमें  हजारों  लोग  देश  के

 कौने-कौने  से  आते'हैं  और  साथ  ही  बाहर  के  मुल्कों  से  भी  आते  हिमाचल  पेवेलियन  में

 बिल्कूल  आउटडेटिडਂ  एक्सपायसी  डेट  का  एप्पेल  जूस  बेचा  गया  जिससे  हजारों  उसक्े

 मुख्तलिफ  अमशज  के  शिकार  हो  गये  और  कई  लोग  हास्पिस्ल  में  हास्पिटलाइज्ड  हो  गये  ।  उसके  बाद

 उसके  बारे  में  थाने  में  जो  कम्पलेंट  लाज  किया  गया  उसमें  पुलिस  ने  किया  और  कहा  कि

 हमारे  पास  कोई  रिकार्ड  नहीं  है जबकि  कम्पलेंट  की  कापीਂ  कम्फ्लेनेंट  के  यह  बहुत  अफसोस
 की  बात  हैं  कि  ऐसे  होम  मिनिस्ट्री  कार्य  कर  रही  वेस्ठ  बंगाल  में  जिस-तरह  का  कानून  पास  किया

 गया  है  कि  अमर  खाभे-पीनेकी  चीजों  में  जहरालूदगी  होगा  तो  जिम्मेद्वर  व्यक्तियों  को लाइफ
 इम्प्रिजमेंट  की  सजा  दी  जायेगी  |  इस  तरह  का  कानून  यहां  मी  बनना  चाहिए  ताकि  लोगों  के
 माल  की  हिफाजत्त  हो  जाये  ।  अगर  ऐसा  नहीं  होगा  तो  मुल्क  की  वकार  खतरे  में  और  जो
 लोगਂ  बाहर  से  आते  वे  क्या  सोचेंगे  कि  इस  तरह  की  सड़ी-गली  यहां  वेची  जाती  हैं  ।
 नेशनल  ट्रंड  फेयर  में  जो  कुछ  हुआ  उसके  सम्बन्ध  में  हमारी  बिल्कुल  खामोह्न  बंठी  हुई
 ऐसी  हालत  में  मैं-हुकूमल  का  ध्यात  इस  तरफ  मबजूल  करना  चाहता  हूं  ।  हुकूमत  जिम्मेदार  पुलिस
 अधिकारियों  के  खिलाफ  सछसत  से  सख्त  कारंवाई  करे  और  ऐसी  नजर  रखी  जाये  जिससे  इन्टरनेशनल

 ट्रेंड  फेबर  का  नाम  अनफेयर  न  होने  पाये  ।

 कुमारी  उम्रा  भारतो  :  समापति  1977-80  तक  जब  जनता  पार्टी
 की  सरकार  उस  समय  ललितपुर-सिगरौली  रेल  लाइव  का  मामल्य  उठा  था  और  उस  समय  सर्वे
 भी  हुआ  था  ।  उसके  बाद  ललितपुर-सिगरौली  का  मामला  करीब  दस  साल  के  लिए  दब
 मया  ।  दुबारा  1989-90  में  उठा  ।  मैंने  बार-बार  इस  मामले  को  इसको  उठाने  के  बदले  में

 मुझे  उस  समय  के  रेल  मंत्री  से यह  आश्वासन  मी  मिला  कि  ललितपुर  सिंगरौली  रेल  लाइन  का  हम
 सर्वे  करवा  रहे  हैं  ओर  उसके  बारे  में  पाजे/टेव  होकर  सोच  रहे  यह  रेल  लाइन  ललितपुर  से
 चलेगी  और  सिग्सेली  जो  कि  सीधी  जिले  में  पड़ता  वहां  तक  पहुंचेगी  ।  इसके  बारे  में  मेरी
 घित  अधिकारियों  से  मी  बातचीत  हुई  है  ।  अब  लगातार  आश्वासन  हमें  मिलते  जा  रहे  लिखित  में
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 भी  हमारे  पास  इसके  बारे  में  पत्र  हैं  किन्तु  ललितपुर  सिंगरौली  रेलवे  लाइन  के  सम्बन्ध  में  उस  क्षेत्र
 में  न  तो  कोई  सर्वे  होता  हुआ  दिखाई  दे  रहा  है  भौर  न  ही  किसी  प्रकार  का  कोई  काम  होता  हुआ
 दिखाई  दे  रहा  है  ।  माननीय  समापते  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  अपने  क्षेत्र  की  जनता
 की  ओर  मेरे  लोकसभा  क्षेत्र  के  दोनों  जिले  भी  उसमें  आते  हैं  इसलिए  लठितपुर  सिंगरौली
 रैलवे  लाइन  का  सर्वे  हो  भी  चुका  है  और  इसके  बारे  में  पोजिटिव  उत्त  र  मेरे  पास  में  पिछले  रेल  मंत्री
 का  इसललए  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  को  सूचित  करना  चाहती  हूं  कि  इस  वर्ष  के  बजट  में  ही
 ललितपुर  सिंगरौली  रेलवे  लाइन  लेकर  चाहे  हमें  इसके  लिए  आन्दोलन  करना  पड़े  और  चाहे
 कुछ  भी  करना  पड़े  ।  आये  हैं  ते  रे  दर  पे  टो  कुछ  करके  या  तो  ललितपुर  सिगरौली  लाइन  लंगे
 या  मर  के

 श्री  फूलचन्द  वर्मा  समापति  इस  मामले  में  वहस  होनी  शुरू  हो  जायेगी
 तो  यह  जो  छोटे.मोटे  मामले  यह  रह  जायेंगे  ।  हमें  समय  मिलेगा  या  नहीं  ?

 सभापति  महोदय  :  गहस  नहीं  आप  मैंने  कहा  न  कि  आपको  चांस  मिलेगा  ।

 ]

 श्रो  पफुह्दीन  चोधरो  :  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  इसके  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद
 करता  हूं  और  मेरे  सहित  दूसरे  सदस्य  भी  माननीय  श्री  रवि  राय  द्वारा  उठाये  गये  इस  अत्यधिक
 गम्भीर  मामले  में  सहयोग  करने  के  इच्छुक  होंगे  ।  बर्मा  हमारा  एक  पडोसी  देश  है  और  एक
 तान्त्रिक  देश  होने  के कारण  हमें  यह  चिन्ता  है  कि  वहां  निर्वाचित  प्र/तनिधियों  को  उनकी  देय  शक्ति
 दी  जाये  ।  सेनिक  शासन  ने  शक्ति  पर  अनधिकार  कब्जा  कर  लिया  है  और  जनता  का  नेता  जेल  में
 कष्ट  उठा  रहा  हम  बर्मा  की  जनता  की  सहायता  कंसे  कर  सकते  हैं  ?  यह  किसी  देश  के  मामलों
 में  हस्तक्षेप  करने  का  सवाख  नहीं  है  ।  यह  एक  विश्वव्यापी  पहलू  एक  लोकतान्त्रिक  देश  होने  के
 नाते  हम  शांत  नहीं  रह  सकते  जबकि  किसी  अन्य  देश  में  लोकतंत्र  की  हत्या  हो  रही  हो  ।  अन्तर्राष्ट्रीय
 जनमत  उत्पन्त  करने  के  लिए  हम  एक  मूमिका  निभा  सकते  है  ।  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  को  यह
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सचेत  कर  सकते  हैं  कि  सैनिक  शासन  को  पराजित  किया  जाये  और  जनता  को
 उनकी  शक्ति  वापिस  दिलाई  जाये  ।  इस  संदर्भ  में  लोकतंत्र  में  अग्रणी  देश  होने  के  नाते  भारत
 एक  बड़ी  भूमेका  निभा  सकता  हमारे  प्रधानमन्त्री  न ेएक  वक्तव्य  दिया  है  और  वह  मैं
 समभता  हूं  कि  हमें  अपनी  विचार  धारा  को  और  अधिक  सशक्त  बनाना  चाहिए  ताकि  अन्तंराष्ट्रीय
 समुदाय  और  दूसरे  मंचों  पर  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  बर्मा  की  जनता  को  एक  लोकतांत्रिक
 सरकार  मिल  सके  ।  और  वह  अपने  भाग्य  का  निर्माण  कर  सके  ।

 श्री  चन्द्रजोत  यादव  :  यह  स्वमाविक  है  कि  समा  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  कर  रही  है  हमारी
 सरकार  की  नीति  भी  अच्छी  तरह  से  सभी  को  ज्ञात  है  कि  हम  लोकतांत्रिक  तरीके  से  निर्वाचित  समा
 के  पक्ष  में  रहे  हैं  और  हम  कामना  करते  हैं  कि  जनता  के  प्रतिनिधियों  को  स्वतंत्र  रूप  से  कार्य  करने
 की  अनुमति  दौ  जानी  मैं  एक  सुकाव

 रण
 ।  माननीय  अध्यक्ष  सभी  राजनीतिक  दलों  के

 नेताओं  की  एक  बैठक  बुलायें  ओर  इस  मुद्दे  पर  श्रमा  की  स्वसम्मत  विचार  धारा  को  अभिव्यक्त
 किया  जाये  ।  चू  कि  बर्मा  में  एक  निर्वाचित  सरकार  कौ  काम  नहीं  करने  दिया  जा  रहा  है  अतः  अच्छा

 यह  होगा  कि  इस  सभा  से  वहां  के  लिए  एक  अपील  पॉरित  कराई  जाये  और  इसका  निश्चित  रूप  से
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 काफी  असर  होगा  ।  यह  मेरा  सुझाव  है  तथा  यदि  सभा  को  कोई  आपत्ति  नहीं  है  तो  इस  सभा  की

 यही  सर्वंसम्मति  है  ।

 थ्री  चित्त  बसु  :  मैं  समभता  हूं  कि  हमारी  सरकार  के  विदेश  मन्त्रालय  के  गत  वर्ष  के  प्रतिवेदन
 में  केवल  बर्मा  में  हुई  घटनाओं  का  उल्लेख  यह  किसी  बाहरी  देश  के  आन्तरिक  मामलों  में

 हस्तक्षेप  करने  का  प्रश्न  नहीं  चुकि  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  हमारे  आन्तरिम  मामलों  में  किसी
 भी  ओर  से  किसी  भी  प्रकार  का  हस्तक्षेप  किया  यह  स्वभाविक  है  कि  हम  अन्य  देशों  के
 आन्तरिक  मामलों  में  भी  हस्तक्षेप  नहीं  चाहते  ।  किन्तु  बर्मा  की  घटनाओं  से  केवल  आन्तरिक

 मामलों  का  ही  प्रशइन  नहीं  यदि  आप  मुर्क  यह  कहने  की  अनुमति  दें  कि  इसका  सम्बन्ध  मानव

 अधिकारों  के  घोर  उल्लंघन  से  है  तथा  मानव  अधिकारों  की  अपनी  कोई  सीमा  नहीं  इसका

 सम्बन्ध  जनादेश  की  अवहेलना  करने  से  हैं  तथा  इसझा  सम्बन्ध  संसदीय  लोकतन्‍्त्र  के  मूल  सिद्धांतों  का

 पालन  न  करने  से  हैं  ।

 1.00

 इसी  लिए  महोदय  as HT  प्रइन  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  हम  पूरे  मसले  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे
 हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  कुछ  सुझाव

 दिया  है  तथा  आप  केवल  कुछ  सुभाव  दे  सकते  हैं  क्योंकि  इस  पर  अन्य  सदस्य  भी  बोलना  चाहते  हैं  ।

 श्री  खित  बसु  :  निश्वय  ही  यह  संसद  संसदीय  लोकतन्त्र  के  मूल  सिद्धांतों

 तथा  जनादेश  के  सिद्धांतों  की  रक्षा  करना  चाहती  महोदय  यह  एक  उचित  मामला  है

 कि  यह  संसद  अपनी  राय  व्यक्त  करे  तथा  मांग  करती  है  कि  यह  संसद  अपनी  राय  प्रकट  करे  तथा

 यह  मांग  करती  है  कि  सुम्मी  को  रिहा  किया  जाए  तथा  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  को  संसद  की  बागडोर
 संभालने  की  अनुमति  देकर  बर्मा  में  लोकतन्त्र  की  बहाली  की

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  समापति  हमारे  फामंर  स्वीकर  साहब  ने  जो  मामला  उठाया

 उसमें  मैं  अपनी  पार्टी  की  भावनाओं  को  स'म्मलित  करना  चाहता  हूं  ।  अधान  मंत्री  जी  ने  भी  इस

 के  बारे  में  कहा  हमारा  कहना  यह  अगर  हम  यहां  से  प्रस्ताव  पास  करके  हमउस  की  भावनाओं

 को  वहां  पहुंचाएंगें  तो यह  किसी  के  इन्टरनल  मामले  में  इन्टरफियरेस  नहीं  हे  ।  सरकार  वहां  चुनी
 गई  सवाल  डैमोक्र सी  का  सवाल  ह्ा,मन  राइट्स  का  है  और  उसके  लिए  सदन  एकमत
 अगर  हम  यहां  से  प्रस्ताव  पास  करके  मेजते  हैं  तो  यह  एक  अच्छा  इंडिकेशन  होगा  ।  यही  मेरा
 निवेदन  है  ।

 थ्रो  योगेन्द्र  का  )  :  मैं  अपने  भारतीय  साम्यवादी  दल के  मेरे  मित्र
 श्री  रविराय  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  से  सम्बद्ध  करना  चाहूंगा  |  श्रीमती  अ  गसेन  सुक्यी  के
 पिता  1940  में  मेरे  साथ  रामगढ़  में  थे  क्योंकि  1937  से  पहले  हम  एक  ही  शासन  के  आघीन  थे  ।

 इसी  लिए  वह  विरासत  भी  हमारे  पास  है  ।  लोकमान्य  तिलक  ने  मांडले  जेल  में  गीता  रहस्य  की  रचना
 की  तथा  बहादुरशाह  जफर  भी  उस  जेल  में  हमारे  ऐसे  सभी  सम्बन्ध  उनके  साथ  थे  ।  इसके
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 अतिरिक्त  लोकतन्त्र  की  हत्या  की  एक  श्रुख्धेलत  प्रतिक्रिया  मी  होती-है  |  हमने  सर्देव  लोकतन्त्री  शासन
 को  बेहतर  माना  है  ।  जहां  भी  लोकतन्‍्त्र  पर  प्रहार  होता  है  -  चाहे  हमें  उससे  नुकसान  हो-या  फायदा

 हमें  लोकतन्त्र  के  पक्ष  में  होना  चाहिए  ।  आज  आप  सभा  के  पीठासीन  अधिकारी  द्वरोने  के  नाते  सभा
 की  सर्वसंम्मति  लें  तथा  विश्व  के  देशों  को  इस  रायਂ  कोਂ  हम  उनकीਂ  रिहाई  तथा  बर्मा  में
 लोक॑तन्त्र  की  बहाली  चाहंते  हैं  ।

 श्री  मनोरन्जन  भक्‍त  :  मैं  पूर्ण  रूप  से  इस  सभा  के  माननीय  अध्यक्ष  महोंदय  के
 विचारों का  अनुमोदन  करता  हूं  तथा  अपने  आपको  उसमें  सम्मलित  करता  उन्होंने  एक-बहुत-ही
 महत्वपूर्ण  मामला  उठाया  है  ॥  भारत  ने  सरदेव  विश्व  के  प्रजातंन्‍्त्री  जहां  भी  वेहैं
 विदेष  रूप  से  बर्मा  के  लोगों  के  साथ  सहांनुमूति  प्रकट  की  है  ।

 मेरा  क्षेत्र  बर्मा के  बहुत  ही  निकट  पड़ता  मैं  सभा  को  यह  सूचित  करना  चाहूंगा
 कि  हाल  के  दिनों  में  जहां  इतनी  अधिक  घटनाएं  हुई  है  जहां  बर्मा  के  लोगों  को  बर्मा  की  सेमा  द्वारा
 तंग  किया  गया  है  मुझे  पता  है  कि  मारत  सरकार  ने  इन  लोगों  के  साथ  कैसे  सहानुमुति  दिखाई

 महोदय  इसलिए  मैं  इन  परिस्थितियों  में  यह  अनुरोधਂ  करना  चाहूँगा  कि  सरकार  तथा  विशेष
 रूप  से  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  एक  संकल्प  तैयार  करें  तथा  समस्त  सभा  सवंसम्मति  से  इसे  स्वीकृत
 करे  |  इस  बात  को  सारे  विश्व  में  बताया  जाए  कि  भारत  के  लोगों  ने  बर्मा  में  लोकतन्त्र  की  बहाली  के
 लिए  वहां  के  लोगों  के  साथ  अपनी  एकता  प्रकट  की

 आओ  सुधोर  साबन्त  :  मैं  माननीय  सदस्यों  के  साथ  पूरी  तरह  से  सहमत  कि  बर्मा
 की  स्थिति  बहुत  ही  चिन्ताजनक  मैं  इस  बात  से  मी  सहमत  हूं  कि  जहां  तक-बर्मा  में  स्थिति  का
 सम्बन्ध  है  भारत  के  लोग  बर्मा  के  लोगों  के साथ  अपनी  एकता  प्रकट  किन्तु  हम  सावधानी  से
 यह  कदम  उठाएं  क्‍यों(क  बर्मा  के  साथ  हमारी  काफी  लम्बी  सीमा  लगती  बर्मा  की  सीमा  से  लगे
 हमारे  राज्यों  में  कई  वर्षों  से  विहोह  है  परन्तु  जहां  तक  उनका  सम्बन्ध  है  हमें  यह  जरूर  देखना  चाहिए
 कि  हम  ऐसी  कोई  भी  कार्यवाही  न  करें  जो  राष्ट्रीय  हित  के  लिए  हानिकारक  हो  क्‍या
 आप  कोई  विशशेष्ट  कार्यवाही  करने  की  बात  कर  रहे  हैं  ?

 श्रों  मदन  लाल  खरामा  :  कार्यवाही  नहीं  ।

 श्री  सोर्मनाथ  चंटर्जी  :  क्टनीतिंक  कार्यवाही  ।

 श्री  सुधोर  सावन्त  :  जहां  तक  सभा  तथा  लोगों  का  सम्बन्ध  है  हम  मानते  हैं  कि  हमें  अपनी
 एकता  व्यक्त  करनी  चाहिए  ।  किन्तु  हमें  ऐसी  कोई  मी  कार्यवाही  नहीं  करनी  चाहिए  जिससे  बात  वढ़
 जाए  तंथा  हमारे  राष्ट्रीय  हित  को  हानि  पहुंचे  ।  -  न्‍

 सभापति  महोदय  :  संसदीय  कार्य  मनन्‍्त्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  इस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया
 व्यक्त  करे  ।

 हु  संसदीय  का  मंत्रे।लंय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  बिथि  न्याय  और  कम्पनो  काय  सन्त्रालय  में  राज्य
 संन्त्री  ह  रंगराजन  कुमार  :  स8पति  हम  निश्चय  हो  सभा  द्वारा  सक्सम्मति
 से  व्यक्त  की  गई  इस  भावना  से  सहमत  हैं  कि  एक  देश  जो  कभी  स्वतन्त्रता  से  पूर्नं  हमारा  एक  अंग

 जिंसके  साथ  मिलकर  हमने  स्वतन्त्रता  की  लड़ाई  बहुत  से  हमारे  वरिष्ठ  स्वतन्ञता  सेनानी
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 जिस  देश से  जहां  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  को  लोकतान्त्रिक  तरीके  से  अपना  कतंव्य  नहीं  निभाने
 दिया  जा  रहा  ,  दुर्भाग्यपूर्ण  है  ।  किन्तु  संकल्प  का  प्रारूप  कंसा  हो  तथा  क्‍या  संकल्प  सभापति  की  ओर
 से  हो  या सरकार  की  ओर  से  हो  यह  एक  ऐसी  बात  है  जिस  पर  चर्चा  होनी  यदि  सम्मव  हो
 तो  अध्यक्ष  महोदय  के  कक्ष  में  होनी  चाहिए  तथा  हम  निरचय  ही  एक  संकल्प  पेश  कर  सकते  हैं  ।

 मुझे  यकीन  है  कि  नेत़्मण  सहमत  होंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  समभता  हूं  हमें  इसे  यहीं  रोक  देना  चाहिए  ।  सभी  दलों  के  नेतागण

 अध्यक्ष  के  कक्ष  में  एकत्रित  होंगे  और  तब  एक  संकल्प  का  प्रारूप  तैयार  करेंगे  तथा  सदन  इसे  एकमत
 से  स्वीकार  कर  सकता  है  ।

 श्री  मुकल  बालकृष्ण  बासनिक  :  मेरी  सूचना  इससे  अलग  प्रश्न  के  लिए  थी
 मैंने  इससे  भिन्‍न  प्रश्न  की  सूचना  दी  है  ।  )

 श्री  फूलचन्द  थर्मा  :  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  एक  अति  लोक

 महत्व  के  मामले  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।  बक  नोट  प्रेस  में  नोटों  की  छपाई  का

 काम  कई  बार  गड़बड़ा  गया  पिछले  सितम्बर  माह  में  29  दिनों  तक  कमंचारियों  की  हड़ताल  के
 कारण  बंक  नोट  प्रेस  में  नोटों  की  छपाई  का  काम  पूरी  तरह  बंद  इस  प्रंस  में  बड़े  नोट  50,
 100  एवं  500  के  छपते  हैं  ।  प्रेस  में  दोनों  पारी  में  लगभग  ढाई  हजार  कर्मचारी  काम  करते  हैं  ।

 जबकि  वतंमान  में  10  9!  से  सुपरवाइजरस  के  हड़ताल  के  कारण  नोटों  के
 उत्पादन  में  पुनः  भारी  कमी  आ  गई  है  जिसके  कारण  60  लाख  नोट  प्रतिदिन  तैयार  होने  के  स्थान
 पर  केवल  15  लाख  नोट  ही  छप  पा  रहे  हैं  ।  वर्तमान  में  मालवा  क्षेत्र  में  कपास  और  सोयाबीन  की
 खरीद  और  बिक्री  तेजी  से  चल  रही  है  तथा  बड़े  नोटों  की  कमी  के  कारण  व्यापारी  तथा  बंक
 अधिकारी  दोनों  ही  परेशान  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  कमंचारिप्रों  की  मांगों  को  क्यों  पूरा  नहीं  करती  ?

 क्या  कारण  है  कि  कर्मचारी  बार-बार  हड़ताल  करने  फर  मजबूर  हो  रहे  हैं  ?  हाई  कोर्ट  ने  प्रेस
 के  सुपरवाइज रस  और  कमंचारियों  को  कारखाना  अधिनियम  की  घारा  51  के  तहत  दोगुणी  दर  से
 ओवरटाइम  के  मुगतान  का  आदेश  दिया  है  तथा  इस  निर्णय  के  खिलाफ  सुप्रीम  कोर्ट  ने  प्रबन्धकों
 की  अपील  रह  कर  दी  है  ।  इसके  बावजूद  प्रबन्धक  सुप्रीम  कोर्ट  के  आदेश  का  पालन  नहीं  कर
 रहे  हैं  ।

 मेरी  सरकार  से  पुरजोर  मांग  है  कि  वह  अपनी  अडियल  नीति  छोड़े  तथा  जनहित  में
 चारियों  की  मांगें  मंजूर  जिससे  कि  प्रेस  में  पुनः  नोटों  की  छपाई  का  काय॑  प्रारम्भ  हो  सके  ।  मैं
 सरकार  से  पुनः  मांग  करता  हूं  कि  बंक  नोट  प्रेस  के  जिन्होंने  हाई  कोर्ट  और  सुप्रीम  कोर्ट
 के  आदेश  की  अवमानना  की  है  और  मानहानि  की  है  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  और
 हड़ताल  समाप्त  इस  बारे  में  कमंचारियों  की  मांग  को  तुरन्त  मानना

 क्रो  सोमनाथ  चटर्जों  :  सत्ता  पक्ष  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  कल  होने  जा  रही  औद्योगिक
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 हड़ताल  के  बारे  में  कुछ  बातें  कही  हैं  और  पह्‌  कहा  गया  है  कि  यह  राष्ट्रीय  हित  में  नहीं  मैं  स्थिति
 को  काफी  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  कहता  चाहते  हैं  कि  यह  राष्ट्रीय  हित  में  है  ।

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  राष्ट्र  के  हित  में  है  क्योंकि  जिस  नीति  क ेखिलाफ  इस  औद्योगिक

 हड़ताल  का  आद्धान  किया  गया  है  और  हड़ताल  होने  जा  रही  है  वह  नीति  इस  देश  की  भलाई  के

 लिए  नहीं  है  ।  इसमें  देश  को  पूरी  तरह  से  बेच  दिया  गया  इसमें  देश  की  आर्थिक  स्वतन्त्रता  को

 बहु-राष्ट्रों  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  पास  पूरी  तरह  से  गिरवी  रख  दिया  गया  है।'**

 )

 इस  देश  में  बेरोजगारी  बढ़  रही  मुद्रा-स्फीति  में  वृद्धि  हो  रही  कारखानों  को  बन्द  कर
 दिया  गया  है  ।  उद्योगों  में  रुणणता  बढ़  रही  है  ।  जहां  तक  कीमतों  का  सम्बन्ध  वे  आकाश  छ  रही

 इस  देश  की  गरिमा  को  विदेशों  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मु  द्रा  कोष  के.पास  गिरबी  रखने  के  अतिरिक्त

 कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  खरे  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  वह.इसके  कारण  और  परिवर्तन  की ओर
 ध्याद  दे  तथा  इस  व्यक्ति--वरोधी  एवं  राष्ट्र--वरोधी  नीति  को  वापस  ले  ताकि  हड़ताल  से
 बचा  जा  सके  ओर  इस  देश  की  जनता  कम  से  कम  देश  के  भविष्य  और  उसकी  उन्नति  में  भागीदार
 बन  सके  ।  आज  क्‍या  हो  रहा  है  ?  )

 सभापति  महोदय  :  आपने  एक  मित्रट  से  अधिक  समय  ले  लिया  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जों  :  इस  देश  का  श्रमिक  वर्ग  और  आम  व्यक्त  एक  गम्भीर  चुनौती  के  और
 खतरे  के  अन्तगंत  कार्य  कर  रहे  हैं  और  वे  लड़ेंगे  तथा  तब  तक  लड़ेंगे  जब  तक  कि  उन्हें  विजय  प्राप्त
 नहीं  हो  जाती  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  आपको  इस  मुद्दे  को  एक  चर्चा  में  परिवरतित  करने  की  अनुमति  नहीं
 दूंगा  ।  क्या  आप  कृपया  बैठ  जायेंगे  ?

 )
 श्री  सनोरंजन  भक्त  :  श्रमिक  वर्ग  यह  हड़ताल  कराना  नहीं  चाहता  यह  तो  एक  राजनैतिक

 हड़ताल  यह  तो  राजनैतिक  दलों  द्वारा  प्रोत्साहित  यह  सरकार  को  बदनाम  करने  के  लिए
 श्रमिक  वर्ग  इस  औद्योगिक  नीति  के  खिलाफ  नहीं  वे  हड़ताल  करना  नहीं  चाहते  राजनैतिक  दल
 ही  यह  चाहते  यह  उन्हीं  की  चाल  वे  इससे  राजनैतिक  लाभ  उठाना  चाहते  हैं
 पूर्वी  यूरोप  ने  देख  लिया  है  कि  किस  प्रकार  से  तथाकथित  प्रगतिवादी  नीतियों  क ेकारण  सम्पूर्ण  आथिक
 व्यवस्था  को  तोड़-मरोड़  दिया  गया  है  ?  )

 ।
 )

 सभापति  महोदय  :  इस  मामले  पर  चर्चा  भी  होने  नहीं  जा  रही  अब  माननीय  मंत्री  इस
 पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करना  चाहते

 है

 )
 सभापति  महोदय  :  यह  शून्य  काल  1  बजे  हमें  सभा  को  भोजन  के  लिए  स्थगित  करना
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 परन्तु  पूर्व  वक्‍ता  द्वारा  सभा  में  उठाए  गए  दूसरे  मामले  को  ले  रहे  अतः  सदन  के  प्रत्येक  वर्ग  ने

 अपना  विचार  व्यक्त  किया  था  ।  हमने  इस  पर  निर्णय  भी  कर  लिया  हमें  इस  मामले  को  सभा  के

 प्रत्येक  वर्ग  द्वारा  उस  पर  चर्चा  में  परिवतित  नहीं  करना  चाहिए  ।

 मन्त्री  महोदय  खड़े  हैं  । जो  कुछ  वे  कहना  चाहते  हमें  उनकी  बात  सुनने  दीजिए  ।

 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  सभाप.त  मुझे  यकीन  है  कि  कल  वे  पुनः  दूसरा  नाटक

 करेंगे  ।'''  )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  हमें  जनता  की  आवाज  को  महत्व  देना  हमें  उनकी  भावनाओं

 को  इस  समा  में  व्यक्त  करना  आंपकी  सरकार  अल्पमत  सरकार  इंस  बात  को  न  मूलिए  |

 आप  इस  सदन  में  जनता  के  बहुमत  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  करते

 मानव  संसाधन  विकास  सन्त्रालय  कार्य  और  खेलक्द  विभाग  तथा  महिला  और  वाल

 विकास  में  राज्य  मन्‍्त्री  मसता  आपਂ  उनसे  पुछिए  कि  उन्होंने  बंगाल  में

 क्या  किया  उन्होंने  तो  प्रत्येक  चीज  को  समाप्त  कर  दिया  अब  वे  पूरे  देश  को  समाप्त  करना

 चाहते  हैं  ।

 श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जो  :  कीमतों  में  20  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।  भारत  में

 ऐसा  ही  हो  रहा  आप  इससे  सहमत  होंगे  कि  यह  हमारे  देश  का  निरादर  है  और  इस  निरादर  के
 कारण  ही  हम  29  तारीख  को  हड़ताल  कर  रहे  हैं

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  आप  सुनेगे  ?
 c

 श्रो  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  सभाप ते  श्रीमान  मुझे  इस  बात  पर  आइचय  है  कि
 जो  लोग  लोकतांत्रिक  मानदंडों  की  बात  करते  हैं  वे  अभिव्यक्ति  की  स्वतंत्रता  में  विश्वास  नहीं  रखते  ।
 मैंने  अभी  देखा  है  कि  अमी  मेरी  वात  को  उस  ओर  के  वरिष्ठ  सदस्यों  ने  ऊंची  आवाजों  में  दबा  दिया

 है  ।  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  जो  श्री  सॉमनाथ  चटर्जी  ने  उठाया  समभता  हूं  कि  यह
 आवश्यक  है  कि  आपके  माध्यम  से  सभा  का  ध्यान  इस  ओर  आकँंष्ट  किया  जाये  कि  जब  हम  सरकार
 में  आये  थे  तब  देश  की  आर्थिक  स्थिति  वहुत  खराब  उस  समय  ऐसी  स्थिति  थी  जब  मुगतान
 सन्तुलन  की  स्थिति  अत्यन्त  खराब

 श्रो  श्रोकांत  जैना  :  ऐसा  पिछले  दस  वेंर्ष  से  अपनाई  गई  गलत  नीतियों  के  कारण

 हुआ  है  ।

 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलस  :  इस  समय  मैं  किसी  पर  आरोप  नहीं  लगाना  चाहता  ।  कौन
 गलती  पर  था  और  कौन  नहीं  यह  बात  आंकड़ों  तथा  इतिहास  से  पता  चल  जाएगा  ।  लेकिन  जैसाकि
 अब  स्थिति  है  हमने  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  प्रधानमंत्री  ने  तथा  अन्य  सम्बन्धित  मंत्रियों  ने
 यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  राष्ट्रीकरण  समाप्त  करने  या  इसको  निजी  क्षेत्र  में
 परिवर्तित  करने  का  कोई  इरादा  नहीं  है

 सभापति  महोदय  :  कृपया  उन्हें  अपनी  व्यत  कहने

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  आज  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  बारे  में  एक  प्रतिवेदन  है  ।

 )
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 सभापति  महोदय  :  कृपया  अध्यक्षपीठ  के  साथ  सहयोग  करें  ।

 श्री  रंगराजत  कुपरमंगन॒त  :  क्या  आप  मेरी  त्पत  कृपा  करके  समाचार  पत्रों  की
 रिपोर्ट  पर  न  जायें  ।  दुर्भाग्यवश  गुमराह  करने  के  लिए  जानबूभकर  राजनीतिक  प्रयास  किया  जा

 रहा  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  के  ऐसा  कौन  कर  रहा  लेकित  यह  निदेचत  है  कि  गुम  राह  करने
 के  लिए  राजनीतिक  प्रयास  किया  जा  रहा  हैं  ।  किन्तु  मैं  किसी  पर  आरोप  नहीं  लगा  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  साथ-साथ  न  बोलें  ।

 झ्रो  रंगराजन  कुसारमंगलम  :  मैं  केवल  यह  कहना  चाह  रहा  हूं  कि  यह  सरकारी  क्षेत्र  के  हित
 में  उद्योग  के  हित  में  है  और  श्र-मक  वर्ग  के  हित  में  है कि  कल  की  प्रस्तावित  हड़ताल  को  प्रोत्साहन
 या  समर्थन  न  दिया  जाये  क्योंकि  इस  हड़ताल  से  केवल  उन  लोगों  के  हाथ  मजबूत  होंगे  जो  श्रमिक
 वर्ग  के  विरुढ़  और  सरकारी  क्षेत्र  के  विरुद्ध  जानबूककर  चाल  चल  रहे  यदि  आप  उन्हें  मजब त
 करना  चाहते  हैं  तो  आप  कर  सकते  हैं  ओर  यदि  ऐसा  नहीं  करना  चाहते  तथा  कार्यकुशलता  सुनिश्चित
 करना  चाहते  हैं  तो  हमारा  कहना  यह  है  कि  जो  इकाइयां  अथ॑क्षम  नहीं  हैं  उन्हें  अर्क्षम  बनाया  जाये  ।
 मैं  यह  नहीं  कह  रहा  कि  उन्हें  बन्द  कर  दिया  जाये  ।  )

 सभापति  महोदय  :  अब  समेत  के  निर्वाचन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  जाये-**
 )

 1.19

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 लाभ  के  पदों  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति

 शो  चिरन्जी  लाल  शर्मा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 इस  सभा  के  लोक  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  254
 के  उपनियम  (3)  द्वारा  अपेक्षित  रीति  से  श्री  जिन्होंने  लाभ  के  पदों
 सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  से  त्यागपत्र  दे  दिया  के  स्थान  पर  समिति  की  शेष  अवधि  के  लिए समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित

 सभापति  महोदय  :  प्रइन  यह

 इस  सभा  के  लोक  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के
 के  उपनियम  (3)  द्वारा  अपेक्षित  रीति  से  श्री
 सम्बन्धो  संयुक्त  समिति  से  त्यागपत्र  दे  दिया
 समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  कार्य  करने  के

 नियम  254
 जिन्होंने  लाभ  के  पदों

 के  स्थान  पर  समिति  की  शेष  अवधि  के  लिए
 लिए  अपने  में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 212



 7  1913  कार्यमंत्रणा  समिति

 1.20

 कार्यमंत्रणा  समिति

 आठवां  प्रतिबेदन

 संसदीय  कायं  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  विधि  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्रों  रंगराजन  कुमार  :  श्रीमान्‌  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  27  1991  को  समा  में  प्रस्तुत  किये  गये  कार्यमंत्रणा  समिति  के

 आठवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  सभा  27  1991  को  सश्ा  में  प्रस्तुत  किये  गये

 कार्यमंत्रणा  समिति  के  आठवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।

 श्री  राम  नायक  -  सभापति  महोदय  :  श्रीमान्‌  मैं  व्वयरथा  का  प्रश्न  उठा

 रहा  हूं  ।

 सभापति  मंहोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है  ।

 श्रो  राम  नायक  :  श्रीमान्‌  यह  मद  पुनरीछ्ट  त  कार्यंसूची  में  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  एक  अतिररेक्‍्त  मद  हैं  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  इसकी  अनुमति  दे  दी  है  ।
 )

 श्री  नि्ल  कांति  चटर्जो  पुनरीक्षित  कार्यंसूची  में  इसका  उल्लेख  नहीं  है  ।
 अचानक  यह  मद  सामने  आयी  लगभग  प्रतिदिन  ऐसा  हो  रहा  है  ।  इसे  आज  नहीं  लिया  जा
 सकता  ।  यह  नैमित्तिक  मामला  है  और  इसे  कार्यंसूची  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए

 )

 श्रो  राम  नायक  :  श्रीमान्‌  हमें  इसके  लिए  सूचना  देनी  होती  है  ।  )

 श्री  निर्मेल  कांति  चर्जो  :  यदि  पुनरोक्षित  कार्यसूची  में  इसका  उल्लेख  नहीं  है  तो  इसे  कल
 लिया  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  अध्यक्ष  ने  इसकी  अनुमति  दे  दी  आपका  अधिकार  नहीं  छीना
 जायेगा  ।  )

 भरी  रंगराजन  कुमार  मंगलम  :  सर्वप्रथम  मैं  यह  स्पष्ट  कर  ददेना  चाहता  हूं  कि  कार्यमंत्रणा
 सममेति  से  संबधित  प्रस्ताव  जो  मेरे  द्वारा  या  कार्यमंत्रणा  समिति  के  किसी  अन्य  सदस्य  द्वारा  प्रस्तुत
 किया  जाता  हैं  उसे  सामान्यतः  लोक  समा  सचिवालय  द्वारा  कार्यसूची  में  शामिल  किया  जाता  है  ।

 यह  सही  है  कि  इसे  पुनरीक्षित  कार्यसूची  में  शा।मल  नहीं  किया  गया  है  ।  मैंने  मी  पहले  यह  बात  देखी
 थी  किन्तु  अध्यक्ष  महोदय  इस  बात  से  सहमत  हो  गये  थे  कि  ऐसा  मूल  से  हुआ  है  और  उन्होंने  इसकी

 अनुमति  दे  दी  थी  ।  क्योंकि  सदस्य  ऐसा  महसूस  करते  हैं  कि  उन्हें  इसकी  पूर्व  सूचना  होनी
 चाहिए  थी  तो  इसे  कल  फिर  से  रखा  जा  सकता  इसमें  कोई  समस्या  नहीं  है  !
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 सभापति  महोदय  :  यह  ठोक

 अब  सभा  2.30  पर  पुनः  समवेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 1.23

 तत्वश्चांत  लोक  संभा  मध्यॉन्ह  मोंजने  के  लिए  2.30  तक  के  लिए  स्थगित

 2.35

 मध्यान्ह  भोजन  के  पद्चचात  लोक  सभा  2.35  म.पन  पर  पुनः  समदेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासोन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  नियम  377  के  अधीन  मामलों  पंर  क्चिर  करेगी  ।

 नियम  377  कें  ग्रेधोन  मामले

 2.352

 )  बंगलो  र-खुमकुर  रेल  लाइन  को  बोहरा  करने  को  आवश्यकता

 ओर  सी०  पी०  सुदाल  गिरियप्पा  :  बंगलौर-तुमकुर  रेल  लाइन  कर्नाटक
 राज्य  में  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  रेल  लाइनों  में  एक  पवित्र  स्थल  मठ  तुमकुर  में  है  ।

 कारखाना  और  बहुत  से  अन्य  उद्योग  वहां  स्थित  शिक्षा  और  संस्कृति  का
 भी  महत्वपूर्ण  केन्द्र  एक  मंहाविद्यालय  और  तीन  महाविद्यालयों  सहित
 वहां  पर  अनेक  शिक्षा  संस्थाएं  अनेक॑  सरकारी  कर्मचारी  तंथा  व्यवसायी  जो  तुमकुर  में  रहते
 इस  रेल  मार्ग  पर  निर्भर  करते  हैं  ।  वि

 दस  जोड़ा  एक्सप्रेस  और  पेसेनजर  रेलगाड़ियां  इस  बंगलौर-तुमकुर  इकहरी  लाईन  पर  हर  रोज
 चलता  हैं  और  इसे  दोहरा  करने  कौ  कार्य  कई  वर्षो  से  लम्बित  पड़ा  वास्तव  डिब्बों  में  भारी
 भीड़भाड़  और  गाड़ियों  के  बार-बार  क्रास  करने  से  बंगंलौर  और  तुमकुर  के  बोच  रेल  यात्रा
 जनक  है  ।  रेल  विभाग  इस  लाइन  पर  बंगलौर  से  मंगलौर  या  बंगलौर  से  धारबाड़  के  बौच्च  कोई  तई
 रेलगाड़ी  नहीं  चला  पाया  है  ।

 बंगलोर  और  तुमकुर  के  बीच  इस  लाइन  की  लम्बाई  केवल  34  किलोमीटर  हैं  और  क्लुल
 व्यय  30  करोड़  रुपये  से  अधिक  नहीं

 ह

 इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  चालू  वित्तीय  कक्‍य  में  यह  कार्य  आरम्भ  कर
 इसे  यथाशीघ्र  पूरा

 उड़ोसा  में  संबलपुर  में  पूर्ण  रूप  से  सुसज्जित  दूरदर्शन  केन्द्र  तथा  देवगड़  ओर  पललाहारा

 सें  कम  शक्ति  वाले  टांसमौटर  लगाने  को  आवश्यकता  ॥

 क्रो  श्रोवल्लभ  पाणिप्राहो  :  यह  खेद  का  विषय  है  कि  संबंधित  अधिकारियों
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 द्वारा  अश्वासन  दिए  जाने  के  सम्बलपुर  से  वापस  ली  गई  दूरदर्शन  सुविधाएं  अभी  तक  बहाल
 नहीं  की  गई  हैं  ।  इन  सुविधाओं  को  बहाल  करने  के  स्टुडियों  सुविधा  सहित  सम्बलपुर  में
 एक  सम्पूर्ण  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाए  जायें  तथा  देवगढ़  और

 हारा  में  एक-एक  कम  शब्त  वाला  ट्रांसमीटर  स्थापित  किया

 उत्तर  में  बरेली  के  नवाबगंज  ओर  मोरगंज  में  चोनी  मिलें
 लगाने

 को  आवश्यकता

 श्री  संतोष  कूमार  गंगवार  :  उपाध्यक्ष  बरेली  का  एक  प्रमुख  गन्ना
 उत्पादन  क्षेत्र  यहां  नवाबगंज  व  मीरगंज  क्षेत्रों  मे ंचीनी  मिल  लगाये  जाने  हेतु  आश्यय  पत्र  जारी
 किये  जाने  की  मांग  पिछले  काफी  समय  से  की  जा  रही  है  तथा  इस  संबंध  में  मैंने  भी  केन्द्र  सरकार  के
 विभिन्‍न  मनलन्‍्त्रयों  को  कई  बार  लिखा  बरेली  जनपद  का  मात्र  20  प्रतिशत  गन्ना  वर्तमान  में
 कार्यरत  चीनी  मिलें  ले  रही  किसानों  की  मुख्य  कसल  गन्ना  होने  के  कारण  बरेली  किसान  काफी
 आर्थिक  नुकसान  में  रहता  है  ।  उक्त  दोनों  स्णानों  के  लिए  निजी  क्षेत्र  में  चीनी  मिल  लगाये  जाने  हेतु
 आवेदन  पत्र  काफी  समय  पूर्व  किये  जा  चुके  हैं  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  द्वारा  उन  पर  संस्तुति  कर
 केन्द्र  को  भेजे  जा  च॒के  हैं  ।

 ॥

 क्षेत्र  के  किसानों  की आवश्यकता  एवं  उपयोगिता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  माननीय  उद्योग

 मन्‍्त्री  से  आग्रह  है  कि  प्राथमिकता  के  साथ  इन  स्थानों  पर  चीनी  लगाये  जाने  हेतु  आशय  पत्र

 जारी  किये  जायें  ।

 दिल्ज़ो  तथा  विहार  के  भरंझारप्र  ओर  मधुबनों  जिले  के  बीच  सोधे  डायल  टेलोफोन  सेवा

 प्रदान  करने  की  आवश्यकता  ।

 श्री  वेवेग्द्र  प्रसाद  यादव  :  उपाध्यक्ष  मई  1991  से  बिहार  राज्य  के

 मधुबनी  जिलान्तर्ग़त  भंकारपुर  अनुमंडल  मुख्यालय  में  टेलीफोन  विभान  द्वारा  टेलीफोन  एक्सचेल्ज

 स्थापित  होने  के  साथ  ही  भंभारपुर  से  टेलीफोन  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।  किन्तु  यह

 सुविधा  एकतरफा  दिल्ली  या  देश  के  अन्य  स्थानों  से  भंभारपुर  का  कोड

 06273)  ग्रह  कोड  कम्प्यूटर  में  फीड  न  होने  के  कारण  दिल्ली  से  या  अन्य  स्थानों  से  कंभार

 पुर  पर  संपर्क  नहीं  हो  पाता  है  जिससे  न  केवल  जन  प्रतिनिधियों  बल्कि  प्र  शासन

 और  आम  लोगों  को  काफी  कठिनाइयों  का  सामन्ग  करना  पड़ता  है  ।

 मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  जनाहत  की  दृष्टि  से  शीघ्र  दिल्ली  से  या  अन्य  स्थानों
 से  कोड  062731  को  कम्प्यूटर  में  फीड  कराकर  सेवाएं  उपलब्ध

 कराई

 भारखंड  समस्या  के  ज्ञी घ्र समाधान  करने  को  आवश्यकता  ।

 श्री  स्रज  मंडल  :  उपाध्यक्ष  भारखण्ड  राज्य  के  लिए  चलाए  जा  रहे
 के  सब्बंध  में  988  में  गृह  मंत्रालय  द्वारा  संयुक्त  सचिव  श्री  ताली  के  संयोजन  में

 22  सदस्यों  की  एक  स|म.ते  बनाई  गई  थी  और  समिति  ने  मध्यप्रदेश  का  दौरा
 कर  अध्ययन  कर  लिया  18  1990  को  सममति  द्वारा  कार्य  पूरा  कर  रिपोर्ट  गृह  मंत्रालय
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 Saisie
 को  सौंप  दी  गई  थी  ।  किन्तु  अभी  तक  समस्या  का  कोई  समाधान  नहीं  हो  सका  भारखंड  मुक्ति

 मोर्या  द्वारा  आंदोलन  चलाने  की  घोषणा  की  गई

 अतः  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वार्या  हेतु  आंदोलनकारियों  को  शीघ्र  आमंत्रित  करें  ताकि

 समस्या  का  समाधान  हो  सके  ।

 ]

 मुम्बई  में  पश्चिचम  रेलवे  द्वारा  चलाई  जा  रही  लोकल  रेलगाड़ियों  को  महाराष्ट्र  में  दहानू
 रोड  तक  चलाने  की  आदश्यकता  ।

 श्रो  भोरेशवर  सावे  :  हजारों  लोग  अपनी  नौकर  और  दैनिक  कार्यो

 के  लिए  हर  रोज  केलवा  रोड  और  दहानु  रोड  से

 मुम्बई  जाते  हैं  ।  पश्चिम  रेलवे  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  लोकल  रेलगाड़ियां  इस  समय  विरार  तक

 जाती  है  ।  इस  प्रकार  विहार  से  परे  उहानू  रोड  तक  रहने  वाले  लोगों  को  काफी  परेशानी  होती  है  ।

 बहुत  से  कामगार  जो  मुम्बई  महानगर  में  नहीं  रह  इस  क्षेत्रों  में  रहते  हैं  और  उनके  यातायात  का

 साधन  केवल  रेल  किन्तु  लोकल  रेलगाड़ियों  के  अभाव  में  उन्हें  अपने  कायें  पर  आने  जाने  में  हर
 रोज  तीन  या  चार  घंटे  लगते  कई  बार  तो  उन्हें  इससे  भी  अधिक  समय  लगता  है  ।
 आम  आदमी  की  तकलीफों  को  दूर  करने  के  लिए  मुम्बई  में  प,शचम  रेलवे  द्वारा  चलाई  जाने  वाली
 लोकल  गाड़ियों  को  उहानू  रोड  तक  बढ़ाए  जाने  की  तत्काल  आवश्यकता

 मालाबार  विद्रोह  को  स्वतन्त्रता  संग्रःम  के  रूप  में  मान्यता  देने  ओर  उस  आंदोलन
 में  भाग  लेने  वालों  को  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  प्रदात  करने  की  आवश्यकता  ।

 श्रो  अहमद  :  ब्रिटेन  उपनिदेशवादी  शासन  से  आजादी  के  लिए  कई  संघष॑  हुए
 और  का  पद्चिमी  तट  मालाबार  विद्रोह  राष्ट्र  की  आजादी  के  लिए  एक  ऐसा  ही  संघर्ष  था  और
 महात्मा  गांधी  और  अली  बन्‍्धुओं  के  नेतृत्व  में  चलाए  जा  रहे  खिलाफत  आंदोलन  का  अभिन्‍न  अंग

 यह  भू,म  सम्बन्धी  विद्रोह  महात्मा  गांधी  के  अनुयाई  श्री  अली  मुसलियार के  नेतृत्व  में  चलाया
 गया  ।  बाद  में  ब्रिटिश  शासन  ने  अली  मुस।लियार  को  उनके  विरुद्ध  विद्रोह  करने  के  लिए  मौत  की
 सजा  दी  ।  किन्तु  भारत  सरकार  ने  अली  के  मालाबार  संघर्ष  को  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  रूप  में
 मान्यता  नहीं  दी  ।  दिवंगत  श्री  केसवे  माघव  मेतन  मद्रास  मन्त्री  ),  मोहम्मद
 अब्दुल  ब्रह्मदत्त  नम्बूदरी  पाद  और  जीवित  स्वतन्त्रता  सेनानी  मोइद्दीन  मौलबी
 संसद  जैसे  राष्ट्रवादी  नेताओं  ने इस  बात  की  वकालत  की  थी  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  से

 अनुरोध  किया  मृतपूर्व  प्रधानमन्त्री  श्रीम/ते  इन्दिरा  गांधी  द्वारा  आश्वासन  दिया  गया
 था  किन्तु  अभी  तक  इसे  मान्यता  नहीं  दी  गई  मैं  सरकार  तथा  माननीय  गृह  मंत्री  से
 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  मृतपूर्व  के  मालाबार  विद्रोह  को  स्वतंत्रता  संग्राम  के  रूप  में  मान्यता  दे  और
 उन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  प्रदान  करे  जो  मालाबार  विद्रोह  में  भाग  लेने  के  कारण  वर्षों  तक
 जेल  में  सड़ते  रहे  ।

 उड़ीसा  राज्य  के  सर्वा  गोण  विकास  के  लिए  कदम  उठाने  को  आवश्यकता  ।

 श्री  सिह  देव  :  उड़ीसा  एक  अद्धविक-सत  राज्य  है  जहां  पर  स्वभावतः
 जव  और  श्रत  शक  ता  संवावा  प्रव॒ुर  पात्र  में  उतर  उड्त्र  हैं  ।  एक  से  वाद  के  पंचवर्वीय
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 विकास  केन्द्र  द्वारा  गाडगिल  फार्मूला  भी  सिफारेशों  के आधार  पर  धन  के  हस्तांतरण  सहेत
 वित्तीय  सहायता  संशोधित  गाडगिल  फार्मूला  और  1990  का  सर्वसम्मति  क्षेत्रीय  विषमता
 और  असंतुलन  को  कम  करने  में  असफल  रहा  है  ।

 उड़ीसा  की  जनसंख्या  में  समाज  के  गरीब  और  कमजोर  अनुसूचित  जातियों  और

 लघु  और  सीमांत  बेरोजगार  श्रम  शःब्त  और  बेरोजगार  शिक्षित  युवकों  के
 प्रतिशत  को  ध्यान  में  रखते  भारत  सरकार  और  योजना  आयोग  को  अर्थोपाय  खोजने  चाहिए
 और  न  केवल  निर्माणाधीन  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भारी  निवेश  के  लिए  कदम  उठाने

 दूसरा  इस्पात  रोजगार  पंदा  करने  की  क्षमता  वाले  खनिज  पर  आधारित  औद्योगिक
 उपक्रम  स्थापित  करने  के  लिए  विशेष  कदम  उठाने  होंगेਂ  मौजूदा  संयंत्रों  और  औद्योगिक  उपक्रमों  की
 सहायक  कम्पनियों  की  स्थापना  और  उनका  विस्तार  करना  होगा  ।  लोगों  की  गरीबी  दूर  करने  के  लिए
 कृषि  पर  आधारित  और  खाद्य  संसाधन  मध्यम  और  लघु  सिंचाई  परेयोजनाओं  तथा  कोयला
 खानों  के  मुहानों  पर  ताप  विद्युत  संयंत्र  स्था'पत  करना  होगा  ।

 रक्षा  उत्पादन  के  लिए  गर  सरकारो  क्षेत्र  को  अनुमति  देने  सम्बन्धी  निर्णय  को
 समीक्षा  क«ने  की  +'वह्यकता  ।

 |

 श्री  जगत  बोर  सिह  द्रोण  :  उपाध्यक्ष  मैं  अत  लोक  महत्व  के  विषय  को
 नियम  377  के  अधीन  उठाना  चाहता  हूं  ।  कानपुर  देश  का  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  औद्योगक  नगर

 है  ।  यहां  पर  रक्षा  उत्पादन  की  अनेक  महत्वपूर्ण  फैक्टरियां  हैं  जिनमें  देश  की  रक्षा  सम्बन्धी  सामग्री
 का  उत्पादन  होता  है  तथा  वहां  पर  कानपुर  के  ही  अपितु  देश  व  प्रदेश  के  हजारों  व्यक्ति  काम
 करके  अपना  व  अपने  परिवार  का  जीवन-यापन्‌  करते  सरकार  द्वारा  रक्षा  सामग्री  की  आपूर्ति  के

 लिए  निजी  क्षेत्र  को  शामिल  किये  जाने  के  निर्णय  से  केवल  कानपुर  कौ  रक्षा  फैक्टरियों  से  जुड़े  लोगों
 का  ही  वरन्‌  देश  के  अन्य  भागों  में  स्थापित  फैकटरियों  के  कर्मचारियों  के  भविष्य  के  सम्बन्ध  में
 न  केवल  प्रइन-चिन्ह  खड़ा  कर  दिया  है  परन्तु  इसने  देश  की  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  भो  अनेक  गम्भीर

 प्रशन  खड़े  कर  दिए  हैं  ।  सरकार  के  इस  निर्णय  से  इन  फैक्टरियों  में  कार्यरत  कर्मचारियों  १र  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़  रहा  है  |  उनकी  प्रोन्नति  नहीं  हो  पा  रही  नई  भर्ती  बन्द  हो  गई  है  एवं  बेरोजगारी  बढ़

 रही  इस  निर्णय  से  जैसे  संवेदनशील  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  की  घुसपैठ  हो  रही  है  जो  अत्यन्त
 घातक  है  ।  यही  सामग्री  की  विश्वसनीयता  एवं  गोपनीयता  को  बनाए  रखना  भी
 संभव  नहीं  हो  पा  रहा  है  एवं  इसके  परिणाम  देश  के  लिए  अत्यन्त  घातक  होंगे  ।

 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  रक्षा  जैसे  संवेदनशील  विषय  में  निजी  क्षेत्र  क ेआंशिक
 अथवा  पूर्ण  रूप  से  स|म्मलित  किए  जाने  के  निर्णय  को  सरकार  अविलम्ब  निरस्त  करे  जिससे  वहां
 कार्यरत  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  हो  सके  एवं  देश  की  सुरक्षा  जैसे  महत्वपूर्ण  विषय  के  साथ

 कोई  व्यक्तिगत  लाभ  के  लिए  खिलवाड़  न  कर  सके  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  4  को  अब  मन्त्री  20
 1991  को  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक  के  विचारण  के  प्रस्ताव  पर  बहस  का  उत्तर

 पर्यावरण  और  वन  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  उपाध्यक्ष  इस
 विधेयक  से  उत्पन्न  अभरतपूर्व  और  व्यापक  रुचि  को  देखकर  अत्यन्त  प्रसन्नता  हुई  ।  इस  सदन  के  सभी
 सदस्य  इस  विधेयक  पर  बड़े  उत्साह  से  विस्तार  के  साथ  बोले  मुझे  यह  बताते  हुए  प्रसन्‍तता  होती
 है  कि  सभा  के  सभी  वर्गों  न ेइस  विधेयक  के  उद्देश्यों  क ेसाथ  सहमत  प्रकट  की  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  पर  कुछ  महत्वपूर्ण  टिप्पणियां  की  हैं  और  प्रदूषण
 की  समस्या  पर  काबू  पाने  के  लिए  बहुत  हो  मूल्यवान  सुझाव  दिए  प्रदूषण  के  कुछ  विशिष्ट
 मामलों  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।  मैं  माननीय  विशेष  रूप  से  मेरे  मित्र  श्री
 जिन्होंने  कल  ही  ट्रावशकोर  टिटो,नयम  का  उल्लेख  किया  था  और  आज  ही  अखबारों  में  देखा  है  कि
 इस  यूनिट  द्वारा  कितना  प्रदूषण  फैलाया  जा  रहा  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  मैं  इस  मामले  की
 छानबीन  करूंगा  और  अत्यन्त  कड़े  कदम  उठाऊंगा  ।

 इस  विधेयक  पर  बहस  की  समाप्त  जिस  प्रकार  का  सहयोग  मुझे  मिला  है  उससे
 मैं  अधिक  अश्वस्त  महसूस  कर्ता  हूं  ।  कई  बार  कुछ  मामलों  ३७  क्षेत्रों  में  विरोध  के  कारण  मैंने
 अपने  आपको  अकेला  महसूस  किन्तु  इस  बहस  की  समाप्त  सभी  दलों  के  सदस्यों  द्वारा

 दिए  गए  जोरदार  समर्थन  से  मैं  निश्चित  रूप  से  अधिकु  अश्वग्त  महसूस  करता  हूं  और  म॒झ  विश्वास
 है  कि  उनके  द्वारा  दिये  गए  सभी  सुझाव  अत्यन्त  उपयोगी  होंगे  और  भावी  नीति  के  निर्माण  में  काफी

 मूल्यवान  सिद्ध  होंगे  ।

 मैं  इस  वात  पर  विश्वेप  बल  देना  चाहूंगा  कि  सरकार  इस  बात  के  लिए  प्रतिवद्ध  है
 कि  पर्यावरण  को  और  खराब  होने  से  वचाया  जाए  और  जो  कुछ  है  उसे  सुरक्षित  रखा  जाए  तथा
 उसमें  सुधार  किया  जाय  |  कई  माननीय  सदस्यों  ने  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  पर्यावरण  और
 बन  मंत्रालय  का  कार्यचालन  औद्यो.गक  नी:त  वक्‍तव्य  में  घोषषत  उदारीकरण  की  भावना  के  बिरुद्ध

 मैं  यह्‌  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ओर  माननीय  सदस्यों  को  यह  स्मरण  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  नीति  सम्बन्धी  विवरण  में  यह  स्पष्ट  कहा  गया  है  जब.के  औद्योगीकरण  को  पूरी  तरह  से

 प्रोत्साहित  किया  जाएगा  किन्तु  यह  पर्यावरण  का  ध्यान  रखते  हुए  किया  जाएगा  ।  अनियोजित
 ओऔद्योगीकरण  और  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उपक्रमों  से  देश  के  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  नाजूक  क्षेत्रों  की
 रक्षा  के लिए  कोई  कसर  नहीं  छोड़ी  दूसरी  ओर  मैं  माननीय  सदस्यों  को  पर्यावरण  और
 विकास  के  बीच  टकराव के  प्र/त  सचेत  करना  चाहता  हूं  ।  मैं  नहीं  कहता  कि  यह  कोई  टकराव
 बास्तव  मेरे  विचार  से  हम  एक  के  बिना  दूसरा  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  पारस्थतिकी  संरक्षण  के
 बिना  वास्तविक  विकास  नहीं  हो  सकता  और  स्थाई  विकास  के  बिना  पारेस्थितिकी  संरक्षण  नहीं
 किया  जा  सकता  ।  यह  दर्शाने  के  प्रयत्न  किए  गए  हैं  कि  पारेस्थिततकी  संरक्षण  और  विकास  के  बीच

 218



 7  1913  जल  निवारण  और  उपकर  विधेयक

 टकराव  है  और  मेरे  विचार  से  इस  रवेये  से  समाज  को  बहुत  नुकसान  होगा  ।  मेरा  यह  प्रयत्न  होगा  कि
 पर्यावरण  और  विकास  के  बीच  टकराव  को  समाप्त  किया  मेरे  मंत्रालय  में  हम  सभी  विकास
 समर्थक  विकास  विरोधी  किन्तु  सही  किस्म  के  विकास  में  समर्थक  पर्यावरण  संरक्षण
 की  जिम्मेदारी  केवल  वन  और  पर्यावरण  मंत्रालय  की  ही  नहीं  हम  सभी  भावी  पीढ़ियों  के लिए
 पर्यावरण  की  रक्षा  कर  रहे  संसद  इसकी  ट्रस्टी  मुके  तो  केवल  इस  विधेयक  में  अभिव्यक्त
 संसद  की  इच्छा  को  कार्यान्वत  करने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  है  ।

 इस  बात  में  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  पर्यावरण  की  समस्या  एक  जटिल  समस्थपा  है  और  इसमें

 बहुत  से  मामले  अन्तंग्रस्त  है  ।  मैं  सदन  से  अनु  रोध  करता  हूं  कि  वह  इस  पर  विस्तार  से  विचार
 जब  इतना  समय  लिया  गया  है  तो  मैं  इस  पर  कुछ  विस्तार  से  और  विचार  करूंगा  ।  आज  पर्यावरणीय

 चाहे  वायु  का  जल  का  या  मृदा  बढ़  जल  दो  प्रकार  के  अपशिष्ट  पदार्थों
 से  प्रदूषित  होता  है  एक  परम्परागत  जैविक  अपशिष्ट  पदार्थ  तथा  दूसरा  औद्योगिक  प्रक्रिया  से  उत्पन्न
 पदार्थ  ।  यह  अनुमान  है  कि  तीन  बटा  चार  बेकार  पानी  म्यू.न.सपल  ख्ोतों  से  आता  किन्तु  औद्योन

 गिक  अपशिष्ट  पदार्थ  मात्रा  में  कम  होते  हुए  भी  कुल  प्रदूषण  के  आधे  से  अधिक  के  लिए  जिम्मेवार  है
 और  इसका  बड़ा  भाग  बड़े  और  मध्यम  उद्योगों  से  आता  है  ।  देश  के  प्रथम  श्रेणी  बेः  नगरों  में  उत्पन्न

 कुल  बेकार  पदार्थों  का  केवल  5  प्रतिशत  ही  एकत्र  किया  जाता  है  और  इसका  केवल  एक  चौथाई
 ससाधित  किया  जाता  जो  मुश्किल  से  एक  प्रतिशत  है  ।

 उर्वरकों  और  फसल  की  रक्षा  के  लिए  कीट  नाशकों  पर  आधारेत  संघन  कृषि  भी  अमोनिया
 और  नाइट्रेंट  आदि  जल  प्रदूषण  का  प्रमुख  कारण  बड़े  नगरों  में  परिवेशी  वायु  स्तर

 प्रवृत्तियों  से यह  पता  चलता  है  कि  विशेष  कर  गरमियों  के  मौसम  में  हवा  में  तरने  वाले  विविक्त  कणों

 का  स्तर  विनिर्दिष्ट  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  वाहनों  से  वाले  धुएं  के कारण  शहरी
 क्षेत्रों  मे ंनाइट्रोजज  डाइआक्साइड  का  स्तर  बढ़  रहा  यह  कोई  मानक  बनाने  या  उसे  लागू  करने
 का  ही  सवाल  नहीं  यह  प्रोद्योगिकी  का  सवाल  है  ।  जब  हम  वाहनो  से  उत्पन्न  होने  वाले  प्रदूषण
 की  बात  करते  हैं  तो  हमें  हलके  पैट्रोल  की  जरूरत  है  हमें  उच्च  प्रौद्योगिके  इजनों  की  जरूरत
 आज  हमारी  सड़कों  पर  ऐसे  वाहन  चल  रहे  हैं  जो  10  या  15  बष  पुराने  अतः  इसमें  एक  आर्थिक
 उपादान  मेरे  मंत्रालय  ने  मानक  निर्धारित  किये  हैं  जिसमें  से  कुछ  को  31  1992  तक  पूरा
 किया  जाना  है  ।  वाहन  जो  दिल्ली  में  कुल  प्रदूषण  का  लगभग  60  प्रतिशत  है  से  निपटने  के

 लिए  ये  कुछ  अन्य  कदम  कुछ  अनुमानों  के  अनुसार  दिल्ली  विश्व  में  चौथा  अल्यघिक  प्रदूषित
 शहर  है  ।

 आज  पर्यावरण  संबंधी  समस्‍यायें  व्यापक  और  विकराज  रूप  धारण  कर  रही  हैं  रसायन  उद्योग
 प्रत्येक  वर्ष  बड़ी  मात्रा  में  ऐसे  उत्पादों  का  निर्माण  करता  है  जिसका  भूम  और  जल  की
 रचना  के  आवश्यक  पहलुओं  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  अधक  घनत्व  वाले  औद्योगिक  क्षेत्रों  में
 स्थानीय  स्वास्थ्य  और  प्रकृति  पर  पड़ने  वाले  प्रभावों  के  अलावा  पर्यावरण  के  सामाजिक  और  आर्थिक
 कृत्यों  से  होने  वाली  क्षति  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  हवा  में  छोड़े  जाने  पर  और  अप,शेष्ट  जल  पर  लगे
 निर्बा  घनों  क ेकारण  खतरनाक  अपशिष्ट  रसायनों  को  समाप्त  करने  के  लिए  भू-म  की  ओर  मोड़ा
 जा  रहा  पर्यावरण  से  संबंधित  पूर्वत्र्ती  जो  सुस्पष्ट  और  बिक्रृत  कृत्रिम  रसायनों
 की  अत्यंत  लघु  जो  दृष्टि  गोचर  नहीं  है  और  जो  अत्याधक  दृढ़ता  और  इसकी
 क्तता  के  कारण  स्वास्थ्य  तथा  पर्यावरण  के  लिए  ह/ने+रक  प्रदूषण  की  नई  किस्मों  को  जन्म  दे

 219



 जल  निवारण  और  उपकर  विधेयक  28  1991

 कमल

 रही  है  ।  विषाक्त  रसायनों  से  उत्पन्न  जोखिम  को  कम  करना  अब  एक  मुख्य  और  आम  चिन्ता  का

 विषय  है  ।

 मानव  क्रियावलाप  भी  वायुमंडल  की  रचना  को  प्रभावित  कर  रहे  अनिनियतताओं  और

 अपर्याप्त  जानकारी  के  वावजुद  पर्यावरण  परिवतंन  संबंधी  राजन॑तिक  और  वैज्ञानिक  निर्णों  में  वृद्धि
 करना  आवश्यक  होगा  ।  सभी  प्रयासों  के  पर्यावरण  की  स्थिति  में  लगातार  गिरावट  आई  है  ।
 वैज्ञानिक  और  तकनीकी  जानकारी  में  वृद्धि  क ेकारण  यह  सम्भव  हुआ  है  कि  श्राकृतिक  संसाधनों  की
 निरंतर  बढ़ती  हुई  मात्रा  का  इस्तेमाल  किया  हमारे  प्राकृतक  संसाधनों  में  जो  चीजें

 व्यवहार  में  लाने  योग्य  नहीं  थीं  उन्हें  प्रौद्योगकी  में  विकास  के  कारण  इस्तेमाल  करना  अब  सम्भव

 हो  गया  बढ़ते  हुए  प्रदूषण  की  जिसका  भूमि  और  जल  पर  प्रभाव  ण्ड़  रहा
 के  साथ-साथ  वनों  का  विनाश  भी  हो  रहा  है  ।  हमें  यह  बात  अच्छी  तरह  से  समभनी  चाहिए  और

 हम  यह  बात  अच्छी  तरह  से  समभते  भी  हैं  कि  कुछ  क्षति  ऐसी  भी  होती  है  जिसकी  क्षति  पूर्ति  नहीं
 की  जा  सकती  ।  जब  मिट्टी  की  ऊपरी  परत  कट  कर  बह  जाती  है  तो  एक  इंच  की  नई  ऊपरी  परत
 तैयार  होने  में  सैकड़ों  वर्ष  लग  जाते  जब  हम  बांध  की  बात  करते  हैं  तो  हमें  कमान  क्षेत्र  तथा
 प.रेष्करण  संयंत्र  की  भी  बात  करनी  चाहिए  ।  इसमें  एक  एक  बुद्धि  संगनता  बांध  की  आयु
 के  बारे  में  एक  प्रध्न  किय्ग  गया  मिट्टी  की  ऊपरी  परत  के  संरक्षण  और  भूमि  के  आगे  और  अधिक
 कटाव  को  रोकने  की  बातें  हैं  ।

 उच्च  श्रेणी  का  जीवन  जीने  और  आर्थिक  विकास  के  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  हमें  अपने
 उत्पादन  ढांचे-स्पप्ट  प्रौद्योगकगी  और  अपशिष्ट  नियंयत्र  के  बारे  में  स्पष्ट  प्रौद्योगिकियों  के  निर्माण
 पर  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  ।  प्रदूषक  अपशिष्ट  के  अलावा  कुछ  नहीं  है  ।  प्रदूषण  नियंत्रण  के  अन्तर्गत
 अपशिष्ट  के  एक  स्वरूप  को  दूसरे  अपशिष्ट  में  बदल  कर  समाप्त  करना  होता  अतः  प्रदूषण
 नियंत्रण  अपशिष्ट  प्रबन्ध  के सलावा  और  कुछ  नहीं  है  ।  अचपशिप्ट  प्रबन्ध  के  लिए  सबसे  अच्छा  ढंग  यह
 होगा  कि  अपशिष्ट  पर  नियंत्रण  किया  जाये  ।  इस  प्रकार  हमारे  प्रयास  अपशिष्ट  नियंत्रण  प्रौद्योगकियों
 के  बारे  में  होंगे  ।  हमारे  प्रयास  सरकारी  वन  नीति  के  अनूपूरक  होते  हुए  प्रदूषण  को  कम  करने  के
 बारे  में  होंगे  ।  सरकार  का  आशय  सुनिश्चित  करना  है  कि  प्रत्येक  क्षेत्र  में  इसकी  नीतियां  उन
 निर्धारित  सिद्धान्तों  पर आधारित  हों  जो आथिक  विकास  और  पर्यावरण  संबंधी  आवश्यकताओं  से  मेल
 खाती  हों  ।

 पर्यावरण  संबंधी  जिनका  हमारा  देश  सामना  कर  रहा  पर  संक्षेप  में  प्रकाश  डालते
 मैं  इस  बात  पर  जोर  वेना  चाहता  हूं  कि  सरकार  के  लिए  केवल  यही  काफी  नहीं  है  कि  वह

 कानूनों  को  अधिसूचित  करे  और  लोगों  से  आशा  करे  कि  वे  उनका  पालन  प्रदूषण  पर  रोक
 लगाने  के  लिए  यह  जरू  री  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  संबंध  में  साकारात्मक  रवैया  अपनायें  और  जो  इस
 विधान  को  कछ्रियान्वित  करते  हैं  उनके  साथ  व्यापक  विचार-विमर्श  किया  विकास  योजना  के
 अन्तर्गत  पर्यावरण  संबंधी  और  आर्थिक  पहलुओं  का  समाकलन  करने  के  लिए  व्यापक  दृष्टिकोण
 अपनाये  जाने  की  जरू  रत  है  ।  निवारक  पहल  प्रदूषण  को  कम  करने  तथा  औद्योगिक  प्रदूषण  को
 कम  करने  के  लिये  सभी  प्रोद्योगेक  आदानों  को  बढ़ावा  देने  पर  जोर  दिया  जाना  तदनुसार
 इसका  उहू  ध्य  पर्यावरण  संबंधी  महत्व  को  सभी  स्तरों  पर  समभा  जाना  चाहिये  ।
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 इस  उह्ं  श्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  स्रोत  पर  ही  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  कदम  उठाये  जायेंगे  ।
 इसका  उहूं श्य  उपलब्ध  उत्त  म  तकनीकी  उपाय  को  विकसित  तथा  लागू  करना  संक्षेप

 प्रदूषक  प्रदूषण  के  लिए  क्षतिपूर्ति  करता  है  और  प्रदूषण  पर  नियंत्रण  कन्ता  अशक  प्रदषित
 क्षेत्रों  और  नदी  नालों  के  संरक्षण  की  ओर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चा'हए  और  इसमें  जन  स  धारण
 को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 मुझे  बहुत  से  विशिष्ट  उदाहरण  दिये  गये  इनमें  से  कुछ  के  बारे  में  हम  पहले  से  अवगत

 मुझे  ठाणे  क्षेत्र  का  एक  उदाहरण  दिया  गया  है  ।

 मुम्बई  में  चेम्बूर  जैसे  क्षेत्र  यह  एक  गैस  चैम्बर  की  भांति  है  और  इसके  प्रदूषण  का  स्तर

 सम्पूर्ण  संदुषण  और  प्रदूषण  के  संबंध  में  विश्व  में  सबसे  अधिक  है  ।  हम  अत्यधिक  प्रदूषण  वाले  क्षेत्रों
 की  ओर  ध्यान  दे  रहे  मैं  इस  बात  से  पूर्णतया  भिन्न  हूं  कि  हमें  कहीं  न  कहीं  से  तो  शरू  करना  ही  है
 और  विशेष  रूप  से  हमें  अत्यंत  प्रभावित  क्षेत्रों  को  पहले  हाथ  में  लेना  होगा  ।  जेसाकि  मैंने  पहले  कहा
 है  मेरे  मंत्रालय  ने  कुछ  विशिष्ट  क्षेत्रों  को  चिन्हित  किया  है  और  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  जिन्हें
 अत्यधिक  प्रदूषण  वाला  क्षेत्र  कहा  जाता  है  ।  वहां  पर  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  कुछ  विशिष्ट  कायंबाही
 योजनायें  क्रियान्वित  की  जा  रही  उन  क्षेत्रों  पर  यह  सुनिःदचत  करने  के  लिए  नियमित  निगरानी
 रखी  जा  रही  है  कि  औद्योगिक  इकाइयां  एक  समझ  सोच  के  भीतर  निस्सारी  और  निस्सरण  मानदंडों

 का  पालन  करें  तथा  यह  देखें  कि  क्षेत्र  में  आसपास  का  प्रदूषण  भार  मानदंडो  के  भीतर  इस  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  उड़ीसा  में  ब्रजराज  बरहामपुर  क्षेत्रों

 में  प्रदूषण  महानदी  और  ब्राहमण्गे  नदियों  में  बहाये  जा  रहे  अपशिष्ट  पदार्थों  के  प्रश्न  पर  विचार  कर

 रहे  हैं  ।

 हमने  17  अत्यधिक  प्रदूषण  करने  वाले  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  और  इसमें  रसायन  तथा
 चमड्ड  के  उद्योग  शामिल  हैं  ।  इस  सम्वन्ध  में  कुछ  सदस्यों  ने  भी  उल्लेख  किया  इन  उद्योगों  को जज
 नर्घारित  मानदंडों  का  पालन  करने  के  लिए  निदेश  दिये  गये  हम  उनको  नोटिस  भेजेंगे  और  यदि

 वे
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 की  जायेंगी  ।

 एक  जो  समस्या  लगातार  हमारे  सामने  आ  रही  है  वह  थरमंल  इकाईयों  से  उत्पन्न  राख  की

 राख  एक  ऐसा  प्रदूषक  है  जो  न  केवल  वायु  को  अपितु  मिट्टी  क्या  जल  को  प्रदूषित
 कर  देता  अनेक  सदस्यों  ने  इस  बात  का  उल्टेख  किया  है  कि  कुछ  क्षेत्र  काले  पड़  गये  किसानों

 की  खेतीवाड़ी  को  नुकसान  पहुंचा  है  ॥  फल  वाले  अधिसंख्यक  वृक्षों  पर  फल  आने  बंद  हो  गये  हैं  ।

 मेरा  मंत्रालय  राख  के  निपटान  के  मामले  पर  सक्तिय  रूप  से  विचार  कर  रहा  है  ।  हमारे  देश  में  राख

 का  उपयोग  बहुत  कम  किया  जाता  है  ।  अन्य  देशों  की  दुलना  में  हमारे  देश  में  इकाश्यों  द्वारा  राख

 का  केवल  1/20  वां  हिस्सा  ही  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।  हेम  केवल  राख  के  ज्यादा  से  ज्यादाउ

 योग  पर  ही  जोर  नहीं  देंगे  लेकिन  हम  भविष्य  में  राख  का  पुनः  उपयोग  किए  जाने  पर  जोर  देंगे  अ

 यह  केवल  नेई  थमंल  इकाइयों  पर  ही  नहीं  लागू  होगा  अपितु  पुरानी  इकाइयों  पर  भी  लागू
 जिनके  सामने  ये  समस्याये  आई  हैं  |  हम  इस  समस्परा  का  सामना  करने  के  लिए  पर्यावरण  सम्बन्धी

 काननों  को  कड़ाई  से  लागू

 अनेक  सदस्यों  ने  गंगा  कार्य  योजना  का  उल्लेख  कियो
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 श्रीमतो  गीता  झुखजों  :  उत्त  संग्रंजों  का  खज्ने  कौन  ब्रहन  क़रेगा  ?  मेरा  तात्पय॑
 कोलाघाट  से  है  ।  कोलघाट  में  प्रकृति  के  स्त्रकृप्र  को  ज्य  रहा  है  ।

 श्री  कय्नलनाथ  :  यह  बिल्कुल  सही  है  । आज  राख  का  उपयोग  करने  की  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध
 राख  का  प्रयोग  ई  टें  बनाने  के  लिए  किया  जा  सकता  वे  ईटें  काफी  समय  तक  चल  सकती

 हैं  ।  सड़क  निर्माण  में  भी  राख  का  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ।  स्वयं  परियोजना  के  भाग  के  रूप  में

 भी  राख  को  काम  में  लाया  जाना  चाहिए  और  एक  बार  ऐसा  कर  लिया  ग़य्रा  फिर  कोई  समस्या

 नहीं  रह  जायेगी  ।  उन  पुराने  ताप  केन्द्रों  मे ंसमस्या  होगी  जहां  अपेक्षि,त  क्षेत्र  नहीं  हम  किसी  भी

 नए  ताप  केन्द्र  को  मंजूरी  देते  समय  सर्योच्च  प्राथमिकता  राख  के  प्रइन  को  देते  हम  राख  उद्योग

 को  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ॥  यहां  तक  कि  वित्त  मंत्री  ने  भी  राख  इकाइयों  को  कुछ
 अधिक  ग्रोत्साहन  दिए  हैं  ।

 श्लीम़ती  गीता  पुख्ज़ों  :  हसे  कालाघाट  में  ज़ल्दी,से  लप्गू  क्रिया  जाना.चाहिए  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  ठीक  है  ।  गंगा  कार्य  योजना  1985  में  शुरू  हुई  हमारे
 स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  नदियों  के  प्रदूषण  की  समस्या  का  अन्दाज  लगा  लिया  था  और

 इसे  बहुत  गंभीरता  से  लिया  था  तथा  उन्हीं  की  अध्यक्षता  में  केन्द्रीय  गंगा  प्राधिकरण  का  गठन

 गया  था  ।  गंगा  कार्य  योजना  का  उहं श्य  नदी  में  गिरने  वाले  गंद  बीच  में  रोककर  दूसरी  ओर

 सोड़ना  है  ताकि  पानी  की  गुणवता  में  सुधार  हो  सके  और  इसे  मत्स्य  सिंचाई  और  विद्युत
 उत्पादन  के  लिए  गैस  पंदा  करने  के  एक  संसाधन  के  रूष  में  बदला  जा  इसका  उहूंश्य
 नदी  की  जीवीथ  अनेकता  को  बनाये  रखना  और  विशेषकर  मत्स्य  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  है  ।

 गंगा  कार्य  योजना  के  अन्तगगत  प्रदूषण  रोकने  के  कार्यो  के  लिए  25  प्रमुख  कस्बे

 लिए  गए  थे  ।  इन  कस्बों  का  चयन  जनसंख्या  के  आधार  पर  किया  गया  गंगा  कार्य  योजना
 का  प्राथमिकीकरण  प्रदूषण  की  मात्रा  और  सर्वश्रेष्ठ  नदी  जल  की  आवश्यकताओं  के  आधार

 पर  वैज्ञानिक  मानदंड  के  अनुसार.किया
 *

 मुझे  निश्चित  रूप  से  सदस्यों  के  उन  सुझावों  की  जानकारी  है  जिनमें  उन्होंने  कहा  है.कि  गंगा
 कार्ये  योजना  का  विस्तार  वहां  कहां  क्या  जाना  है  और  इससे  भी  अधिक  मुझे  यह  भी  पता  है  कि

 ऐसा  किया  जाना  है  वाली  ही  नी।ते  ज-सी  कि  गंगा  कार्य  योजना  में  स्पष्ट
 अन्य  नदी  तथा  ज़ल  निकाग्रों  पर  लागू  करेंगे  और  मैं  सदस्यों  को  आवश्बस्त-करता  हूं  कि

 सरकार  उनके  सुकावों  पर  गंभीरता  से:विज्वार  करेगी  ।

 में  काफी  विस्तृत  आंकड़  दिए  गए  हैं  ।  जहां  कहीं  मी  इस  योजना  को  लागू  किया
 गया  है  वहां  पानी  की  गुणवता  और  स्तर  में  सुधार  हुआ  है  ।  मेरे  पाभ  आंकड़े  यदि  कोई  सदस्य

 चाहे  तो  मैं  आंकड़े  दिखा  सकता  हूं  ।  परन्तु  मैं  अमी  विस्तार  में  नहीं

 यहां  ध्वनि  प्रदूषण  के  में  एक  अत्यश्विक  खहत्वपूर्ण  मुद्दा  उठाया  गया

 सदस्यों  की  इस  बात  से  पूर्णतया  सहमत  हूं.कि  यह  शदूषण  का  झायद  श्ेत्र  है:ज़िसे,हम  ने
 सर्वा  घक  भेला  परन्तु  सबसे  कम  समस्या  है  ।  शोर.से  व्यक्त  चिड़'चड़ा  बत  सकता  जाए  हो
 सकता  नींद  में  व्यवधान  पड़  सकता  दबाव  बढ़  सकता  एकाग्रता  मंग  हो  सकती  है  यहां
 तक  कि  व्यक्ति  का  स्वास्थ्य  खराब  हो  सकता  है  ।  इससे  हम  सभी  पर  किसी  न  किसी-रूप  से  बुरा
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 प्रभाव  प्रड़ता  जहां  अधिकांश  व्यक्ति  इस  बात  को  स्वीकार  करते  हैं  कि  यह  एक  बहुत  गंभीर

 समस्या  ध्वनि  सर्वाधिक  प्रदूषण  फैलाने  वालों  में  से एक  है  ।  इस  प्रदूषण  को  कम  करना  बहुत
 कठिन  है  |  हमने  मानक  अधिसूचित  किए  हैं  और  दिशानिरदेश  तैयार  किए  मैंने  इन  उपबंधों  को

 स्कूलों  और  आवासीय  क्षेत्रों  के  परिसर  में  लागू  करने  के  लिए  स्वयं  मुख्य  मंत्रियों

 को  पत्र  लिखे  मुझे  पता  है  कि आम  जनता  की  चिन्ता  किए  बिना  रात  मर  लाउडस्पीकर  बजते

 रहते  सरकार  और  भी  कड़े  उपाय  करने  को  तैयार  मैं  ध्वनि  प्रदूषण  की  रोकथाम  के  लिए

 और  भी  कड़े  उपाय  करना  चाहूंगा  क्‍्यों।के  हमें  पड़ो.सयों  को  भी  समाज  के  सदस्य  के  रूप  में  मानना

 है  ।

 श्रो  सुकूल  बाल  कृष्ण  वासनिरः  :  वास्तव  क्या  यह  कानून  संसद  पर  भी  लागू

 होगा  ।

 शो  कमल  नाथ  :  इसका  निर्णय  तो  संसद  ही  करेगी  ।

 श्री  अहमद  :  यह  कानून  चुनावों  के  दौरान  भी  लागू  होना  चाहिए  ।

 श्रोमतो  वसुन्धरा  राजे  :  ध्वनि  प्रदूषण  का  प्रासंगिक  मुद्दा  उठाया  गया

 परन्तु  आपने  अमी-अभी  कहा  है  कि  आप  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  चर्चा  करेंगे  ।

 स्वयं  दिल्ली  की  क्‍या  स्थिति  है  ?  आश्रम  रिंग  रोड  जैसे  स्थान  और  कई  अन्य  स्थान  इस

 प्रदूषण  से  पीड़ित  हैं  ।  मेरे  विचार  से  स्वयं  इस  समा  में  इसका  एक  बार  उल्लेख  किया  गया

 मंत्री  महोदय  श्री  जगदीश  टाईटलर  ने  कहा  है  कि  वह  यातायात  को  ऐसे  ढंग  से  मोड़ने  का  मरसक
 प्रयास  कर  रहे  हैं  जिससे  कि  ध्व  ने  प्रदूषण  में  कमी  आए  ।  उन्होंने  यह  भीं  कहा  हैं  कि  कुछ  सुरक्षात्मक
 उपाय  किए  मैं  जानना  चाहूंगी  कि  क्या  आप  इसे  जल्दी  से  जल्दी  समाप्त  कर  देंगे  क्‍योंकि

 प्रदूषण  का  स्तर-शोर  तथा  अन्य  प्र  कार  स्वयं  दिल्ली  में  ही  अविश्वसनीय  ढंए  से  बढ़  गया  है  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  निस्संदेह  स्त्रयं  दिल्ली  में  यह  अत्यधिक  बढ़ा  है  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है
 मैंने  दिल्ली  के  उप-राइ्पपाल  स  हत  सभी  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा  दिल्ली  में  वास्तव  में  कुछ  क्षेत्र

 वहुत  शोर  गुल  वाले  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  ऐसे  एक  क्षेत्र  का  उल्लेख  किया  इन  स्थानों  में

 घ्व्नि  प्रदूषण  बहुत  बढ़  गया  है  !  जैसा  कि  मैंने  कहा  मैं  कानून  को और  मी  अधिक  कड़ा  बनाना

 चाहता  हूं  ।  इसके  अशते.रक्‍्त  ध्वनि  प्रदूषण  को  पर्यावरण  संरक्षण  अधिनियम  के  दायरे  में  भी  लिया

 गया  है  ।  विवाह  और  घामिक  समारोहों  जैसे  आयोजनों  में  लाउडस्पीकर  बजाए  जाने  जैसी  कुछ
 अन्तर्निष्ठ  कठिनाइयां  हैं  ।  हमें  उसके  लिए  मानदंड  वनासे  होंगे  ।  ऐसे  मानदंड  बताने  से  मुझे  समी
 लोगों  से  ब्यापक  विचार  विमर्श  करना  होगा  ।  परन्तु  दिल्‍ली  के  विद्शिष्ट  प्रश्न  के  वारे  में  मैं  पुनः
 उप-राज्यपाल  से  इस  दिशा  में  कुछ  करने  के  लिए  चर्चा  करूंगा  ।  मेरा  प्रारम्मिक  प्रयांस  अस्पतालों

 मिकट  आयुविज्ञान  संस्थान  आदि  के  बाहर  ध्वनि  प्रदूषण  की  रोकथाम  करना  आप
 प्रमुख  आवासीय  श्रेत्रों  क ेबाहर  शोर  मचाने  भारी  ट्रकों  का आवागमन  देखते  हैं  जहां  कि  कौई  शोर

 नहीं  होना  चाहिए  ।।  मैं  सम्ब'न्धत  व्यक्तियों  से  इस  मामले  पर  चर्चा  कर  रहा  हूं  ।  इस  प्रश्न  को
 दी  जाएगी  ।

 श्रीमती  बसुन्धरा  राजे  :  एक  बात  और  है  ।  मैं  वाहन  प्रदूषण  के  बारे  में  उल्लेख  करना

 चाहूंगी  ।  धुंआ  वाले  वाहनों  की  संख्या  दिन  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  इस  समय  स्वयं
 दिल्ली  में  ही  इस  समस्या  में  कल्पनावीत  वृद्धि  हुई  है  ।  इसीलिए  ट्रकों  और  बसों  से  फैलने  वाले  प्रदूषण
 के  बारे  में  कुछ  करना  होगा  ।
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 श्री  कमल  नाथ  :  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  यह  नहीं  जानते  कि  मैंने  यह्‌  कहा  है  कि  यह
 एक  गंभीर  समस्या  है  ।  चौथा  सर्वा'घक  जनसंख्या  वाला  शहर  है  और  कुछ  मानक  निर्धारित

 किए  गये  हैं  जिन्हें  लागू  किया  जाना  हैं  ।  शायद  वह  पहले  यह  नहीं  सुन  सकीं  ।

 अनेक  सदस्यों  ने  और  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्डों  के  मुहँ  उठाये  इस  आशय  के

 सुझाव  दिये  गये  हैं  कि  इत  बोर्डों  में  सुप्रसिद्ध  वैज्ञानिकों  को  नामजद  किया  जाये  ।  मैं  सदस्यों  को  सूचित
 करना  चाहता  हूं  कि  इन  बोर्डों  में  पहले  से  ही  अनेक  वैज्ञानिक  और  तकनीकी  बिशेषज्ञ  फिर  भी  मैं  के

 सदस्योंह्वैइस  सुझाव  को  ध्यान  में  रखूंगा  और  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  हम  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड

 का  पुनर्गठन  करेंगे  ताक  नई  नी.तयों  की  चुनौतियों  का  तामना  करने  और  जिस  नीति  की  मैंने  रूप  रेखा
 तैयार  की  है  उसे  कार्या.न्वत  करने  के  लिए  आज  के  बदले  हुये  संदर्भ  में  उसे  अधिक  प्रभावी  बनाया
 जा  सके  ।  इसी  प्रकार  राज्यों  को  भी  परामशें  दिया  जायेगा  कक्‍यों।के  राज्ट  ही  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण
 बोर्डों  का  गठन  करते  हैं  ।  अभी  कल  ही  हमने  राज्यों  के  पर्यावरण  स,चवों  और  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण
 बोर्डो  के  अध्यक्षों  से  राष्ट्रीय-स्तर  का  विचार-विमशं  पूरा  किया  हैं  हमने  इनमें  से  अनेक  मुद्दों  पर  चर्चा
 की  मैंने  इस  सभा  में  अपने  सहयोगियों  के  विचारों  से  उन्हें  अवगत  कराया  था  ।  हमें  पता  है  कि

 फील्ड  स्तर  पर  कार्यान्वयन  तन्त्र  को  सुदृढ़  वनाने  की  अधधक  आवश्यकता  कुछ  भामलों  में  इसे

 सुव्यवस्थित  करने  और  कुछ  मामलों  में  इसे  सुदृढ़  बताने  की  आवश्यकता  हम  इस  दिशा  में

 वाही  कर  रहे  हैं  ।
 |

 इस  विधेयक  की  जहां  तक  बात  इस  संशोधनकारी  विधेयक  का  मुख्य  उ् ंइय  यह  सुनिश्चित
 करना  है  कि  उद्योग  पानी  जेसे  दुर्लम  संसाधन  को  नष्ट  न  हमें  यह  समभना  चाःहुए  कि  पाती

 एक  असीमित  साधन  नहीं  है  ।  पानी  दुर्लभ  संसाधन  है  ।  पानी  एक  सामुदा।यक  संसाधन  है  तथा  इसकी
 जरा  सी  मात्रा  व्यर्थ  नहीं  होती  ।  यह  केवल  उपकर  या  कर  में  ३.  *केये  जाने  का  प्रश्न  नहीं
 प्रघन  यह  है  कि  उद्योग  पर  इस  मामले  में  रोक  लगाई  जानी  चाहिए  ।  जिन  दरों  का  मेरा  बढ़ाने  का
 विचार  है  वे  इस  अधिनियम  के  12  वर्ष  लागू  रहने  के  बाद  बढ़ाई  जा  रही  इस  संशोधन  की  एक

 महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  एक  उपकर  प्रणाली  पहली  वार  लागू  की  जा  रही  उन  उद्योगों

 के  लिए  कम  शुल्क  नियत  किया  गया  है  ।  जो  इप्टतम  जल  मानकों  के  अनुरूप  पानी  को  खपत  करते

 हैं  उन  उद्योगों  के  लिए  अधक  शुल्क  नियत  किया  जो  इष्टतम  मानकों  से  अधिक  पानी  की  खपत
 करते  हमें  इसमें  अन्तर  करना  है  तथा  इसीलिए  मैंने  दोहरी  उपकर  प्रणाली  लागू  की

 इसके  अलावा  वृद्धि  का  बोझ  उन  उद्योगों  पर  डाला  जा  रहा  है  जिनसे  ऐसे  प्रदूषक  तत्व
 निकलते  हैं  जो  जहरीले  होते  हैं  तथा  जिनका  ज॑व-अपक्षीणन  नहीं  हो  सकता  ।  इस  उपकर

 से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  इसका  भार  उन  उद्योगों  पर  पड़  रहा  है  जिनसे  ऐसे  प्रदूयक  निकलते  हैं
 जो  जहरीले  होते  हैं  तथा  जिसका  ज॑व-अपक्षीणन  नहीं  हो  सकता  ।  ऐसे  समुदाय  पर  उद्योग  एक  बोभ  है
 और  इस  प्रकार  उद्योग  को  समुदाय  तथा  समाज  का  भी  ख्याल  रखना  चा.हए  ।  इसके  पीछे  यही
 कोण  है  ।

 इस  विधेयक  का  आशय  केवल  संसाधनों  में  वृद्धि  करता  नहीं  है  ।  अनेक  उद्ृंइ्यों  में  से  यह  भी
 एक  उद्दश्य  इसका  बल  दूसरी  ओर  है  ।  इसका  एक  उहंश्य  तो  यही  है  कि  उन  राज्य  प्रदूषण
 नियंत्रण  बोर्डो  के  संसाधनों  में  बढ़ोतरी  की  जाए  जिन्हें  सुदृढ़  बनाया  जाना  है  तथा  जिन्हें  धन  की
 आवश्यकता  है  ।  उपकर  जमा  में  आशायित  बयोतरी  केवल  इस  कारण  से  ही  नहीं  होगी  कि  दरों  में  वृद्ध
 की  गई  है  बल्कि  इससे  प्रदूषण  छोड़ने  वाले  उद्योगों  की  बेहतर  तरीके  से  पहचान  हो  सकेगी  तथा  बेकार
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 पड़ी  प्रद्योगिकी  का  प्रयोग  करने  वाले  उद्योगों  को  यह  निरुत्सा।हत  स्वदेशी  दरों  के  बारे  में
 सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  सुभावों  का  भी  मैंने  ध्यान  रखा  माननीय  सदस्यों  को  मैं  यह  बताना  चाहूंगा
 कि  घरेलू  उपभोग  की  दरों  में  वृद्धि  बहुत  ही  कम  होगी  ।  अनुमान  है  कि  प्र।त  परिवार  वृद्धि  12  पैसे
 प्रति  माह  होगी  ।'  हमने  इसका  हिसाब  लगा  लिया  आपके  हिसाब-किताब  के  आधारों  से  मैं

 सहमत  हूं  ।  एक  ऐसे  परिवार  पर  जिसका  एक  माह  में  प्रतिदिन  200  लीटर  पानी  लगता  है  पूरे
 वार  पर  पूरे  माह  में  12  पैसे  वृद्धि  का  असर  होगा  ।  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने  दीजिए  ।
 मैं  आपके  सुझाव  लूंगा  ।  किन्तु  मुझे  पहले  अपनी  बात  पूरी  करने  दीजिए  कि  मेरा  क्‍या  उद्द  श्य
 दूसरी  ओर  जब  हम  इसके  दूसरे  पहलू  की  ओर  देखते  हैं  तो  नगर  पालिकाओं  द्वारा  इनकी  जल  वितरण
 प्रणाली  में  सुधार  करने  की  तुरन्त  आवश्यकता  है  ।  बहुत  ही  आवश्यक  है  ।  उपकर  में  वृद्धि  नगर

 पालिकाओं  के  लिए  व्यर्थ  खच  पर  कटोती  करने  तथा  घरों  को  जल  की  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  एक  प्रोत्साहन  होगा  यदि  वे  उपकर  की  अति.रेक्‍्त  रांशि  का  सही  इस्तेमाल  करें  ।  नगर
 काओं  द्वारा  बहत  पानी  व्यथ  गंवाया  जाता  है  ।  पानी  व्यर्थ  होते  हम  सभी  देख  रहे  अब  वे  इस
 पानी  को  बेचकर  अतिरिक्त  राजस्व  कमाने  के  लिए  इसे  संरक्षित  रखेंगे  ।

 3.20

 मालिनी  भट्टाचार्य  पोठासोन

 जब  जल  इतनी  ही  दुलंभ  वस्तु  है  तो  मैं  समझता  हुं  कि नगर  पालिकाओं  के  लिए  यह  गलत
 बात  है  कि  वे  जल  की  आपूर्ति  तथा  वितरण  में  असावधानी

 घरेलू  उपयोग  के  बारे  में  मैं  एक  और  पहलू  बताना  चाहूंगा  कि  यह  ग्रामीण  जनता  पर  भार

 नहीं  होगा  ।  शहरों  में  रहने  वाले  गरीब  लोगों  पर  भी  यह  भार  नहीं  होगा  क्‍यों,के  वे  अपना  पानी
 पम्पों  से  तथा  सरकारी  नलकों  से  लेते  हैं  ।  यह  केवल  उन्हीं  पर  लागू  होता  है  ॥  जिनके  यहां  पानी  के
 मीटर  लगे  है  ।  गरौब  लोग  मीटर  लगे  नलकों  से  पानी  नहीं  लेते  ।  उनके  घरों  में  पानी  के  मीटर  नहीं
 हैं  ।  ग्रामीण  गरीव  लोगों  पर  इसका  कोई  असर  नहीं  पड़ेगा  ।  इससे  ग्रामीण  लोगों  पर  बिल्कुल  असर

 नहीं  पड़ेगा  तथा  इससे  शहर  में  रहने  वाले  गरीव  लोगों  पर  भी  असर  नहीं  पड़ेगा  क्योंकि  उनके  यहां
 भी  मीटर  वाले  पानी  की  सप्लाई  नहीं  हैं  ।

 श्री  राम  नाईक  :  शहर  में  रहने  वाले  गरीबों  को  भी  पानी  मीटर  से  सप्लाई
 होता  है  !

 श्री  कमलनाथ  :  मैं  उन  लोगों  की  वात  कर  रहा  हूं  जिनके  यहां  पानी  बिना  मीटर  के  सप्लाई
 होता  है  ।  शहरों  में  ऐसे  गरीब  लोगों  कीं  संध्या  अधिक  गहीं  है  जिनके  यहां  मीटर  लगे  हैं  ।  मैं  उनके
 बारे  में  बात  कर  रहा  हूं  ।

 प्रेम  घूमल  :  किन्तु  आप  उन्हें  कंसे  विनियमित  करेंगे  ?

 श्रो  कमल  नाथ  :  यह  केवल  स्थानीय  निकायों  पर  ही  लागू  होता  है  ।  यह  उन  गरीब  लोगों
 पर  भी  लागू  होता  है  जिनके  यहां  पाती  की  सप्लाई  मीटर  से  किन्तु  इसका  भार  12  पैधे  प्रति
 माह  है  तथा  यह  मार  केवल  राजस्व  का  ही  स्रोत  नहीं  है  इससे  अन्य  अनेक  चीजों  में  सुधार  अन्य
 अनेक  चीजों  के  माध्यम  से  प्रोत्साहन  मिलेगा  तथा  इससे  नगर  पालिकाओं  को  प्रेरणा  मिलेगी  ।  इतः
 सभी  पहलुओं  को  एक  साथ  देखने  से  मेरे  विचार  से  शहर  में  रहने  वाले  ऐसे  गरीब  लोगों  के  लिए  12
 पैसे  प्रति  माह  कोई  अ.प्रक  भार  नहीं  है  जिनके  यहां  पानीं  मीटर  से  दिया  जाता  घरेलू  क्षेत्रों  को
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 कमल

 पूरी  छूट  देना  मेरे  विचार  से  ठीक  नहीं  होगा  ।  हम  चाहते  हैं  कि  लोग  इस  बात  को  ससभें  |  जैसा

 कि  मैंने  कहा  इस  विधेयक  का  आशय  यह  है  कि  लोग  यह  समझें  कि  पानी  एक  दुलेम  संसाधन  यह

 एक  सामू हक  संसाधन  यह  असीमित  नहीं  है  तथा  इसे  ऐसा  माना  जाना  चाहिए  ।

 मेरा  मन्त्रालय  एक  विनम्रता  की  भावना  से  बढ़ावा  देने  उत्प्रेरित  १.रने  तथा  जागरुक  करने
 की  भूमिका  अदा  करना  हमें  हमारे  जैसे  विकासशील  देशों  की  विशेष  स्थिति  का  पता  है  जहां
 तेजी  से  जनसंख्या  बढ़  रहो  तथा  जहां  इसके  साथ  साथ  लोगों  की  उचित  आकक्षाएँ  भी  बढ़  रही

 मेरे  मन्‍्त्रालय  का  प्रयास  इसे  एक  ऐसे  सहमीय  मार्ग  पर  लाना  है  जिसमें  वनस्पति  तथा  प्राणी
 जगत  सहित  पानी  या  प्राकृतिक  संसाधनों  को  केवल  ऐसी  मुफ्त  की  वस्तु  न  समझा  जाए  जिसे  इसकी
 मात्रा  तथा  गुणत्रत्ता  पर  ध्यान  दिये  बिना  अपनी  मजीं  से  जितना  चाहे  खर्च  किया  जा  सके  ।  प्रयोग्ता
 को  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  चाहिए  तथा  आने  वाली  पीढ़ी  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखना

 चाहिए  ।  इसी लिए  हमने  साफ  वायु  तथा  जन  पर  जोर  दिया  तथा  प्रदूषणकारी  तत्वों  की  सफाई  की
 ओर  भी  उतना  ही  ध्यान  दिया  जितना  कि  हमारे  संसाधन  तथा प्रौद्यो  गकी  आददे  के  अनुसार  अपेक्षित

 हो  ।  इस  प्रक्रिया  में  मेरे  मन्त्रालय  तथा  राज्य  सरकार  के  तन्‍्त्रों  ने  नफा  नुकसान  की  इस  नीति  का  पालन
 करने  में  अपना  भरसक  प्रयास  किया  ।  मेरा  यह  प्रयास  है  कि  नफा  ज्यादा  हो  नुकसान  कम  ।  लेकिन
 मैं  अपने  माननीय  सदस्यों  को  यह  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  हमारी  कार्थवाही  का  ढंग  एक  सहनीय

 लाने  का  होगा  और  वैज्ञानिक  ढंग  से  हमारे  संसाधनो  का  उपयोग  किया  इस  प्रक्रिया
 में  कभी  कभी  ऐसा  लगता  है  जंसे  हम  कुछ  गलत  कायंवाही  कर  रहे  हों  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  हमारे
 मन्‍्त्रालय  के  कार्य  को  आप  हमारी  पर्यावरण  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देखें  ।  बल
 इस  बात  पर  दिया  जा  रहा  है  कि  पर्यायरण  की  मुरक्षा  करना  हम  सभी  का  कतंव्य  है  न  कि  यहां
 मन्त्रालय  का  और  वहां  राज्य  सरकार  का  तथा  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  विकास  तथा  पर्यावरण  में

 सन्तुलन  लाने  के  लिए  अधिक  समभ  बूक  की  आवश्यकता  है  ।

 इन  शब्दों
 के

 साथ  मैं  इस  संशोधन  विधेयक  पर  सभी  माननीय  सदस्यों  का  समर्थन  चाहता  हूं  ।
 सभापति  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 जल  निवारण  तथा  उपकर  1977  का  संशोधन  करने
 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 सभापति  महोदय  :  सभा  अब  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ  करेगो  ।
 प्रश्न  यह

 खंड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिए  गये  ।

 खण्ड  5

 श्री  अहमद  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  2,--
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 पंक्ति  35  और  36  का  लोप  किया  जाये  (1)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  39,--

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  (2)

 सभापति  मैं  अपने  संशोधनों  के  संबंध  में  बोलना  चाहता  हूं  ।  मूल  अधिनियम  की
 घारा  7  के  खंड  5  में  एक  संशोधन  है  ।  मैं  अपना  संशोधन  इसका  लोप  करने  के  लिए  प्रस्तुत  करता

 हूं  ।  इस  संशोधन  का  मुख्य  कारण  यही  है|  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  अभी  कहा  है  कि  उनकी  ऐसी
 नीति  है  कि  इनाम  पाने  की  आशा  में  और  सजा  पाने  के  डर  से  बहुत  अच्छा  काम  हो  ।  लेकिर  वह
 ऐसे  लोगों  के  लिए  जो  प्रदूषण  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  कुछ  अच्छा  कर  रहे  इनाम  देने  के  बजाय

 सजा  पाने  का  डर  पैदा  कर  रहे  अब  मैं  मूल  अधिनिलम  की  धारा  7  पढ़ता  हूं  जो  इस  प्रकार

 इस  अधिनियम  के  अधीन  उपकर  का  संदाय  करने  के  लिए  जिम्मेदार  कोई  व्यक्ति  या
 स्थानीय  प्राधिकरण  मल  या  व्यावसा/यक  बहि:स्राव  की  अभिक्रिया  के  लिए  कोई  संयंत्र  लगाता
 है  वहांजऐसा  व्यक्ति  या  स्थारीय  प्राधकरण  ऐसी  तारीख  जो  नीहित  की

 ऐसे  व्यक्ति  या  स्थारीय  प्राधिकरण  द्वारा  संदेय  उपकर  के  सत्तर  प्रतिशत  की  रिबेट  का
 हकदार  होगा  ।'

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  एक  संशोधन  के  द्वारा  इसे  70  प्रतिशत  से  घटाकर  35  प्रतिशत  कर
 दिया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  प्रदूषण  पर  नियंत्रण  करने  की  दिशा  में
 अच्छे  कार्य  के लिए  इस  75  प्र/तशत  की  रिबेट  को  घटाने  के  पीछे  क्या  कारण  हमें  उन  लोगों  को
 जो  मूल  अधिनियम  तथा  अन्य  नियमों  के  सांविधिक  उपबंधों  का  उल्लंघन  करते  दंडित  करना  है  ।

 वास्तविकता  तो  यह  है  कि  मूल  अधिनियम  में  कुछ  रिबेट  दी  गई  है  अर्थात्‌  उपचार  संयंत्र  के
 लगाने  के  लिए  75  प्रतिशत  की  रिबेट  है  इसे  बिना  किसी  कारण  के  और  उनके  बिना  किसी  गलती  के
 घटाकर  25  प्रतिशत  किया  जा  रहा  है  ।  अधिनियम  में  इस  बात  का  भी  कोई  उपबंध  नहीं  है  कि  यदि

 कहीं  इसका  उल्लंघन  होता  है  तो  इसे  घटा  दिया  जायेगा  ।  सभा  में  भी  मंत्री  महोदय  ने  नीति  का  उल्लेख
 करते  हुए  कहा  है  कि  जो  नियमों  का  अनुसरण  करेगा  उसे  रिबेट  और  प्रोत्साहन  दिया

 लिए  जो  उपचार  संयंत्र  की  स्थापना  कर  रहे  हैं  उनके  लिए  75  प्रतिशत  की  रिबेर  जारी  रखी  जानी

 चाहिए  ।  इसी  मैंने  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  ।

 संशोधन  संख्या  2  एक  बहुत  छोटा  सा  संशीधन  है  ।  मुझे  बिश्वास  है  कि  मंत्री  महोदय  को  इसे
 स्वीकार  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।  मेरे  विधार  से  यह  व्याकरण  की  गलती  नहीं
 नीय  मंत्री  महोदय  ने  इस  संशोधत  विधेयक  के  खंड  5  के  34  खंड  में  एक  परन्‍्तुक  जोड़ने  का
 प्रस्ताव  किया  मैं  इसका  यहां  उल्लेख  करता  हूं  :

 परन्तु  यह  कि  एक  व्यक्ति  या  स्थानीय  प्राधिकरण  किसी  छूट  का  हकदार  नहीं  यदि  वह

 मेंने  प्रस्ताव  पास  किया  है  कि  उस  परन्तुक  में  शब्द  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित

 किया  जाये  ।  मूल  अधिनियम  में  का  प्रयोग  एक  व्यक्ति  के  ठोस  कार्य  के  लिए  किया  गया  है  ।
 मैं  उसे  उद्धव  करना  चाहता  हूं  ।  >

 सभापति  महोदय  :  श्री  अहमद  जी  आप  अपनी  बात  संक्षेप  में  कहें  ।
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 श्री  अहमद  :  छूट  के  लिए  हकदार  सही  है  ।  लेकिन  परन्तुक  में  कहा  गया  है  कि  :

 प्राधिकरण  छूट  के  हकदार  नहीं  होंगे  ।

 मेरे  विचार  से  यह  ऐसा  होना  चाहिए  :

 कोई  छूट  के  लिए  हकदार  नहीं  होंगे
 :”  और  न  कि  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से

 अनुरोध  करूंगा  कि  वह  दोनों  संशोधनों  कों  स्वीकार

 श्रो  कमल  नाथ  :  समाप.त  मैं  70  प्रतशत  छूट  के  संबंध  में  समा  तथा  माननीय

 सदस्यों  को  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  यह  मांग  प्रदूषण  नियंवण  संयंत्र  स्थापित  करने  का  ही  प्रश्न

 नहीं  है  ।  अनुभव  से  हपें  यह  पता  चलता  है  कि  इसको  कम  करके  आंका  जाना  चाहिए  |  यहां  मात्र  छूट
 को,घटाने  की  बात  नहीं  है  ।  परामशंदात्री  समिति  की  बंठकों  में  मी  कुछ  सदस्य  मेरे  ध्यान  में  यह  बात
 लाये  हैं  तथा  अन्य  स्रोतों  से  भी  यह  बात  ध्यान  में  आई  हैं  कि  लगाये  जा  रहे  प्रदूषण  संयंत्र  अच्छे  स्तर
 के  नहीं  दूसरी  बात  यह  है  कि  जहां  प्रदूषण  संयंत्र  लगाया  जा  चुका  है  वहां  उसका  उपयोग  नहीं
 किया  जा  रहा  है  ।  इसे  नहीं  चलाया  जा  रहा  है  ।  मैं  इस  केवल  स्था।पत  करने  के  पक्ष  में

 नहीं  रहता  ।  स्थापेत  करने  के  पश्चात  इसे  उपयोग  में  लाया  जाना  चा।हए  ।  इसके  अपेक्षित  परिणाम
 मिलने  चाहिए  |  अब  य  दे  यह  दोहरी  प्रणाली  कार्य  कर  रही  है  तो  इससे  बड़ा  लाभ  होगा  और  यह
 एक  प्रोत्साहन  होगा  ।  इसके  प्रभांव  को  उपकर  के  श्रेणीकृत  ढांचे  से  समाप्त  किया  जा  रहा  है  ।  जब
 कभी  भी  बिजली  की  कटौती  होती  तब  पहला  कार्य  वे  उपकरण  को  बंद  करने  का  करते  यद्यपि
 जब  जांच  की  जाती  है  तो  उसकी  उपस्थिति  को  दशाते  हैं  ।  इतना  ही  काफी  नहीं  मैं  उस  उपकरण
 के  प्रभाव  की  जांच  कर  रह  हूं  । यदि  वह  उपकरण  वहां  लगा  हुआ  है  तथा  वह  कार्य  कर  रहा  तो
 उन्हें  तमी  फायदा  हो  मैंने  इसे  घटाकर  25  प्रतिशत  किया  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  से
 रोध  करूंगा  कि  वह  इसे  वापस  ले  लें  तथा  उस  पर  इस  दृष्टि  से  ध्यान  दें  ।

 जहां  तक  उनके  दूसरे  संशोधन  का  संबंध  जो  उन्होंने  प्रस्तुत  किया  तथा  जिसमें
 से  कहना  तो  इसमें  कोई  व्यापक  बदलाव  नहीं  मैं  उनके  दूसरे  संशोधन  ,  जिसमें

 से  करना  को  स्वीकार  करने  को  तैयार  हूं  ।

 शो  अहमद  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  |  को  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की  अनुमति
 चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सदस्य  महोदय  को  सभा  की
 मति  है  ?

 अनेक  माननोय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया

 सभापति  महोदय  :  मैं  अब  श्री  अहमद  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  2  को  सभा  में  मतदान
 के  लिए  रखूंगा  ।

 प्रश्न  यह  है  ६
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 पृष्ठ  2  पंक्ति  39,  -

 के  स्थान  पर  शब्द  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (2)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 सभापति  महोदय
 :

 प्रइन  यह  है  :

 खंड  5,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 खंड  5,  संशोधित  रूप  विधयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  6  और  7  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खंड  6  और  7  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खड  8

 श्री  अहमद  :  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  को  देखते  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत
 नहों  करना  चाहता  ।

 श्रो  कमलनाथ  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  36,  कॉलम  (3)

 3  की  उप-धारा  के  अधीन  अधिकतम  दरਂ  शीषंक  के  --

 सात  पैसाਂ  के  स्थान  पर

 नौ  पैत्ाਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (4)

 मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  इसे  अन्तिम  क्षण  में  क्यों  लिया  गया  ।  यह
 यक  संसद  के  पिछले  सत्र  में  पुर:स्थापित  गया  पुर:स्थापित  करने  के  परचात  इस  संबंध  में

 कुछ  सुझाव  आये  ।  मेरे  विचार  से  सबशे  यु-क्तसंगत  एक  सुझाव  यह  था  कि  आसानी  से  अपक्षीण  होने
 वाले  ज॑विक  एवम्‌  अपक्षीण  न  होने  वाले  ज॑  विक  पदार्थों  और  विष॑ले  पदार्थों  के  बीच  में  भेद  किया

 ना  चाहिए  ।

 ]

 यह  इसलिए  है  क्‍योंकि  मुझे  जो  सुझाव  प्राप्त  हुए  उन्हीं  के  आधार  पर  मैंने  यह  अन्तर
 करने  का  निर्णय  लिया  है  |  कुछ  सद  यों  ने  भी  मुझे  ये  सूकाव  दिये  थे  कि  ऐसे  जिनके
 बक  तत्व  आसानी  से  अवक्रमणक  हैं  और  ऐसे  जिनके  आसानी  से  जीव  अवक्रमणक  नहीं  हैं  परन्तु
 विषाक्त  भी  के  बीच  अन्तर  इस,लए  मैंने  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  इसमें
 समभदारी  की  बात  चूके  मैंने  अआथिक  प्रोत्साहन  और  निरुत्साहन  का  विचार  प्रस्तुद
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 किया  अतः  मैंने  सोचा  कि  मुझे  इस  समय  3  और  4  श्रेणियों  विशेषकर  उन  उद्योगों
 के  मामले  में  जो  निर्धारित  मानदण्डों  का  अनुपालन  नहीं  कर  रहे  है  अन्तर  करना  मैंने
 जैसाकि  आप  देखेंगे  उन  उद्योगों  में  ऐसा  नहीं  किया  है  जो  निर्धारित  मानदण्डों  का  अनुपालन  कर  रहे

 मेंने  यह  अन्तर  केवल  गेर-जीव  अवक्रणणक  और  उद्योगों  के  मामले  में  किया  है  जो  निर्धारित
 मानदण्डों  का  पालन  नहीं  कर  रहे  इसलिए  अन्तर  करने  के  लिए  मेंने  इसे  साढ़े  सात  पंसे  से
 कर  साढ़े  नौ  पंसे  करने  के  लिए  एक  संशोथन  पेश  किया  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  एक  बात  कही  थी  कि  इसे  असावधानीपूर्वक  तयार  किया  गया  था  और

 इससे  पूर्व  इस  पर  विचार  नहीं  किया  गया  था  |  इस  पर  पहले  विचार  किया  गया  संसद  के  गत
 सत्र  में  मेरे  इस  विधेयक  के  पुरःस्थापन  से  पूर्व  इस  पर  विस्तृत  रूप  से  परामश्श  किया  गया  था  और

 मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  इसके  पुर:स्थापन  और  विचारण  के  बीच  कुछ  समय  का  अन्तर  था  ।  कुछ  सुझाव
 भी  दिए  गए  थे  ।  यह  सुकाव  मुझे  मिले  सर्वाधिक  उचित  सुभावों  में  से  एक  गत  सत्र  के  समाप्त

 होने  के  बाद  इसमें  दो  मास  का  अन्तर  पड़  गया  ।  मुझे  यकीन  है  कि  य.दे  विधेयक  पर  उसी  सत्र  में
 चर्चा  हो  जाती  तो  मैं  इसे  निश्चित  रूप  से  शीघ्र  कर  देता  ।  इसलिये  यह  संशोधन  पेश  करने  का  मेरा
 उदं श्य  और  कारण  यही  है  ।

 श्री  रास  नाईक  :  यद्याप  में  खंड  8  का  अपना  संशोधन  संख्या  5  पेश  नहीं  कर  रहा  हूं  तथापि
 मैं  इस  पर  बोलना  चाहूंगा  ।  केवल  यही  संगत  बात  मैंने  मंत्री  महोदय  |का  संशोघन  के  विरोध
 इसलिए  किया  है  कि  इसे  चर्चा  के  प्रथम  दिन  ही  पेश  किया  जाना  चाहिए  था  ।  तभी  मैं  मंत्री  महोदय
 द्वारा  पेश  किये  गये  तर्को  की  प्रशंसा  करता  ।

 श्रो  कमल  नाथ  :  मैं  आपकी  अनुमति  से  इस  मुह  को  स्पष्ट  करना  चाहता  मैं  इसे  प्रथम इस  अथरस
 दिन  ही  पेश  करना  चाहता  था  ।  परन्तु  मुझे  कुछ  प्रक्रिया  पूरी  करनी  इस  पर  पत्रों  सम्बन्धी
 कागजी  का्यवाही  काफी  पहले  आरम्म  हो  चुकी  थी  ।  स्वीकृति  और  राष्ट्रपति  की  सहमति  आदि
 जैसी  कुछ  पूरी  प्रक्रिया  पूरी  करनी  यह  कार्य  हो  रहा  था  और  इसी  कारण  से  मैं  इसे  पहले  दिन
 पेश  नहीं  कर  सका  ।

 सभापति  महोदय  :  पहले  हम  इस  खण्ड  के  अन्य  संशोधनों  को  श्री  क्‍या  आप
 अपने  संशोघन  पेश  कर  रहे  हैं  ?

 शमी  गिरथारी  लाल  भागंव  :  महोदया  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 3  की  उप-घारा  के  अन्तर्गत  अधिकतम  दरਂ  शीष॑क  के  अन्तर्गंत  पृष्ठ  3  पंक्ति
 25,  स्तंम  (3)  --

 पैसेਂ  के  (1)

 दो  पैसेਂ  प्रतिस्घाफ्ति  किया

 3  की  उप-घारा  के  अन्तगंत  अधिकतम  शीषंक  के  अन्तगंत
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 पृष्ठ  3,  पंक्ति  31,  स्तंम  (3)

 सात  पैसे  केਂ  के  स्थान  पर

 पैसेਂ  प्रतिस्धापित  किया  (7)

 सभापति  भहोद॑य  :  क्या  आप  खंड  8  में  अपने  संशोधन  8,  9  और  10  पेश  कर

 रहे  हैं  ?

 रासा  सिह  राबत  :  हां  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ४

 3  की  उप-धारा  के  अन्तगंत

 दरਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  27  और  28,  कालम  (3)

 दो  पैसेਂ  के  स्थान  पर  (8)

 पैसेਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए

 3  की  उप-धारा  के  अन्तर्गत  अधिकतम  दरਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  पृष्ठ  3,

 पंक्ति  30  कालम  (3)  (9)

 पैसेਂ  के  स्थान  पर

 पैसेਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।

 3  की  उप-धारा  के  अन्तगगंत  अधिकंतम  दरਂ  शीर्षक  के  अन्तगंत  पृष्ठ  3,  पंक्ति

 32  कालम  (3)  (10)

 सात  पंसेਂ  के  स्थान  पर

 पैसेਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए

 श्री  राम  नाईक  ४  मुझे  अपना  भाषण  पूरा  करने  की  अनुमति  दीजिए  |  मंत्री  महोदय
 ने  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  इसे  सदन  में  पेश  करने  में  विलम्ब  क्‍यों  हुआ  मैं  इंसी  पहलू  को  स्पष्ट
 करना  चाहता  था  ।  क्योंकि  मंत्री  महोदय  ने  यह  रपष्ट  ही  कर  दिया  है  मैं  उनके  स्पष्टीकरण  को
 कार  करता  हूं  और  खंड  8  के  अपने  संशोधन  संख्या  5  को  अब  पेश  करना  नहीं  चाहता  ।  परन्तु  इसंके
 पश्चात  सरकार  को  और  अधिक  सचेत  हो  जाना  चाहिए  !

 सभाषति  महोदय  :  भार्गव  आप  बोलना  चाहते  थे  ।

 श्री  गिरधारो  लाल  भागंव  :  सभापति  मुझे  खुशी  है  माननीय  मंत्री  जी  ने  मेरा  एक

 सुझाव  माना  वायु  प्रदूषण  के  बारे  में  ।  मैं  उनसे  विनम्र  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  सदन  में  जो  शून्यकाल
 के  दौरान  ध्वनि  प्रदूषण  होता  उसको  भी  कुछ  कंट्रोल करें  ।
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 श्रो  मुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  वह  आप  ही  करते  )

 श्री  कमल  नाथ  :  जो  इनवायरमेंट  प्रोटेक्शन  ऐक्ट  अगर  वह  हाउन  की  सहमति  और

 मति  क॑  साथ  लागू  किया  जा  सकता  है  तो  हमें  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  होगी  ।

 श्री  सुकुल  बाल्कृष्ण  बासनिक  :  लेकिन  उसकी  पूरी  जिम्मेदारी  आप  पर  होगी  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  आप  मोशन  मूव  मैं  फौरन  मान  लूंगा  ।

 श्री  राम  नाइक  :  वह  तो  स्पीकर  साहब  आप  नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  मेरा  सुभाव  यह  है  कि  विदेशों  में  हान॑  बजाना  अपराध  है  और

 हिन्दुस्तान  में  हान॑  बजाना  शौक  है  |  यहां  लिखा  होता  है  प्लीजਂ  ।  आप  इस  सम्बन्ध  में  भी  कुछ
 विचार  कर  रहे  हैं  ?  देशों  में  हाने  बजाना  गुनाह  है  और  यहां  रात  में  भी  लोग  हारने  बजाते  हैं  ।

 वायु  प्रदूषण  के  बारे  में  आपने  मेरा  सुझाव  माना  है  तो  कया  ध्वनि  प्रदूषण  के  सम्बन्ध  में  मी  आप  कुछ
 करेंगे  ?  मेरा  छोटा  सा  निवेदन  है  कि  घरेलु  उपयोग  में  जो  जल  आता  है  और  कारखानों  में  पानी
 जो  काम  आता  उसका  रेट  कम  करने  वाली  बात  इसलिए  कही  है  कि  अभी  आपका  कानून  सक्षम

 नहीं  मैंने  कल  भी  आपसे  निवेदन  किया  था  कि  आपका  जो  पोल्यूशन  बोडं  है  वह  तीनों  बातों  के

 लिए  aig,  ध्वनि  ।  यह  केव्ल  पानी  के  लिए  ही  नहीं  आप  इसको  सक्षम
 क्योंकि  आज  जो  वध्यवित  वाटर  वक्‍स  में  काम  करता  उसे  सजा  देने  के  आप  जल  बोर्ड
 में  भेज  देते  हैं  ।  वहां  जाकर  भी  वह  आपकी  इच्छानुसार  काम  नहीं  करता  इसलिए  या  तो  आप
 इसमें  आफिससे  बिल्कुल  नये  ऐसे  नहीं  ।  जैसे  कोई  कान्सटेवल  काम  नहीं  करे  तो  थानेदार
 उसे  पुलिस  लाइन  में  हाजिर  करा  देता  उसी  तरह  की  सजा  का  प्रावधान  आप  भी  इस

 तरह  तो  वह  अधिकारो  कभी  काम  नहीं  करेगा  ।  इसलिए  या  तो  फ्रेश  अधिकारियों  को  इस  बोडं  में
 लगाइये  अथवा  जो  अध्विारी  काम  न  करता  उसके  कार्य  वा  विश्लेषण  उसे  उचित  सजा
 देने  की  व्यवस्था  कीजिए  ।  इसके  अतिरिदत  कारखानों  में  यंदि  कोई  संयंत्र  नहीं  लगाता  ऐसी
 स्था  कीजिए  कि  उन्हें  उसका  मुआवजा  देना  पोत्यूशन  से  जो  नुकसान  होता  तव  वह  संयंत्र
 भी  लगायेगा  और  कानून  का  पालन  भी  करेगा  ।

 जव  तक  आप  पौल्यूशन  बोर्ड  को  सक्षम  नहीं  उस  समय  इम  प्रकार  से  सैस  का
 रेट  मैं  समभता  हूं  कि  भारत  की  जनता  के  साथ  गुनाह  होगा  ।  पहले  आप  अपने  विभाग  को
 सक्षम  वनाइए  ।  कुछ  करने  की  इच्छा  व्यक्त  कीजिए  ।  उसके  बाद  यदि  आप  सैस  तो  मैं
 भता  हूं  वह  ज्यादा  मुनासिब  होगा  ।  इसके  अतिरिक्त  हारने  वाली  जो  बात  मैंने  कही  निश्चित
 रूप  से  ध्वनि  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  आप  कोई  व्यवस्था  यही  मेरा  आपसे  निवेदन  है  ।

 रासा  सिह  रावत  :  मैंने  इस  विधेणक  के  सम्बन्ध  में  जो  अपने  संशोथन  प्रस्तुत
 किए  उनके  संदर्म  मै ंकेवल  एक  बात  ही  कहना  चाहूंगा  कि  सभी  प्रकार  के  प्रदूषणों  चाहे
 किसी  भी  प्रकार  का  प्रदूषण  जल  प्रदूषण  वायु  प्रदूषण  हो  या  ध्वनि  प्रदूषण  अवश्य  ही
 नियंत्रण  होना  इस  सम्बन्ध  में  तो हम  सब  सहमत  हैं  ।  इसके  अ.तरिक्त  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड
 को  और  अधिक  सशक्त  और  सामथ्यंवान  बनाये  जाने  की  आवश्यकता  इस  बारे  में  भी  सभी  सहमत भें  पहतात
 हैं  लेकिन  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  प्रदूषण  नियंत्रण  के नाम  पर  मनमानी  या  स्वच्छंदता  नहीं  होनी

 232



 7  1913  जल  निवारण  और  उपकर  विधेयक

 चाहिए  ।  विकास  कार्यों  में  प्रदूषण  नियंत्रण  के  नाम  पर  वाधायें  उपस्थत  नहीं  की  जानी  चाहियें  ।  इस
 बात  का  अवश्य  ध्यान  रखा  जाय  ।  उसका  कारण  यह  है  कि  आज  जिस  तरह  से  फूड  सैल्स
 टैक्स  इन्सपैक्टर  या  इनकम  टैक्स  इन्सपेक्टर  व्यवहार  करते  उसी  तरह  यदि  कल  प्रदूषण  को  नियंत्रण
 करने  वाले  इन्सपंक्टर  आना  शुरू  कर  दे  और  हर  काम  में  बाधाएं  उपस्थित  वे  बाधाएं  उपस्थित
 न  इसकी  आप  व्यबस्था  अवश्य

 इसके  घरेलू  उपयोग  के  पानी  पर  संस  न  बढ़ाया  यह  मांग  भी  मैं  आपके
 माध्यम  से  करना  चाहता  हूं  ।  बाकी  सभी  अमैंडमैंटस  में  आपकी  अनुमति  से  विदड़ा  करता  हूं  ।

 श्रो  कमलनाथ  :  अभी  माननीय  सदस्य  ने  हान॑  के  विषय  में  जो  कुछ  कहा  है  कि  आजकल  यह
 एक  शौकिया  चीज  हो  गयी  मैं  माननीय  सदस्य  से  इस  बारे  में  बिल्कूल  सहमत  हैं  । आजकल  तो
 ट्रकों  के  पीछे  भी  लिखा  रहता  है--“हानं॑  प्लीजਂ  यह  बात  सही  है  ।  मैंने  अपने  जवाब  में  इसका  जिक्र
 किया  था  कि  मैंने  सभी  मुख्य  मन्त्रियों

 को
 इस  सम्बन्ध  में  पत्र  लिखा  है  तथा  मैं  इसमें  और  सख्ती

 करने  का  विचार  कर  रहा  सदन  की  भावनाओं  को  देखते  मैं  इसमें  और  सख्ती  यह  में
 माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 [  अनुवाद  ]

 श्री  भुवन  चन्द्र  खन्ड्रो  :  क्‍या  आप  म्यूजिकल  हान॑  के  उत्पादन  पर  प्रतिबंध  लगाना
 चाहते  हैं  ।

 श्री  कमल  मैं  इस  मामले  को  देखूंग  ।  मैं  इस  समय  इसका  उत्तर  नहीं  दे
 परन्तु  निश्चित  रूप  से  यह  ऐसा  मामला  है  जो  विचार  करने  योग्य

 |

 इसलिए  जो  माननीय  सदस्य  ने  कहा  उस  पर  अवश्य  विचार  किया  सख्ती  की
 जायेगी  ।  जहां  तक  घरेलू  पानी  पर  सस  बढ़ाने  का  प्रइन  शायद  माननीय  सदस्य  अभी  सदन  में
 मौजूद  नहीं  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लोगों  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहीं
 जो  अबंन  पूअर  आज  वाटर  पोस्ट  से  पानी  लेते  उनपर  भी  इसका  कोई  असर  पड़ने  वाला  नहीं

 है  ।  असर  केवल  उन्हीं  लोगों  पर  पड़ेगा  जो  मीटर  के  जरिये  वाटर  राप्लाई  लेते  हैं  ।  जिनके
 यहां  मौटर  से  पानी  की  सप्लाई  होती  उन  पर  ही  बहुत  सामूली  असर  हमारे  हिसाब  से
 यह  फर्क  12  पैसे  प्रति  प्रति  महीने  जो  मैं  समभता  हूं  कि  कोई  बहुत  बड़ी  दात  नहीं
 है  क्योंकि  इसका  जो  उद्दं श्य  जिस  भावना  के  सःथ  हम  इसे  लाये  हैं  :

 ज्

 सकता  ।

 ]

 हम  पानी  को  एक  दुलेम  साधन  मानते  हैं  ।  हम  पानी  को  सामुदायिक  सम्पत्ति  मातते  हैं  ।

 ]
 तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंइसका  कोई  असर  नहीं  जो  हमारे  गरीब  जो  स्टेंड  पोस्ट  से  पानी  लेते

 उनको  इसका  कोई  असर  नहीं  केबल  उनको  असर  पड़ेगा  जो  मीटर  से  पानी  लेते  हैं
 और  वह  भी  केवल  ।2  पैसे  प्रतिपरिवार  असर  पड़ेगा  |  इसलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि
 इस  छोटे  सेस  के  लिए  और  एक  ही  ग्रुप  के  प्रैस  न  करें  और  जिस  प्रकार  का  बिल  हमने  पेश
 किया  उस  पर  विचार  करें  और  इसे  पास

 323  5
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 ]

 सभापति  महोदय  :  मैं  अब  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  और  राख्शसिह  रावत  द्वारा  पेश

 किए  गए  संशोधन  संख्या  6  से  10  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखूंगी  ।

 संशोधन  संख्या  6  से  10  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  अस्थोकृत  हुए

 सभापति  महोदय  :  मैं  अब  श्री  कमल  नाथ  द्वारा  पेश  किए  गए  संशोधन  संख्या  4  को  सभा  के
 मतदान  के  लिए  रखंगी  ।

 234

 प्रइन  यह  है  :

 3  की  उप-घारा  के  अन्तगंत  अधिकतम  दरਂ

 शीष॑क  के  अन्तगंत  पृष्ठ  3,  पंक्ति  31,

 कालम  (3)

 सात  पंसेਂ  के  स्थान  पर

 नौ  पंसेਂ  प्रतिस्थापित  किया  (4)

 प्रस्तात  स्वीकृत  हुआ

 सभापति  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 खण्ड  8,  यथा  विधेयक  का  अग  बना  :”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खंड  8,  यथा  संशोधित  विधेयक  में  जोड़ा  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 खब्ड  1,  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  के  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खब्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़े  गये  ।
 झो  कमल  नाथ  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 विथेयक  यथा  शंशोधित  पारित  किया

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  पेश  हुआ  ;

 यथा  संशोधित  पारित  किया  जाये  ।”

 )
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 श्रो  मोहन  सिह  :  समाप।त  माननीय  मंत्री  जी  का  पूरा  जवाब  मैंने  सुनाਂ
 ओर  जितने  संशोधन  आए  उनको  भी  सुना  है  ।  दो  बिन्दुओं  को  माननीय  मंत्री  जी  ने  छोड़  दिया

 है  ।  एक  उल्लेख  यह  किया  गया  था  कि  समुद्र  तट  पर  काफी  प्रदूषण  हो  रहा  है  और  मेरी  जानकारी
 के  अनुसार  बड़े  बड़े  फाइव  स्टार  और  श्री  स्टार  होटल  किसी  पुरी  से  कोणाक  तक  का

 जो  मी  बीच  उस  पर  बनते  जा  रहे  हैं  ।  वह  इस  देश  का  महत्वपूर्ण  समुद्र  तट  है  और  पयंटन  की

 दृष्टि  से  भी  उसकी  महत्ता  है  और  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  अपने  समय  में  ऐसा  निर्णय

 लिया  था  कि  समुद्र  के  किनारे  से  500  मीटर  तक  कोई  भी  बड़ा  होटल  स्थापित  नहीं  किया  जा  सकता

 है  ।  इस  बात  को  लेकर  मंत्रिमण्डल  में  एक  विवाद  भी  राज्य  मंत्री  और  कंबिनेट  मंत्री  के  बीच  में  हुआ
 था  और  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  अब  समुद्र  तट  से  100  मीटर  के  भीतर  होटल  निर्माण  की  अनुमति
 दी  जा  रही  है  और  वह  100  मीटर  भी  समुद्र  तट  के  अन्दर  ही  होगा  ।

 सभापति  जैसा  यहां  उल्लेख  किया  गया  है  मछली  वर्गरह  जो  वे  इस

 प्रदूषण  के  कारण  बहुत  दूरी  पर  मिलती  हैं  और  14-15  किलोमीटर  दूर  जाना  पड़ता  तो  समुद्र
 का  प्रदूषण  दूर  करने  और  उसके  किनारे  होटलों  के  निर्माण  की  अनुमति  न  देने  पर  सरकार  विचार

 कर  रही  है  ?  मेरा  दूसरा  बिन्दु  यह  है  कि  जिस  प्रकार  से  जल  प्रदूषण  हो  रहा  उसी  तरह  से

 ध्यनि  प्रदूषण  के  बारे  में  भी  मैंने  तो  स्वयं  अपने  माषण  में  कहा  है  कि  जो  इंजन  मोटरकार  का

 इन्जन  )

 ]

 सभापति  महोदय  :  श्री  मोहन  इस  समय  कृपया  कोई  माषण  न  यदि  आपको  कुछ

 कहना  है  तो  कहए  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 अंत्री  रंगराजन  कुमार  :  विधेयक  के  तीसरे  वाचन  में  यह  नहीं  किया  जा  उन्हें
 प्रक्रिया  के  अन्तगंत  चलने  दीजिए  ।

 श्री  मोहन  सिह  :  समापति  मैं  ध्वनि  प्रदूषण  के  बारे  में  भी  दो  शब्द  कहना  चाहता
 हूं  ।  इसका  उल्लेख  मैंने  अपने  भाषण  में  भी  किया  था  कि  मोटर  कार  का  इन्जिन  नहीं  बल्कि  पम्पिय
 सैट  का  इन्जन  गाड़ी  में  लगाकर  लोगों  को  ढोया  जाता  है  जिससे  हान॑  से  भी  ज्यादा  शोर  होता  तो
 उसके  सिलसिले  में  भी  ध्यनि  प्रदूषण  नियंत्रण  करने  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।  यह  बहुत  जगह
 देखने  को  मिल  रहा  है  ।

 इसलिए  इन  दोनों  बिन्दुओं  पर  मंत्री  जी  का  जवाब  जानना  चाहता  आपके  इस  बिल  का
 समर्थन  तो  मैंने  पहले  ही  कर  दिया  है  ।

 करो  राम  मैं  व्यवस्था  का  एक  प्रइन  उठाना  चाहता  हूं  ।
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 थ्री  श्रीकांत  जेना  यह  केवल  तीसरा  वाचन  है  ।  यहां  उपस्थित  माननीय  सदस्य  कुछ
 स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  और  मंत्री  महोदय  को  इन  स्पष्टीकरण  बाल  प्रइनों  का  उत्तर  देना  चाहिए  ।

 श्री  रंगराजन  कुमार  मंगलम  :  मैं  उत्तर  दे  रहा  हूं  ।  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  तीसरे  वाचन
 के  स्तर  पर  भी  यदि  आप  कोई  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  तो आपको  पहले  से  इस  सम्बन्ध  में  सूचना  देनी

 चाहिए  ।  आप  मंत्री  से  इस  प्रकार  अचानक  क्‌छ  नहीं  पूछ  सकते  ।  आपको  नियमों  के  बारे  में  जानकारी
 नहीं  है  ।  )

 जज

 श्री  श्रोकांत  जेना  :  सदस्यों  को इस  बात  का  अधिकार  है  कि  वे  स्पष्टीकरण  वाले  प्रइन  पूछ
 सकते  हैं  ।  माननीय  मंत्री  को  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  को  स्पष्ट  करना  चाहिए  उन्होंने
 उनका  उत्तर  नहीं  दिया  है|  इस  संबंध  में  पूवं  उदाहरण  है  और  हम  प्रश्न  उठायेंगे  ।  यददे  आप
 नीय  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये  प्रइनों  का  उत्तर  नहीं  देना  चाहते  हैं  तो  यह  दूसरी  बात  माननीय
 मंत्री  इसे  टालने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 श्रो  पवन  कुमार  बंसल  :  आप  नए  मुहं  नहीं  उठा  आप  मंत्री  महोदय  के
 उत्तर  से  उत्पन्न  प्रश्न  नही  उठा  सकते  ।

 भ्री  कमल  नाथ  :  दो  मुह  उठाए  गए  हैं  एक  मुद्दा  कोणाकं-पुरी  क्षेत्र  में  समुद्र-तट  पर  कुछ
 होटलों  के  बारे  में  है  ।  इस  संबंध  में  एक  अधिसूचना  है  जिसमें  यह  दिया  गया  है  कि  किन  बातों  पर
 विचार  किया  जाना  चाहिए  और  इस  संबंध  में  नियम  तथा  विनिश्वम  कया  क्‍या  हैं  ।

 उड़ीसा  की  राज्य  सरकार  ने  इस  बारे  में  कुछ  अभ्यावेदन  दिए  इस  पर  अभी  विचार  नहीं
 किया  गया  कोई  फंसला  नहीं  किया  गया  है  |  मुझे  किसी  विशिष्ट  होटल  के  किसी  मामले  की  कोई
 जानकारी  नहीं  लेकिन  राज्य  सरकार  ने  इस  संकल्पना  की  चर्चा  चलाई  है  और  उन्होंने  कहा  है
 कि  500  मीटर  की  शर्ते  ठीक  नहीं  ईसमें  छूट  दी  जानी  चाहिए  |  हमने  उनसे  कुछ  और  जानकारी
 मांगी  है  |  इसकी  जांच  वैज्ञानिक  रूप  से  और  विस्तृत  रूप  से  जांच  की  यह  केवल  एक  क्षेत्र
 पर  लागू  नहीं  होगा  अपितु  यह्‌  एक  नीतिगत  मामला  होगा  ।

 श्री  श्रोकांत  जैना  :  गोवा  की

 शो  कमल  नाथ  :  यह  नीति  का  प्रश्न  यह  एक  क्षेत्र  का  प्रइन  नहीं  है  ।

 श्री  राम  नाईक  :  मैंने  एक  नीतिगत  मामला  उठाया  था  जिसका  उत्त र  नहीं  दिया
 यह  नये  लेखा  वर्ष  या  नये  वित्तीत  वर्ष  से  नये  उपकर  या  नये  करों  को  लगाने  से  सम्बन्धित  है  ।  मैंने
 सुझाव  दिया  है  कि  जो  भी  नये  कर  या  नये  उपकर  लगाये  जाने  वे  पहली  अप्रैल  से  लगाये  जाने
 चाहिए  ।  अतः  यह  अधिनियम  या  यह  विधेयक  जिसके  खंड  में  यह  कहा  गया  है  कि  यह  विधेयक
 अधिसूचना  द्वारा  प्रवृत्त  इस  संबंध  में  मैं  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  इस  विधेयक  को  पारित
 करने  और  राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  एक  अप्रैल  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  जो
 नया  वितीय  वर्ष  अतः  हर  कोई  लेखाओं  में  उचित  संशोधन  के  लिए  तैयार  रहेगा  और  यह
 निक  दृष्टि  से  भी  आसान  रहेगा  ।  इस  मुद्दे  पर  मंत्री  जी  ने  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  है  ।

 हो  कमल  नाथ  :  इसका  वास्तव  में  बजट  से  कोई  संबंध  नहीं  यह  कोई  बजट  प्रस्ताव  नहीं हु  है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह Gare दे रहे हैं कि जिस प्रकार अन्य चीजें वित्तीय वर्ष  हे
 है

 । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि जिस प्रकार अन्य चीजें वित्तीय वर्ष से 236
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 संशोधन  विधेयक

 बजठ  की  भांति  पहली  अप्रैल  से  लागू  होती  उसी  प्रकार  यह  भी  पहली  अप्रैल  से  लागू  होना
 चाहिए  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  हमें  इसे  किसी  भी  प्रकार  बजट  के  साथ  जोड़ना  यह
 सूचना  की  तारीख  से  प्रवृत्त  होगा  और  जब  इसे  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  क ेसाथ  परामश  करके

 अधिसूचित  कर  दिया  तब  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।  क्योंकि  हम  भी  इन्हें  मजबूत  करने  की
 जल्दी  में  इससे  कुछ  निश्चित  मात्रा  में  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  हमें  विधेयक  के  समूचे  उ्दं श्य  के  बारे
 में  समी  को  अच्छी  तरह  समभाना  है  और  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  औद्योगिक  क्षेत्र  को  भी  इसके
 बारे  में  अच्छी  तरह  समभाना  है  ।  इस  दृष्टिकोण  से  जल  की  संकल्पना  के  वारे  में  कुछ  जल्दबाजी  की
 गई  लेकिन  मैं  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  का  अवलोकन  करूगा  और  इस  संबंध  में  निर्णय

 लू  मैं  अभी  कोई  फंसला  नहीं  कर  सकता  ।

 सभाषति  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 क  यथा  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 सभापति  महोदय  :  अब  हम  अगली  मद  पर  विचार

 4.00
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 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  उपसन्त्री  सलमान  :  श्री  पी०  चिदम्बरम  की  ओर  से  मैं
 निम्नलिखित  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 चाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों  का  अर्जेन  और  1985  में
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 सभापति  भहोदय  :  प्रस्ताव  पेश  किया  गया  :

 चाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों  का  अजेन  और  1985  में
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।””

 शी  गिरधारो  लाल  भागंव  :  महोदया  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 विधेयक  पर  24  1992  तक  राय  जानने  के  लिए  उसे  परिचालित  किया  (1)
 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :
 विधेयक  पर  26  1992  तक  राथ  जानने  के  लिए  उसे  परिचालित  किया  जाये  ।  (3)

 ]
 श्रो  कवोन्द्र  प ्रकायस्थ  :  समापति  मैं  वाणिज्य  मनन्‍्त्री  द्वारा  संसद  के

 और  पारित  करने  के  लिए  प्रस्तुत  चाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों  का  अधिग्रहण  और
 अन्तरण  संशोधन  विधेयक  पर  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  मंत्री  महोदय  ने  विधेयक  के  उह  श्यों
 और  कारणों  के  कथन  में  बताया  है  कि  1985  के  अधिनियम  के  तहत  चार  यूनिटों  का  राष्ट्रीयकरण
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 किया  गया  और  इन  रूग्णं  चाय  यूनिटों  के  कर्मचारियों  ओर  कब्नंकारियों--के  को  पूरा
 करने  की  संम्भांवना  थी  ।  ये  चार  रूग्ण  यूनिट  और-पोटोंय  ।

 उस  समय  सरकार  ने  यह  भी  स्वीकार  किया  था  कि  जब  सरकार  ने  इन  चाय  यूनिटों  का

 अधिग्रहण  किया  उस  समय  वहां  पर  लम्बे  अर्से  से अशान्ति  थी  और  सामान्य  काम्चकाज  अस्तव्यस्त
 था  ।  चाय  बागानों  का  आम  कामकाज  बिल्कुल  ठप्प  हो  गया  था  और  इन  चाय  बागानों  क्रे  कमंच्यरी
 और  स्थानों  पर  चले  गए  थे  और  इसलिए  वह  सरकार  द्वारा  निर्धारित  तारीख  से  पहले  अपने  दावे
 प्रस्तुत  नहीं  कर  उनमें  से  3,285  कर्मचारी  और  भूतपूर्व  कमंचारी  अपने  दावे  प्रस्तुत  नहीं  कर
 पाये  और  इसके  परिणाम  स्वरूप  उनका  नहीं  हो  इसलिये  सरकार  द्वारा  यह  विचार
 किया  गया  कि  जो  लोग  गड़बड़ी  तथा  अन्य  कठिनाईयों  के  कारण  अपने  दावे  प्रस्तुत  नहीं  कर  पाए
 उन्हें  मी  अपने  दावे  दायर  करने  का  समय  दिया  जाना  चाहिये  |  इसीलिए  यह  विचार  किये  गया  कि
 उनके  दावों  को  पूरा  करने  के  लिये  एक  संशोधन  लाया  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  पूरी  तरह  से  समर्थन  करता  हूं  और  यह  इन  चार
 रूग्ण  यूनिटों  के  कर्मचारियों  और  भूतपूर्व  क्ंचारियों  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाना
 चाहिये  ।

 इस  संबंध  में  मैं  कुछ  दूसरी  बातों  का  भी  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  रूरण  एककों  का  सवाल
 कहां  से  उठा  ?  यह  एक  ऐसा  सवाल  है  जिसे  पर  सदन  और  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जाना

 चाय  बागानं  रुग्ण  क॑ंसे  हो  गये  ?  यह  समस्या  देश  भर  और  विशेषकर  असम  में  है
 जहां  चाय  उद्योग  ही  अकेला  उद्योग  है  जो  विदेशी  मुद्रा  अजित  करता  है  ।  चाय  उद्योग  के  कारण  ही
 लाखों  लोगों  को  रोजगार  मिल  रहा  हैं  और  कह  अपनी  आजीविका  कमा  रहे  यह  देखा  गया  है  कि
 चाय  बागानों  में  उत्पादन  तो  बढ़  रहा  है  किन्तु  बह  रुग्ण  हो  गये  हैं  ।  यह  अत्यंत  दुर्भाग्यपूर्ण  है  ।

 असम  में  इस  समय  कुल  750  चाय  बागान  हैं  और  इन  चाय  बागानों  के  अन्तगंत  2,20,000
 हेक्टेयर  भूमि  है  ।  इस  समय  चाय  का  कुल  उत्पान  790  लाख  किलोग्राम

 जब  चाय  बागानों  में  5,/  0,000  श्रमिक  काम  करते  थे  तो  इनमें  1,61,000  हेक्टेयर  भूमि
 में  उत्पादन  होता  था  ।  किन्तु  अब  श्रमिकों  की  संख्या  घट  कर  4,10,000  हो  गई  है  और  1980  में
 बागानों  का  क्षेत्र  हेक्टेयर  से  बढ़कर  .2,20,090  हेक्टेयर  हो  गया  है  ।  यह  अत्यंत  दुर्भाग्य
 पूर्ण  है  कि  उत्पादन  क्षेत्र  में  तो  वृद्धि  हुई  है  किन्तु  श्रमिकों  की  संख्या  घट  गई  है  ।  अब  प्रबन्धक  स्थाई
 श्रमिकों  को  काम  पर  नहीं  लगाते  बल्कि  वे  केवल  दिहाड़ी  श्रमिकों  को  ही  लगांते  हैं  ।  यदि  बह  दिहाड़ी
 मजदूर  लगाते  हैं  तो  उन्हें  दूसरी  सुविधायें  नहीं  देनी  पड़तीं  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  प्रबन्धकों  को  तो
 लाभ  होता  है  किन्तु  श्रमिकों  को  नुकसान  होता  ये  श्रमिक  जो  दिहाड़ी  श्रमिकों  के  रूप  में
 कभी  काम  करते  हैं  उन्हें  नियर्मित  श्रमिकों  की  भांति  अन्य  लाभ  नहीं  दिये  जिसके  परिणाम

 अस्थायी  श्रमिक  जिन्हें  निर्यात  काम  पर  लगाया  जाता  वे  काम  में  कोई  रुचि  नहीं
 दर्शाते  ।  अन्य  श्रमिकों  की  भी  यही  स्थित्ति  इसके  परिणाम  स्वरूप  चाय  बागानों  में  काम  करने
 की  परिस्थितियां  बिगड़  गई  हैं  ।
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 वहां  पर  भेदमाव  भी  है  ।  असम  में  दो  घाटेयां  हैं--अह्मपुत्र  घाटी  और  बरक  घाटी  ।  ब्रह्मपुत्र
 घाटी में  -  प्रत्येक  चायबागाव  श्रमिक  को  घाटी के  प्रत्येक  श्रमिक  से  2  रुपए  16  पंसे  मिलते  हैं॥
 ऐस  बहुत  बर्षों  से चल  रहा  है  ।  इसके  लिए  बहुत  से  आंदोलन  हुए  बहुत  बार  चर्चा  हुई  |  किन्तु  इस
 सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  यह  भेदभाव  अमी  भी  जारी  है  और  श्रमिकों  में  असन्तोष  है  ।  यदि
 प्रबन्धक  यह  चाहते  हैं  कि  श्रमिक  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  तो  उन्हें  चाहिए  कि  वे  उन्हें  सभी

 सुविधायें  प्रदान  करें  ।

 70  प्रतिशत  चाय  बागानों  में  अस्पतालों  में  कोई  डाक्टर  नहीं  90  प्रतिशत  चाय  बागमानों  में
 श्रमिकों  के  लिए  क्वार्टर  नहीं  है  1972  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  तत्कालीन  चाय  बागात  प्रबन्धकों  को
 क्वार्ट  रों  के  निर्माण  के  लिए  ऋण  दिए  थे  ।  यह  सारा  पंसा  दूसरे  कार्यों  मे ंलगा  दिया  गया  और  श्रमिकों
 के  लिए  क्वाटटरों  का  निर्माण  नहीं  किया  गया  ।  जिसके  परिणामस्वरूप  चाथ  उद्योग  के  विकास  पर

 बुरा  असर  पड़ा  और  चाय  उद्योग  में  असंतोष  और  आक्रोश  है  ।

 इतना  ही  नहीं  इस्र  उद्योग  और  श्रमिकों  की  बेहतरी  के  लिए  8  बोडं  हैं  जैसे  न्यूनतम  वेतन

 सलाहकार  अन्य  बागान  श्रमिकों  के  लिए  श्रम  बागान  श्रमिकों  के  लिए  चिकित्सा

 सलाहकार  कार्यान्वयन  आवास  बोर्ड  आदि  ।  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  अभी  तक  इन  बोडर्डों
 का  गठन  नहीं  किया  गया  वह  अभी  तक  कागजों  में  ही  इसलिए  नियम  और  विनियम  या

 योजनाएं  और  कार्यक्रम  कार्या'न्वत  नहीं  किए  जा  रहे  जिसके  परिणामस्वरूप  सामान्य  कार्यचालन
 पर  बुरा  असर  पड़  रहा  और  निश्चित  रूप  से  असन्तोष  की  सम्भावना  है  ।  असम  के  चाय  बागानों
 में  यही  हो  रहा  है  ।

 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  चाय  बागान  रुग्ण  होते  जा  रहे  हैं  ।  पहले  चाय  वागान  चाय  एस्टेट्स  के
 रूप  में  जाने  जाते  थे  अब  इन्हें  चाथ  बागान  कहा  जाता  है  ।  प्रबन्धक  चाय  उद्योग  से  प्राप्त

 होने  वाले  लाभ  को  चाय  उद्योग  में  न  लगाकर  ऐसे  दूसरे  उद्योगों  में  लगा  रहे  हैं  जो  चाय  उद्योग.से
 सम्बन्धित  नहीं  हैं  ।  इस  प्रकार  चाय  बागानों  की  विकास  योजनाओं  को  ठीक  प्रकार  से  कार्यान्वित  नहीं
 किया  जाहार  |  लुका  छिपी  की  नीति  अपनाई  जा  रही  है  जिसके  प/रेणामस्वरूप  असम  में
 चाय  उद्योग  धीरे-बीरे  नष्ट  हो  रहा  है  ।

 कई  ऐसे  चाय  बागान  हैं  जिनका  अधिग्रहण  सरकार  के  वाले  असम  चाय  निगम  द्वारा
 किया  गया  है  ।  इन  चाय  बागानों  की  दशा  सन्‍्तोषजनक  नहीं  है  ।  मेरे  क्षेत्र  में  एक  चाय  जागान.है
 जिसका  असम  सरकार  द्वारा  अधिग्रहण  किया  गया  था  |  इस  समय  यह  बागान  बन्द  होने  के  कगार  पर

 है  विशेषकर  उस  स्थिति  में  जब  इसका  प्रबन्ध  सश्कारु  के  हाथों  में  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  दुख  होता
 है  कि  अन्य  चाय  बागानों  के  प्रबन्धक  यह  दलील  देते  हैं  कि  जब  सरकार  के  अधिग्रहण  वाले  बाग़ान
 धीरे-धीरे  बन्द  हो  रहे  हैं  अथवा  बन्द  होने  वाले  हैं  तो  वह  अपने  बागानों  का  पुनरोद्धार  करने  में
 असमथ  हैं  ॥

 चाय  उद्योग  की  स्थिति  क्या  होगी  ।  असम  या  पूर्वोत्तर  की  बात  तो  दूर  सम्पूर्ण  देश  में
 चाय  बागानों  या  चाय  उद्योग  की  यही  नियति  यह  देश  विशेष  रूप  से  पृत्रोत्त  र  में  यह

 सबसे  महत्वपूर्ण  उद्योग  है  ।

 अतः  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  अवश्य  कट्ूंगा  कि  चार  रुप्ण  चाय  जिनका  प्रबन्ध  सरकार
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 कवीन्द्र

 ने  अपने  हाथ  में  ले  लिया  के  कर्मचारियों  तथा  मूतपूब॑  कमंचारियों  की  नियति  पर  विचार  क रते

 हुए  मैं  इस  संशोधनकारी  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  इसके  साथ-साथ  मैं  सरकार  को  यह
 स्मरण

 कराना  चाहता  हूं  कि  चाय  बागानों  के  भविष्य  को  उज्जवल  बनाया  जाये  और  इस  सम्बन्ध  में  चाय

 बागानों  या  चाय  उद्योग  द्वारा  जिन  कठिनादयों  का  सामना  किया  जा  रहा  है  उन  पर  विचार  किया

 जाना  चाहिए  और  चाय  उद्योग  के  बेहतर  मविष्य  के  लिए  उपाय  किये  जाने  यह  मेरा

 अनुरोध  है  ।

 श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  समापति  मैं  चाय  कम्पनी  चाय

 यनिटों  का  अजेन  और  संशोधन  1991  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  अत्यन्त  सीमित  है  और  चूंकि  इसमें  चार  बागान  अन्तग्रेस्त  इसलिए

 विशिष्ट  कारणों  से  इस  पर  चर्चा  की  अधिक  ग्‌जाइश  नहीं  जबसे  लम्बे  समय  से  चले  आ  रहे

 अशांति  के  कारण  काम  की  स्थिति  बिगड़  गई  थी  तब  से  सरकार  ने  अनुकम्पा  के  आधार  पर  चाय

 बागानों  के  कम  चारियों  की  समस्याओं  को  सही  ढंग  से  हल  किया  है  ।  अभी  भी  कुछ  ऐसे  मूल  मामले

 हैं  जो  सामान्य  रूप  से  इनका  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लिए  जाने  से  सम्बन्धित  जब  हम  इस  विषय

 पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  कि  सभा  को  उन  समस्याओं  का  भी  उल्लेख  करना

 तथापि  यह  नोट  करना  रुचिकर  होगा  कि  वतंमान  मामले  यद्य.प  बागानों  का  अधिग्रहण
 1985  में  किया  गया  था  लेकिन  निजीकरण  का  मुद्दा  आज  भी  पहले  जितना  ही  बहस  का  विषय

 बना  हुआ  है  और  कुछ  राहत  प्रदान  करता  है  और  उन  लोगों  के  लिए  चेतावनी  है  जो  निजीकरण  के

 दुःस्व  न  से  अभिभूत  इसीलिए  सरकार  कई  बार  निजी  क्षेत्र  को  भी  सरकारी  क्षेत्र  में  ले
 लेती

 रुग्ण  बागानों  का  अधिग्रहण  किए  जाने  और  कई  दशकों  से  बड़ी  कम्प/नयों  की  बिक्री

 सूची  में  अर्से  से  दर्ज  बागानों  का  हमारा  अनुमव  संतोषजनक  नहीं  ये  चाय  बागान  अ:घग्रहण  के
 पश्चात  भी  रुग्ण  बने  हुए  यह  रुग्णता  समूची  वित्तीय  स्थिति  की  पूर्ण  नीरसता  के  साथ  इतने  सही
 ढंग  से  मेल  खाती  है  कि  यह  सतह  पर  दिखाई  नहीं  देती  यह  रुग्णता  तब  तक  समाप्त  नहीं  होगी
 जब  तक  इसके  कारणों  को  हल  नहीं  किया  जाता  और  उन्हें  दूर  नहीं  किया  जाता  है  ।  इस  रुग्णता  के
 आम  कारण  घित्त  की  अपर्याप्त  बागान  लगाने  के  लिए  अतिरिक्‍त  भूमि  की  कमी  और
 प्रबन्धगीय  कमियां  हैं  । कोई  सरकारी  निगम  या  बोर्ड  जादू  नहीं  यदि  कोई  रास्ता  निकालने  के

 लिए  चाहे  वे  सरकारी  या  निजी  क्षेत्र  में  इन  कारणों  को  उचित  रूप  से  हल  नहीं  किया  जाता  है  तो
 स्थिति  में  सुधार  नहीं  होगा  ।

 असम  में  1974  अत्यन्त  समृद्ध  चाय  बागानों  को  व्यय  सूची  में  निस्संदेह  जिनके  ऊपरी
 खर्चे  बहुत  अधिक  थे  ।  सरकारी  जिसे  असम  चाय  निगम  के  नाम  से  पुकारा  जाता  ने  खरीद
 लिया  था  ।  इसमें  अनेक  ऐसे  रुण्ण  बागानों  को  और  शामिल  किया  गया  था  जिन्हें  किसी  वाणिज्यिक
 दृष्टिकोण  से  नहीं  अपितु  कमंकारों  ओर  कमंचारियों  की  सामाजिक  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  अधिग्रहीत से  ज।जड8त
 किया  गया  था  ।  कुछ  ऐसे  चाय  बागानों  को  भी  अधिग्रहीत  किया  गया  जो  भविष्य  निधि  देनदारी
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 के  मामले  में  दोषी  पाये  गये  मानो  जितना  अधिक  अधिग्रहण  होगा  उतना  अच्छा  होगा  ।  लेकिन
 इसका  परिणाम  क्‍या  निकला  ?  पांच  साल  की  अवधि  के  भीतर  केवल  व्यक्तिगत  बागान  ही  नहीं
 अपितु  सम्पुर्ण  निगम  रुग्णता  की  चपेट  में  आ  गया  था  और  चूंकि  निगम  मजदूरी  और  अन्य  सांविधिक
 सुविधायें  देने  की  स्थिति  में  नहीं  था  इसलिए  कमंकारों  और  कमंचारियों  को  हड़ताल  पर  जाना  पड़ा  |
 एक  बार  ऐसा  समय  भी  आया  जब  चाय  निगम  के  पास  चाथ  की  पेटियां  खरीदने  के  लिए  भी  पंसा

 नहीं  था  और  तैयार  चाय  वहीं  पड़ी  पड़ी  खराब  हो  गई  और  अन्ततः  बचे  हुए  माल  को  बहुत,कम
 माव  पर  बेचना  पड़ा  ताके  और  अधिक  घाटा  न  उठाना  पड़े  तथा  इससे  मुख्यतंया  चाथ  वागान  के

 कमं  कारों  को  मजदूरी  का  मुंगतान  किया  गया  ।

 1985-86  में  स्थि'ते  में  कुछ  सुधार  हुआ  जब  इस  संबंध  में  कुछ  ठोस  कदम  उठाये
 गये  थे  लेकिन  1986  में  सरकार  के  बदलने  से  स्थिति  पुनः  खराब  हो  गई  ।  यह  खुशी  की  ब्रात  है  कि
 पिघले  दो  वर्षों  से  निवेश  की  अच्छी  आशा  और  सही  प्रबंधकीय  संचालन  के  कारण  स्थिति  में  सुधार
 होना  शुरू  हुआ  इसके  बावजूद  भारतीय  चाय  व्यापार  जिसने  इस  वियेयक  में  दिए  गए
 इन  चार  चाय  बागानों  का  अधिग्रहण  किया  ने  प्र/तष्ठाजनक  नाम  नहीं  कमाया  है  ।

 मुझे  आशंका  है  कि  सुधार  हेतु  सरकार  द्वारा  इनका  अधिग्रहण  प्रमावी  नहीं  इनका
 क्षय  होना  ही  मानदंड  है  ।  यहां  केवल  वाणिज्यिक  पहलू  ही  नहीं  अपितु  कमंकारों  और  कर्मचारेयों  की
 सामाजिक  सुरक्षा  भी  दांव  पर  है  |  चाहे  वह  सरकारी  क्षेत्र  हो  या  निजी  क्षेत्र  यदि  मजदूरी  और  अन्य

 सुबिधायें  पूर्णहूप  से  सुनिश्चित  नहीं  की  जाती  हैं  तो  औद्योगिक  अति  होंगी॥  इन  चार
 बागानों  का  मामला  भिन्न  है  क्योंकि  इनके  मामले  में  वाधाकारी  परिस्थितियां  हमें  फिर  भी  यह
 नहीं  मूलना  चाहिए  कि  चाय  देश  के  लिए  विंदेशी  मुंद्रा  कमाने  का  मुख्य  साधन  है  और  ऐसा  कोई

 जिसका  उत्पादने  पर  प्रति#ऋल  प्रमाव  पड़ता  देंश  के  हित  में  नहीं  होगा  और  कुप्रबंध  के

 पहला  शिकार  उत्पादन  होगा  ।

 अतः  बिना  जरूरी  उपाय  किए  रुग्णता  का  उपचार  नहीं  है  अपितु  इससे  सभी

 संसाधनों  के  नष्ट  हो  जाने  का  खतरा  है  ।  यद  इन  संसाधनों  को  पर्याप्त  रूप  रो  उपलब्ध  नहीं  किया

 गंया  तो  ये  व्यर्थ  चले  जायेंगे  ।

 हमें  यह  बात  अपने  मन  में  रखनी  चाहिए  कि  हम  सन्‌  2000  तक  चाय  के  8750  लाख

 किलोग्राम  के  उत्पादन  लक्ष्य  से  बहुत  पीछे  हमने  यह  लक्ष्य  निर्धारित  किया  दूसरी  तरफ

 देश  में  तेजी  से  हौ  रहे  औद्योगीकरण  के  जिससे  चाय  की  घरेलू  खपत  की  दर  में  वृद्धि  हुई
 ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  सकती  है  जिससे  सारी  की  सारी  फसल  का  उपभोग  अन्ततः  देश  के  भीतर  ही

 हो  जाये  और  निर्यात  के  लिए  अंतिरिक्त  चाय  बच  ही  न  पाए  जब  तक  कि  उत्पादन  न  बढ़ाया  जाये  ॥

 एक  अनुमान  के  अनुसार  चाय  का  8750  लाख  किलो  ग्राम  का  उत्पादन  लक्ष्य  निर्यात  दायित्वों  को

 खतरे  में  डाले  बिना  आंतरिक  मांग  को  पूरा  करेगा  ।  अतः  हमारी  मुख्य  चिन्ता  उत्पादन  को  बढ़ाना  है

 और  इस  उद्दश्य  को  प्राप्त  करने  में  रूरणता  एक  देबाव  यदि  सरकार  इन  रूग्ण  चाय

 बागानों  का  अधिग्रहण  करके  इनकी  दशा  में  सुधार  क-ने  की  स्थिति  में  नहीं  है  तो  सरकार  को  इन

 रूरण  चाय  बागानों  को  पर्याप्त  सुविधायें  उपलब्ध  करानो  चाहियें  ताकि  वे  अरथेक्षम  इकाईयां  बन  सके

 और  जिससे  उत्पादन  तथा  कमंकारों  की  आर्थिक  सुरक्षा  का  भी  उदंध्य  रही  दंग  से  पूर्ण  हो  सकें  ।

 ऐसी  रूग्ण  कम्पनियों  के  मालिकों  की  सरकार  द्वारा  सख्त  निगरानी  करने  और  सतकंता  और
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 श्री  च्िजय  क्रष्ण  हा/न्डक]  ह
 दबाव  के  कारण  वांछित  परिंणाम  हों  सकेंगे  ।  चूंकि  यह  अनेक  व्यक्तियों की  सुरक्षा  का  कौरेंण

 अतः  गैर-सरकारी  क्षीत्र  के  बागाने  साम्राजिक  उत्तरदायित्व  से  बच  नहीं  सकेते  और  उन्हें  अपने

 सामाजिक  उद्ं श्य  तथा  साम्राजिक  बायदे  की  उपेक्षा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  यहे
 सरकार  की  र/जनैतिक  दृढ़  इच्छा  है  जो  आगामी  कार्यक्रम  निर्धारित

 चूंकि  निजीकरण  के  प्रइन  पर  विवाद  हो  गया  है  अतः  मैं  कहता  हूं  कि  यह  आवश्यक

 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  समस्या  की  ओर  ध्यान  देंगे  और  प्रर्यास  करेंगे  कि
 उत्पादन  के  स्तर  में  वृद्धि  हो  चाहे  यह  सरकारी  क्षेत्र  में  हो  अथवा  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  ।  इसके
 साथ  श्रमिकों  और  के  लिए  सामाजिक  और  आश्थिक  सुरक्षा  भी  सुनिश्चित  की  जानी

 चाहिए  ।  गैर-सस्कारी  क्षेत्र  का कोई  भी  बागान  यह  कहकर  अपने  उत्तरदायित्व  से  नहीं  बच  सकता
 कि  उनका  सरकार  से  कुछ  लेना  देना  नहीं  सरकार  उन  पर  दबाव  डाल  सकती  सरकार  यह
 देख  सकती  है  कि  उत्पादन  स्तर  को  बनाये  रखा  जाये  ।  इसके  लिए  जिन  आदानों  और  सुविधाओं  की
 आवकव्दयकता  वे  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  कराई  जायेंगी  ।  परन्तु  इसके  साथ-साथ  यह  बात  अधिक
 आवश्यक  है  कि  श्रमिकों  और  कर्मचारियों  की  पुरक्षा  का  संरक्षण  किया  जाना  चाहिए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 थ्रो  जितेस  नाथ  वास  :  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  इसके
 लिए  आपका  माननीय  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  चाय  कम्पनी  चाय  एककों  का  अजैन
 और  संशोकन  विधेयक  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  विधेयक  में  इसका  विरोध  करने  के  लिए
 कुछ  भी  नहीं  परन्तु  अपना  समर्थन  देते  समय  मैं  सरकार  का  ध्यान  कुछ  महंत्वपूर्ण  बातों  की  और
 आक्रृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  -

 सरकार  का  विचार  काफ़ी  अक्षछा  ह ैऔर  इसमें  कोई  आशंका  नहीं  परन्तु  सरकार  प्रायः
 अपने  विंचारों  को  व्यावहारिक  रूप,देते  में  असफल  रहती  मेरा  निवेदन  है  कि  चाय  उद्योग  हमारे देश  का  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  उद्योग  हम  चाय  का  निर्यात  करके  भारी  मात्रा  में  विदेशी  मद्ठा
 प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  *  की

 मुझे  पहले  भी  इस  मुद्द  के  प्रभारी  मंत्री  से बातचीत  करने  का  अवसर  मिला  था  और  मैंने
 उन्हें  लक्सन  चाय  बाग्रान  को  देखने

 के  लिए  आमस्त्रित  किया  वे  अपने  आसाम  दौरे  के  समय  इस
 बागान  का  दोरा  करने  के  लिए  श्रहमत  हो  गए  थे  परन्तु  वे  अपने  वायदे  को  पूरा  नहीं  कर  सके  तथा
 कारखाने  में  नहीं  आ  सके  मैं  ब्रागानों  को  देखने  के  लिए  उन्हें  आमन्सत्रित  कर  रहा

 हूँ  कि  वे  स्वयं  बागानों  की  शोचनीय  दक्ा  और  श्रमिकों  की  दयनीय  दशा  को  आकर  देख
 4.28

 राम  सिह  पीठासोन  हुए  )
 वर्ष  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुछ  अवांछित  परिस्थितियों  के  अन्तर्गत  परिंचम  बंगाल  के

 घार  रुग्ण  चाय  बागानों  पोटांग  और  वाह-तुकवर  का  कोर्यमार  अपने  अधिकार  में  ले
 लिया  ।  इससे  पूर्व  कोई  गैर-सरकारी  कम्पनी  उनका  प्रबन्ध  ओर  संगठन  संबंधी  कार्य  करती  अपने
 अधिकार  में  लेने  के  तुरन्त  बाद  सरकार  ने  उनकी  देखमाल  करने  और  उनका  रेख-रखाव  करने  के  लिए
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 7  1913  )  चाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों  का  अर्जन  और  अंत्तरण )
 संशोधन  विधेयक

 इन  बागानों  को  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  को  सौंप  दिया  परन्तु  भारतीय  व्यापार
 निगम  इन  बागानों  का  रख-रखाव  करने  में  पूरी  तरह  से  असफल  रहा  क्योंकि  बममसनों  के  विकास  .
 के  लिये  धन  खर्च  करने  में  सक्षम  नहीं  था  ।  उन्होंने  आक्ती  व्यय  को  पूरा  किया  जो  बागान
 उत्पादन  के  रख-रखाव  के  लिए  जरूरी  था  ।

 इन  बागानों  की  शोचनीय  दशा  तथा  बिगड़ती  हुई  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने
 चाय  कम्पनी  चाय  एककों  का  अर्जनः  तथा  1985  अधिनियमित  किया  था  ।

 कानून  के  अधिनियमित  हो  जाने  के  तुरन्त  बाद  सरकार  ने  इन  बागानों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  और
 उनके  विकास  तथा  प्रबन्ध  के  लिए  उन्हें  मारतीय  चाय  व्यापार  निगम  को  सौंप  वह  पुरानी
 मुदीरा  को  नई  बोतल  में  मरने  जैसा  मारतीय  चाय  व्यापार  निगम  को  पुनः  इन  सभी  बागानों  का
 विकास  तथा  प्रबन्ध  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  उस  समय  इन  रुग्ण  के  कर्मचारियों  की
 बकाया  राशि  का  मुगतान  करने  के  लिये  सरकार  ने  एक  आयुक्त  की  नियुक्ति  की  थी  ।  यहां  उस  समय

 एक  तुगलकी  निर्णय  लिया  गया  था  कि  27  1989  के  बाद  इन  बागानों  के  कमंचारियों  की  ओर
 से  किसी  दावे  को  स्वीकार  नहीं  किया  जाएगा  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  इस  निर्णय  के  कारण  एक
 करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  के  दावे  अस्वीकृत  हो  रहे  थे  ।  दूसरी  तरफ  बागानों  में  सकल  हानि  में
 प्रतिदिन  वृद्ध  हो  रही  अब  1991  वे  सभी  रुग्ण  बायान  और  अधेक  रुग्प  हो  गए  हैं  तथा  वे
 बंद  होने  की  अवस्था  में  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  होता  है  कि एक  ओर  पड़ोस  के  समी  चाय
 बागान  फल-फूल  रहे  हैं  तो  दूसरी  तरफ  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  द्वारा  प्रबंधित  बागान

 दिन  भारी  हाने  उठा  रहे  मैं  समभता  हूं  के  यह  सब  भारतीय  क्ाय  व्यापार  निगम  के  उदासीन
 और  कठोर  रवैये  के  कारण  भारतीय  चाम  व्यापार  निगम  मुख्य  रूप  से  एक  व्यापारिक  संगठन

 है  ।  उन्हें  इन  चाय  बागानों  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  कोई  जानकारी  प्राप्त  नहीं  है  तथा  उनकी  कोई  अब
 संरचना  नहीं  है  ।  अतः  इन  बागानों  का  सुधार  करने  के  लिये  भारतीय  चाय  व्यापार  तिगम  को  अपते

 दृष्टिकोण  और  रवैये  में  परिवर्तेन  करना  होगा  ।

 मुझे  इन  बागानों  के  श्रमिकों  द्वारा  अनुभव  की  जाने  वाली  कुछ  कठिनाईयों  को  उठाने  का

 अवसर  संसद  के  4-9-91  को  हुए  सत्र  के  शून्य  काल  में  प्राप्त  हुआ  था  ।  इन  बागानों  में  टाट  के  बोरीं
 की  आवद्यकता  पेय  जल  सहेत  पानी  की  कमी  ट्रेक्टरों  की  श्रभ्िकों  को  अनियमित

 भवेष्य  निधि  का  अनियामत  रूप  से  जगा  किया  जाता  तथा  सेवानिवृत्त  कमंचारेयों  को
 भविष्य  निधि  तथा  उपदान  रासि  का  मुगतान  न  करना  और  दूसरे  आस-प्रस  के  बागानों  की  तुलना  में
 निम्न  दर  पर  लाभांश  का  दिया  जाना  शामिल  है  |  उ'चत  प्रबन्ध  के  लिए  तथा  इन  कामानों  को
 क्षम  बनाने  के  लिए  भारी  पूंजी  व्यय  और  पूंजी  निवेश  की  आबश्यकता  है  ।  ये  सभी  बातें  इन  बागानों
 के  श्रमिकों  को  एक  खतरनाक  स्थिति  की  ओर  ले.जा  र्‌ह्ढी  हैं  ।

 इनमें  60  प्रतिशत  वक्ष  50  वर्ष  से  अधिक  पूराने  चाय  के  उत्पादन  तथा  उसकी

 गुणवत्ता  में  वृद्धि  करना  इन  रूग्ण  बामानों  द्वारा  सम्भव  नहीं  मैं  पुनः  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं
 कि  इन  सभी  बागानों  में  नये  वृक्ष  लगाने  तथा  इनके  विस्तार  कार्यक्रम  को  शीघ्र  पूरा  किग्रा  जाना

 चाहए  ।

 -  जैसा  मैंने  इससे  पूर्व  कहा  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  को  अपने  रवैये  में  परिवर्तन  करना
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 लाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों  का  अरजंन  और  अंतरण  28  1991

 संशोधन  विधेयक

 जितेन्द्र  नाथ

 होगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इन  रुग्ण  बागानों  को  सुधारने  को  समस्या  का  समाधान  इन  के

 केवल  के  दावों  पर  विचार  करने  से  ही  नहीं  होगा  परन्तु  इन  बागानों  के  श्रमिकों  द्वारा  अनुभव
 की  जाने  वाली  क  ठेनाईयों  का  समाधान  शीघ्र  किया  जाना  इस  सभी  पर  विचार  करने  के

 साथ-साथ  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि वह  इस  मामले  की  ओर  ध्यान  दे  तथा  मामले  की  गहराई

 तक  जाये  ।  इन  सभी  बागानों  को  बचाने  के  लिए  सरकार  और  भारतीय  चाय  व्यापार  निगक  को  एक
 साथ  मिलकर  आगे  आना  चाहिए  जो  कि  बन्द  होने  के  कगार  पर  हैं  ।

 श्री  मुमताज  अंसारी  :  सभापति  विधेयक  में  ऐसा  कुछ  नहीं  है
 जिसका  अधिक  विरोध  या  समर्थन  किया  परन्तु  औद्योगिक  इकाई  हो  या  चाय  बागान

 रुग्णता  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  बन  गई  इसलिए  यह  केवल  चाय  इकाइयों  के  प्रबन्धग्रहण  या  अंतरण

 का  प्रदन  नहीं  है  बल्कि  यह  अधिक  महत्वपूर्ण  और  अननवाय॑  प्रइन  है  कि  श्लाप  इकाइयों  की  रुग्णता  के

 विस्तृत  कारणों  का  पता  लगाया  मैंते  रुणता  के  विस्तृत  कारणों  का  पता  सगाया

 है  और  यह  पाया  है  कि  ऐसी  रुग्णता  के  कुछ  कारण  हैं  जो  कुछ  तो  मानव  निर्मित  हैं  और  कुछ
 कृत्रिम  और  कुछ  सीमा  तक  वे  सही  भी

 चाय  इकाइयों  और  चाय  बागानों  में  रुणणता  का  पहला  कारण  यह  है  कि  उनकी  देखभाल
 अधिक  सावधानी  से  नहीं  की  जाती  और  इसीलिए  ऐसी  समस्याये  पैदा  हो  रही  इकाइयों  की

 रुए्णता  कਂ  दूसरा  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  कारण  यह  है  कि  सम्पूर्ण  प्रबन्ध  तंत्र  अनियंत्रणीय  और

 दुबंह  बन  गया  है  ।  इसलिए  ऐसी  रुग्ण  इकाइयों  की  परेसम्पत्तियों  और  देनदारेयों  के  अर्जन  या  अंतरण
 करने  की  बजाय  प्रबन्धकों  की  असक्ष  मता  और  कमियों  को  बताना  अधिक  बेहतर  है  ।  चाय  इकाइयों  की
 रुग्णता  के  लिए  उत्तरदाई  तीसरा  कारण  यह  है  कि  कल्याण  उपायों  और  सामाजिक  सुरक्षा  उपायों  को

 भी  चाय  बागानों  में  काम  करने  वाले  श्र,मकों  की  दशा  में  सुधार  करने  के  लिए  पूर्ण  रूप  से  लाम

 नहीं  किया  जा  रहा  इस  प्रकार  चाय  इकाइयों  और  चाय  बागानों  में  रुणणता  के  लिए  अंशतः  यह
 भी  जिम्मेदार  है  तथा  ऐसी  इकाइयों  की  रुप्णता  के  लिए  जिम्मेदार  एक  अन्य  मुख्य  कारण  यह  है  कि
 आमतौर  पर  इस  प्रकार  के  चाय  बागानों  और  बायानों  की  घनराश्िि  को  आय  अर्जित  करने  वाले  अन्य
 स्रोतों  मे ंलगा  दिया  जाता  है  ।  पह्‌  स्थिति  बहुत  चिन्ताजनक  है  ओर  सभी  प्रयास  करके  इसे  रोकना
 चाहिए  ।

 इसी  देश  के  कुछ  भागों  में  कुछ  सामाजिक  और  राजनीतिक  अशांति  भी  विशेषकर

 असम  में  राजनीतिक  अस्थिरता  है  और  राजनीतिक  तथा  सामाजिक  अज्ञांति  इससे  भी  उद्यमियों

 या  चाय  उत्पादक  इकाइयों  में  लगे  व्यक्तियों  के  लिए  बहुत  कठिनाई  पैदा  हो  रही  ये  कुछ  कारण

 हैं  जो  चाय  इकाइयों  की  रुग्णता  के  लिए  जिम्मेदार  है  ।

 अब  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  ऐसी  रुगण  इकाइयों  के  प-रेसमापन  से  पूर्व  यह  बेहतर  होगा
 कि  ऐसी  चाय  इकाइयों  की  रुग्णता  के  लिए  जिम्मेदार  कारणों  पर  विचार  किया  जाए  क्‍योंकि  ये
 क्षय  इकाइयां  न  केवल  घरेल्‌  उद्योग  है  बल्कि  ये  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  उद्योग  है  तथा  विदेशों  से  काफी
 विदेशी  मुद्रा  कमा  रहे  यदि  एक  बार  ऐसी  चाय  इकाइयों  की  रुग्णता  की  प्रक्रिया  चलने  दी  गई  तो
 उसका  ब्िद्वेशी  मुद्रा  के  अर्जेन  पर  भी  प्रमाव  इससे  दूसरी  इकाइयां  भी  रुण्णता  की  शिकार
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 7  1913  )  चाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों  का  अर्जन  और
 संशोधन  विधेयक

 होंगी  ।  इसलिए  ऐसी  रुर्ण  इकाइयों  के  प-रेसमापत  से  पूर्व  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहुंगा  कि  सरकार  को
 ऐसी  रुगण  इकाइयों  की  परिसम्पत्तियों  और  देनदा।रयों  के  अर्जन  या  अंतरण  या  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  से

 पूर्व  इस  बात  की  ओर  ध्यान  देता  चाहिए  कि  ऐसा  करने  से  जो  हजारों  कमंचारी  बेरोजगार  हो
 जायेंगे  उन्हें  विभिन्‍न  स्तरों  पर  पर्याप्त  और  समुचित  रूप  से  रोजगार  प्रदान  किया  यह  रोजगार
 का  भी  प्रइन  हम  सभा  में  स्देव  यह  कहते  रहते  हैं  कि  देश  में  बड़ी  संख्या  में  बेरोजगार  व्यक्तियों
 को  रोजगार  दिया  जाएगा  ।  परन्तु  जब  ऐसी  रुग्ण  इकाइयों  को  केवल  रुग्णता  के  बहाने  बंद  कर  दिया
 जाता  है  तो  उन  इकाइयों  के  बड़ी  संख्या  में  कमंचारी  बेरोजगार  भी  हो  जाते  हैं  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  जब  एक  बार  सरकार  ऐसी  इकाइयों  का  प्रबन्ध  ग्रहण  कर  लेती  है  या

 उन्हें  समाप्त  कर  देती  है  या  विलय  कर  देती  तो  उत  इकाइयों  के  कर्मचारियों  का  भाग्य  अधर  में

 नहीं  लटकना  जिन  कर्मचारेयों  के  बेरोजगार  होने  की  सम्भावना  हो  उन्हें  कहीं  अन्यत्र
 खपाना  चाहिए  या  उनके  लिए  कोई  वेक/ल्पक  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 इसी  यदि  कोई  अवसर  या  संभावना  हो  तो  इस  प्रकार  की  रुग्ण  इकाइयों  को  शीघ्र

 पुरर्जीवित  किया  जाना  चाहिए  जौर  ऐसे  उद्योगों  का  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  इकाइयां

 बड़ी  संख्या  में  लोगों  को  अधिकाघिक  रोजगार  प्रदान  कर  सके  ।

 इसी  प्रकार  ऐसे  अधिग्रहण  या  अंतरण  से  उन  अन्य  चाय  इकाइयों  को  प्रेरणा  या  प्रलोभन

 नहीं  मिलना  चाहिये  जो  किसी  न  किसी  बहाने  से  रुग्ण  होने  को  उत्सुक  हैं  ।

 अंत  ऐसी  इकाइयों  की  परिसम्पत्तियों  भौर  देनदारियों  का  अंतरण  करते  समय  इन

 इकाइयों  के  केवल  लाम-हानि  का  लेखा  या  तुलन  पत्र  पर  ही  विचार  नहीं  करना  वल्कि  ऐसी
 इकाइयों  का  अधिग्रहण  और  अंतरण  करते  समय  उनके  सामाजिक  पहलुओं  या  सामाजिक  जिमस्मेदारियों

 या  सामाजिक  उद्दं  न्‍्यों  पर  भी  विचार  करना  चा.हए  ।

 संबंधित  मंत्री  महोदय  को  ये  मेरे  विनम्र  सुभाव

 श्री  सघोर  सावंत  :  सभाप/त  महोदय  मैं  चाय  कूम्पनियां  चाय  इकाइयों  का

 अधिग्रहण  और  अंतरण  )  1985  के  संशोधनकारी  विधेयक  का  समर्थन  करता

 संशोधन  की  विषय  वस्तु  काफी  सीमित  है  फिर  भी  यह  एक  व्यापक  मुद्द  से  सम्बन्धित  है  !  यह  चाय

 कम्पनी  1985  चार  चाय  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिए  अधिनियमित  किया

 गया  इससे  पर्व  1976  में  सरकार  ने  चाय  इकाइयों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  ले  लिया

 उस  समय  इसकी  प्रबन्ध  ग्रहण  से  पूर्व  की  देनदारी  1.6  करोड़  रुपए  थी  और  इसकी  ऋण  राशि

 एक  करोड़  रुपए  इन  चार  कम्पनियों  का  प्रबन्ध  दंत्र  बिल्कल  अपर्याप्त  था  और  ये  कम्पनियां

 कप्रबन्ध  का  शिकार  होकर  घाटे  में  जा  रही  इसलिए  सरकार  को  हस्तक्षेप  करनः  पड़ा  और  उस

 समय  3,000  कर्मचारियों  का  भविष्य  अधर  में  जब  चाय  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण

 किया  उस  समय  सरकार  का  इन्हें  फिर  से  सक्षम  बनाने  हेतु  भारी  निवेश  करने  का  विचार

 वतंमान  स्थिति  की  जानकारी  नहीं  है  ।  इन  चाय  कम्पनियों  के  ब्‌  नियादी  ढांचे  की  दशा  और

 हो  गई  है  ।  इन  कम्पनियों  का  1985  मे  राष्ट्रीयकरण  करने  के  पश्चात्‌  छह  वर्ष  बीत  जाने

 पर  भी  3,000  श्रमिकों  की  समस्या  नहीं  सुलझ  पाई

 इन  चाय  कम्पनियों  के  श्रमिक  पिछड़े  समुदायों  और  जनजातियों  के  हैं  और  उनकी
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 चाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों  का  अर्जंव  और  अंतरण  28  1991

 संशोधन  विधेयक

 सुधीर

 दशा  अत्यन्त  खराब  है  ।  चाय  कम्तानयों  के  अमकों  का  युगों  से  परम्परागत  शोषण  होता  आ  रहा  है
 और  इसलिए  कम्प  नेयों  का  राष्ट्रीयकरण  करके  वे  नियुक्त  किए  गए  इन  श्रमिकों  से  न्याय  नहीं  कर

 पाए  हैं  ।  एक  मौलिक  कारण  यह  हैं  कि  इन  चाय  कम्प.नेयों  को  को  दिया  गया  जो
 कि  एक  व्यापारिक  संस्थान  है  न  कि  प्रबन्वकीय  संस्थान  ।  मूल  रूप  से  उन्हें  चाय  कम्पनियों  के  प्रबन्ध
 का  कोई  अनुमव  नहीं  है  और  इसीलिए  चाय  कम्पनियां  पूर्णतः  कुप्रबन्ध  का  शिकार  बनीं  ।  अब  1985

 से  1991  तक  छह  वर्ष  बीत  चुके  हैं  और  स्थिति  बिल्कुल  बदल  चुकी  है  और  यदि  हम  स्थिति  को

 सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  उदारीकरण  की  नीते  तथा  या  विलुप्तਂ  की  नीति  के  परिपेक्ष्य  में

 देखें  तो इस  अधिनियम  का  भविष्य  कया  है  ?  प्रश्न  यह  क्‍या  हम  राष्ट्रीयकरण  की  नी  जारी

 रखेंगे  या  क्या  सरकार  कोई  दूसरी  योजनाये  बना  रही  है  जिससे  कि  रूग्ण  चाय  कम्पानयों  को

 जीवित  किया  जा  सके  और  इन  चाय  कम्पनियों  में  नियुक्त  कमंचा।रयों  के  साथ  न्याय  हो  सके  ।

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  निजीकरण  |  पुनः  पुरानी  बात  पर  आ  गये  ।

 श्रो  सुधोर  सावन्त  :  मैंने  अभी  तक  निजिकरण  का  सुभाव  नहीं  दिया  परन्तु  सच्चाई  यह
 है  कि  यह  नीति  अर्थव्यवस्था  को  पुनः  सुदृढ़  बनाते  की  सरकार  की  नीति  से  सम्बन्धित  हमें  यह
 याद  रखना  चाहिए  कि  चाय  सर्वा.घेक  विदेशी  मुद्रा  कमाने  वाले  उत्पादों  में  से  एक  है  और  इसलिए
 चाय  केवल  उत्तर  या  दक्षिण  का  मुद्दा  नहीं  है  जहां  कि  यह  पैदा  होती  है  बल्कि  देश  की  अर्थव्यवस्था
 को  प्रभावित  करने  वाला  एक  राष्ट्रीय  मुद्दा  इसलिए  हमें  इसे  गम्भीरता  से  लेना  चाहिए  ।

 चाय  के  उत्पादन  में  भारी  कमी  आयी  है  ।  यषं  1990  के  दौरान  देश  में  67  किलोग्राम
 चाय  उत्पादन  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  7  करोड़  60  लाख  किलोग्राम  चाय  का  उत्पादन  हुआ

 गत  पांच  वर्षो  के  दौरान  चाय  का  निर्यात  स्तर  20  करोड़  किलोग्राम  पर  हो  स्थिर  हो  गया

 है  जबकि  आज  इसका  लक्ष्य  28  करोड़  50  लाख  किलोग्राम  चाय  का

 वास्तव  में  उद्योग  ने  चाय  के  आयात  की  मांग  की  है  ताकि  हम  उसका  निर्यात  कर  सके  ।

 प्रइन  घरेलू  खपत  का  है  जो  लगभग  60  करोड़  चाय  कप  प्रतिदेन  घरेलू  खपत  4.8
 प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  बढ़  रही  है  जबकि  चाय  उत्पादन  की  विकास  दर  लगभग  3.8  प्रतिशत
 तक  ही  सीमित  हो  गयी  है  ।  इसलिए  कल  यह  प्रइन  उठेगा  कि  क्या  हम  चाय  का  निर्यात  कर  भी
 सकते  हैं  ।  चूंकि  चाय  सर्बाधिक  विदेशी  मुद्रा  कमाने  वाले  दस  उत्पादों  में  से  एक  है  इस,लए  कल  ऐसी
 स्थिति  हो  सकती  है  कि  हम  घरेलु  खपत  के  कारण  चाय  का  बिल्कुल  निर्यात  न  कर  पायें  और  इसलिए
 तुरन्त  कोई  कड़ी  कारंवाई  करनी  होगी  ।

 एक  अन्य  कारण  चाय  का  निर्यात  यह  पिछले  समय  से  कम  होता  जा  रहा  आपको
 पता  है  भारत  प्रमुख  चाय  उत्पादकों  और  चाय  निर्यातक  देशों  में  स ेएक  था  परन्तु  अब  यह  स्थिति
 नहीं  रही  ।

 1980  में  अन्तर्राष्ट्रीय  चाय  व्यापार  में  हमारे  चाय  निर्यात  की  प्रतिशतता  26  प्रतिशत

 1985  में  यह  कम  होकर  22  प्रतिशत  हो  गई  ।
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 7  1913  चाय  कम्पनी  यूनिटों  का  अर्जन  और
 संशोधन  विधेयक

 रा  विज  रे
 1990  मैं  यह  और  भी  कम  होकर  18  प्र  तशत  रह  गई  जबकि  यदि  आप  चीन  को  देखें  जो

 कि  हमारी  तुलना  में  80  प्रतिशत  चाय  का  उत्पादन  करता  है  परन्तु  फिर  भी  उसने  1990  में  20
 करोड़  90  लाख  किलोग्राम  चाय  का  निर्यात  किया  जो  कि  हम  से  90  लाख  किलोग्राम  अधिक
 अफ्रीका  की  तुलना  में  भी  हमारी  स्थिति  में  गिरावट  आयी  अफ्रीका  की  चाय  अब  ब्रिटेन  को  भी
 निर्यात  की  जाती  है  और  वहां  पसन्द  की  जाती  है  ।  हमें  इससे  संतुष्टि  नहीं  होनी  चाहिए  कि  श्रीलंका
 की  स्थिति  में  मी  इस  मामले  में  गिरावट  आयी  है  ।  इस  बारे  में  भी  कुछ  करना  होगा  इसलिए  सोचने
 के  लिए  अधिक  समथ  नहीं  है  ।  घरेलू  खपत  और  उत्पादन  की  विकास  दर  की  खाई  पाठने  के  लिए
 कुछ  करना  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  गया  है  ?

 महोदय  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  दो  वर्ष  पूर्व  चाय  बोर्ड  ने  एक  स्टेटस  पत्र
 तेयार  किया  था  जिसमें  वर्तमात  स्थिति  के  कारणों  का  उल्लेख  किया  गया  था  तथा  जिसका  हम  इस
 समय  सामना  कर  रहे  हैं  ।  चाय  वोड  द्वारा  यताये  गये  कारण  कई  एक  कारण  था  प्रबन्ध  की

 जो  कि  सही  आज  रूर्ण  पड़ी  अधिकांश  चाय  कम्पनियां  प्रबन्ध  खामियों  या  आक्रामक

 मजदूर  संघवाद  का  परेणाम  इसलिए  हमें  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कुछ  करना

 अगला  कारण  वित्तीय  कमी  का  है  क्‍यों,के  चाय  में  भारी  निवेश  की  आवश्यकता  है  और  अभी
 तक  अपेक्षत  विवेश  नहीं  किया  गया  हैं  । तीसरा  कारण  तकनीकी  जानकारी  का  अभाव  इस  समय

 देश  में  प्र.त  हेक्टेयर  चाय  का  उत्पादन  लगमग  1  6.50  किलोग्राम  हो  सकता  है  17  किलोग्राम

 हो  सकता  है  मैं  गलत  हूं  ।  परन्तु  जन्नत  प्रौद्यो.गकी  के  द्वारा  हम  चाय  का  उत्पादन  निश्चित  रूप  से
 लगभग  3000  किलोग्राम  तक  बढ़ा  सकते  हैं  ।  यह  एक  बात  है  जिस  पर  हमें  ध्यान  देना  इस  बारे
 में  वे  क्या  कर  रहे  अगला  कारण  बाढ़  और  भूमम  कटाव  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए
 कदम  उठाने  होंगे  ।  इसके  अतिरिक्त  न्यायालयों  में  स्वा:मत्व  सम्बन्धी  मामले  और  अन्य  मामले  हैं
 जिन्हें  सुलकाना  होगा  ।  इनसे  भी  बढ़कर  विकास  कार्यों  का  अभाव  ये  कुछ  कारण  हैं  जो  चाय
 बोर्ड  ने  चाय  उद्योग  की  निरन्तर  रुग्णता  और  चाय  के  उत्पादन  में  गिरावट  के  लिए  बताये  इसकी

 तुलना  में  जब  कांग्रेस  सरकार  सत्ता  में  आबी  है  तो  सरकार  ने  कुछ  कदम  उठाये  एक  कदम  यह
 उठाया  गया  है  कि  केन्द्र  ने चाय  बोर्डों  को  कहा  है  कि  वह्‌  रुग्ण  चाय  इकाइयों  के  स्वाभियों  को  अपनी
 कम्पनियां  चाय  एस्टेटों  या  उन  कम्पनियों  को  देने  के लिए  राजी  करें  जो  भलीभांति  चल  रही  हैं  ।

 यह  एक  अच्छा  सुझाव  है  ।  परन्तु  मुख्य  समस्या  को  बिल्कुल  नहीं  छुआ  गया  मुख्य  समस्या

 कराधान  की  दर  हैं  ।  चाय  की  धरेलू  खपत  में  वृद्ध  होने  के  कारण  चाय  मारत  में  जीवन  की  एक
 आवश्यकता  बन  गयी  है  |  उपभोक्ता  को  भारी  कीमत  अदा  करनी  पड़ती  है  और  चाय  उद्योग  भी

 कराधान  के  कारण  रूग्ण  हैं  |  कर  प्रणाली  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  चाय  का  उत्पादन  बढ़

 सके  और  घरेल  उपभोक्ता  भी  उसे  खरीद  सकने  की  स्थिति  में  क्या  इसे  सावंज,नक  वितरण

 प्रणाली  का  भाग  बनाया  जायेगा  ?  आज  हमें  इस  पर  भी  विचार  करना

 दूसरा  पहल  यह  है  कि  हमें  अधिक  भूम  पर  चाय  उगानी  इसका  कोई  विकल्प

 नहीं  ऐसा  के  ने  के  लिए  हमें  घन  लगाना  होगा  ।  हमें  प्रोद्योगिकी  और  विशेषज्ञता  का

 सहारा  लेना  होगा  ताके  अधिक  भूमि  पर  चाय  उगाई  जा  सके  |  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिए  भू-संरक्षण

 उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।  यह  #&  महत्वपूर्ण  उपाय  हैं  जो  हमें  करने  होंगे  ।

 इसके  अतिरिक्त  चाय  उद्योग  में  विकास  धन  लगाने  में  विलम्व  हो  रहा  चाय  कम्पनियां
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 संशीधन  विधेयक

 श्रीकांत

 भारी  मुनाफा  कमा  रही  हैं  और  यह  नुताफा  पुनः  चाय  एस्टेटों  के  विकास  में  नहीं  लगाबा  जाता  तथा

 चाय  उद्योग  और  चाय  एस्टेटों  की  रु  ग्णता  का  यह  मी  एक  कारण

 अब  मैं  अपने  माषण  के  अन्त  में  आ  रहा  हूं  ।  परन्तु  यह  देखना  होगा  कि  चाय  के  कारोबार
 से  जो  कुछ  भी  मुनाफा  होता  है  उसे  चाथ  एस्टेटों  में  निवेश  करना  इसके  लिए  पुनः
 आपको  कुछ  कर  सुधार  करने  होंगे  ताकि  इस  धन  का  उचित  निवेश  किया  जा  सके  ।

 मंत्री  महोदय  श्री  सलमान  खुर्शीद  ने  अभी  थोड़ी  देर  पहले  अपने  भाषण  में  इन  सब

 मुद्दों  पर  सहायता  देने  की  पेशकश  की  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  को  इस  समस्या  की  जानकारी

 है  और  वह  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  कड़ी  कारंवाई  कुछ  उपाय  हैं  जिन  पर  हमें
 सोचना  है  और  इस  सम्बन्ध  में  नी'त  लागू  करनी  एक  उपाय  यह  है  कि  अधिक  भूमि  पर  चाय
 की  खेती  की  जाये  |  हमें  ऐसे  क्षेत्रों  का  मी  पता  लगाना  होगा  जो  उत्तर  हिमाचल  प्रदेश  तथा
 इस  देश  के  कुछ  अन्य  भाग  ज॑से  परंपरागत  क्षेत्र  नहीं  है  जहां  चाय  उगाई  जा  सके  ;  उनको  चाय  की

 खेती  के  लायक  बनाना  होगा  ।  कृषि  मंत्रालय  को  अब  ऐसे  क्षेत्रों  में  चाय  उगाने  के  लिए  सोचना

 होगा  जहां  अभी  भी  चाय  की  खेती  नहीं  की  गयी  ।  परन्तु  वहां  इसके  लिए  स्थिति  उपयुक्त  होनी

 दूसरा  प्रश्न  चाय  की  प्रति  हैक्टेयर  उपज  बढ़ाना  तीसरा  प्रशइन  हमें  कर  सुथार  करने

 होंगे  ताकि  हम  इस  उद्योग  को  बढ़ावा  दे  और  उसके  पश्चात  हमें  भारी  निवेश  की
 इयकता  है  ।

 हमारे  यहां  अनेक  रुगण  चाय  कम्प/नयां  हैं  ।  हम  उनके  बारे  में  क्या  करने  जा  रहे  हैं
 ?

 यह
 एक  अन्य  प्रश्न  है  जिस  पर  हमें  विचार  करना  होगा  कि  क्या  हम  इन  चार  चाय  कम्प.नयों  के
 करण से  संतुष्ट  हैं  या हम  उनका  निजीकरण  करेंगे  ।  आज  का  प्रशन  यही  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि
 सरकार  इसका  उत्तर  देगी  ।

 हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  चाय  बगानों  में  नियुक्त  श्रमिकों  का  कल्याण  सुनिश्चित  किया  जाये
 झऔर  किसी  भी  स्थिति  में  चाय  एस्टेटों  या  चाय  बागानों  को  बंद  न  किया  जाये  ।  हमें  उनकी  स्थिति
 सुदृढ़  बनानी  चाहए  ताकि  चाय  का  उत्पाद  बढ़  सके  ।  हम  कुछ  चाय  घरेलू  खपत  के  लिए  और  कछ
 क्धिकतम  निर्यात  के  लिए  रख  सकते  हैं  ।  हर

 हु

 इसके  साथ  मेरा  यह  भी  अनुरोध  है  कि  संसद  में  मिलने  वाली  चाय  की  गुणवत्ता  में  भी
 सुधार  लाया  जाना  चाहिए  ।  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  पूरी  स्थिति  की  जानकारी  लें  और
 कड़ी  कारंवाही  करे  ताकि  चाय  उद्योग  में  पुनः  जीवन  का  संचार  हो  और  हम  अधिकतम  विदेशी  मुद्रा
 कमायें  ।

 थ्रो  बसुदेब  आचार  सभापत  इस  चाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों
 का  अर्जन  और  संशोधत  विधेयक  की  जरूरत  इस,लए  पड़ी  क्‍योंके  कमंकारों  के  बकाया  के
 भुगतान  के  लिए  समय  बढ़ाना  पड़ा  था  |  यह  एक  साधारण  विधेयक  है  |  लेकिन  हम  अभी  भी  भारतीय
 चाय  व्यापार  निगम  के  अनेक  पहलुओं  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  यह  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनी  है  ओर
 इसका  गठन  मुख्य  रूप  से  चाय  के  निर्यात  के  लिए  किया  गया  इस  कम्पनी  ने  संयुक्त  उद्यम  में
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 संशोधन  विधेयक

 भारी  हा'ने  उठाई  और  उस  समय  कम्पनी  के  चेयरमेन  ने  ईरान  और  अन्य  देशों  की  विदेशी
 चाय  कम्पनियों  के  साथ  अनुबन्ध  किया  ।  और  जब  कम्पनी  के  तत्कालिक  चेयरमेन  ने  कम्पनी  छोड़ी
 तो  विदेशी  अनुबन्ध  के  कारण  कम्पनी  को  9  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  राशि  की  हानि  उठानी  पड़ी  |

 इन  चार  रुग्ण  चाय  बागानों  का  अधिग्रहण  करके  ये  बागान  इस  कम्पनी  को  सौंप  दिए  थे  ।
 लेकिन  उस  समय  कम्पनी  के  पास  चाय  बागानों  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  विशेषज्ञ  नहीं  थे  ।  बाद
 1985  में  यह  अधिनियम  बनाया  गया  और  इन  बागानों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गया  तथा  इन
 सभी  चाय  बागानों  को  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  को  सौंप  दिया
 5.00

 पिछले  कई  वर्षो  से  यह  कम्पनी  हानि  उठा  रही  यह  बागानों  के  कुप्रबन्ध  के  कारण  नहीं
 अपितु  यह  इस  बात  का  एक  सुस्पष्ट  उदाहरण  है  कि  एक  सरकारी  क्षेत्र  की  कस्पनी  को  किस  प्रकार

 जानबूभकर  रुग्ण  बनाया  गया  रूग्ण  बागान  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  को  सौंप  दिये  गये  लेकिन

 इन  बागानों  को  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  क्या  किया  गया  और  इन  बागानों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए
 जो  कदम  उठाये  जाने  थे  वे  उस  समय  नहीं  उठाये  गये  ।  यहां  तक  कि  निवेश  भी  नहीं  किया  गया  ।

 मैंने  के  एक  बागान  का  दौरा  किया  उस  बागान  की  चाय  की  किस्म

 बहुत  बढ़ेया  हमने  मारतीय  चाय  व्यापार  निगम  से  और  बार  चायਂ  मी  खरीदी

 थी  ।  यह  बहुत  अच्छी  किस्म  की  चाय  यदि  आप  बागान  का  दौरा  करें  तो  आपको  भारतीय

 क्षाय  व्यापार  निगम  के  बागान  और  बिड़ला  क  बागानों  के  बीच  अन्तर  का  पता  चल  जायेगा  ।  ये

 दोनों  बाग  पास-पास  हैं  |  यह  वास्तव  में  देखने  योग्य  बात  है  कि  बिड़ला  किस  प्रकार  अपने  चाय

 बागानों  पर  निवेश  करता  है  और  उनका  किस  प्रकार  रख  रखाव  करता  लेकिन  भारतीय  चाय
 व्यापार  निगस  के  वागानों  में  टूटी  फूटी  मशीनों  को  भी  नहीं  बदला  जाता  है  ।

 आरतीय  चाग  ब्यापार  निगम  ने  इन  बागानों  की  हालत  में  सुधार  करने  के  लिए  इस  वर्ष  के

 आरम्म  में  एक  कार्ययोजना  इस  मंत्रालय  को  भेजी  चाय  बागानों  के  अन्तगंत  नये  क्षेत्रों  को  लाने

 और  मशीनों  को  बदलने  के  लिए  कुछ  सुझाव  दिये  गये  मैंने  देवा  है  कि  इन  पुरानी  मशीनों  को

 और  के  चाय  बागान  में  किस  प्रकार  चाय  तैयार  की  जाती  है  देखा  उन  बागानों

 में  अभी  भी  प्राने  तरीके  अपनाये  जा  रहे  अतः  उन  मशीनों  को  बदलने  के  लिए  सुझाव
 दहन

 गए

 मंत्रालय ने  भी  एक  सुभाव  दिया  था  ।  चूंकि  धनराश  उपलब्ध  नहीं  इसलिए
 उन्होंने  सोचा

 कि  घन  कहां  से  आएगा  ।  इस  लिए  मंत्रालय  ने  प्रबन्धकों  से  कहा  कि  मशीनों  को  बदलने  और  वागान

 की  हालत  में  सुधार  करने  के  लिए  संसाधन  जुटाने  हेतु  एक  दागान  को  बेच  दिया  जाए  ।

 यह  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  है  क्योंकि  पहले  बाला  मालिक  अपना
 मामला

 कलकत्ता
 उच्च  न्यायालथ  में  ले  गया  था  |  सभी  मामलों  में  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  ने  निजी  मालिकों  के  हक

 में  विनि्णय  दिया  है  ।  उस  मामले  में  भी  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  ने  पुराने  मालिक  को  बाग  वापस
 लौटाये  जाने  के  बारे  में  विनिर्णंय  दिया  और  कम्पनी  को  उच्चतम  न्यायालय  में  जाता  पड़ा  ।  मेरे  पास

 आपको  दिखाने  के  लिए  एक  पत्र  है  जिससे  पता  चलता  है  मंत्रिप:रषद  का  एक
 एक  धदाय

 मंत्रिपरिषद

 के  दूसरे  सदस्य  को  किस  प्रकार  बागानों  को  बेचने  या  उन्हें  पुराने  मा.लक
 को  सौंपने  के  लिए

 रिश  करते  हुए  लिखता  विद्युत  और  गैर-परंपरागत  उर्जा  स्रोत  मंत्री  श्री  कल्पनाथ  राय  ने  उस
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 संशीधन  विधेयक

 बसुदेव
 प्रस्ताव  पर  विचार  करने  के  लिए  व्राशिज्य  मंत्री  श्री  चिदम्बरम  को  एक  पत्र  लिखा  कह  पत्र
 मेरे  पास  है  और  मैं  इसे  प्रमाणित  भी  कर  सकता  हूं  ।

 क्षो  यामस  :  सभापति  मैं  व्यघंस्था  का  प्रशन  उठा  रहा
 यदि  किसी  मंत्री  के  विरूद्ध  जो  इस  सभा  के  सदस्य  आरोप  लगा  रहे  हैं  तो  यह॑  नियमों  के
 अन्तगंत  होना  चाहिए  ।

 थ्री  बसुदेव  आचःयं  :  यह  आरोप  नहीं  मैं  केबल  उदाहरण  दे  रहा  उस  मामले  को
 समभाने  के  लिए  उदाहरण  दे  रहा  हूं  कि  क॑ंसे  एक  मंत्री  दूसरे  मंत्री  को  सिफारिश  करते  हुए  पत्र
 लिखता  हैं  कि  यह  बागान  पुराने  मालिक  को  दे  दिया

 शो  थामस  यदि  यह  आरोप  नहीं  है  तो  हम  इस  उनके  अपने  विचार  मान  सकते
 हैं  ।

 श्रो  बसुदेव  आचार्य  :  मेरा  कहना  है  कि  सरकार  न  तो  इस  कम्पनी  को  पुनर्जीवित  करने  के
 लिए  कदम  उठा  रही  है  और  न  हीं  बागान  के  जीर्णोद्धार  के  लिए  धनराशि  दे  रही  यद्यपि  यह
 सच  है  कि  जब  बागान  का  प्रबन्ध  मोरतीय  चाय  व्मांपॉर  निगम  को  सौंपा  गया  था  उस  समय  इसके
 पास  आधारभूत  सुविधायें  नहीं  यदे  उस  समय  भी  उचित  कंदम  उठा  लिये  जाते  और  यदि  प्रबन्धकों
 द्वारा  कार्य  योजना  में  दिए  गए  संभी  सुझावों  को  मान  लिया  जाता  तो  इन  दागानों  को  अर्थ  क्षम  बनाया
 जा  सकता  था  ।  पश्चिम  बंगाल  में  मेरे  जिले  पुरूलिया  में  और  उड़ीसा  में  कोइनभार  में  भी  चाय
 बागानों  में  उत्तम  प्रकार  की  चाय  का  उत्पादन  होता  पश्चिम  दिनाजपुर  और  कूच  बिहार  में  भी
 अनेक  क्षेत्र  चाय  वागान  के  अन्तर्गंत  अब  शामिल  किये  जा  *हे  हैं  ।  मेरा  मुख्य  प्रशन  यह  है  कि  इस
 कम्पनी  को  हानि  क्यों  उठानी  चाहिए  ।  कई  वर्थों  से  वहां  कोई  चैयरमेन  या  प्रवन्ध  निदेशक  नहीं  था  ।

 बहां  केवल  एक  अशकालिक  प्रबन्ध  निदेशक  था  ।  चाय  बोर्ड  का  वाइस  चेयरमन  भारतीय  काय
 व्यापार  निगम  के  कार्य  को  देखता  था  ।  चाय  वोढं  के  वाइस  चंयरमेन  को  अशका  लक  कार्य  के  रूप
 में  मारतीय  चाय  व्यापार  निगम  का  कार्य  भार  सौंपा  गया  था  ।  कम्पनी  का  कोई  पुर्णंका.लक  प्रबन्ध
 निदेशक  या  चेयरमेन  नहीं  था  तक  प्रबन्ध  सुदृढ़  न  हो  तो  यह  किस  प्रकार  कार्य  कर  सकती  हैं  ।
 अब  आप  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनी  पर  यह  दोष  लगा  रहे  हैं  कि  यह  हा।न  उठा  रही  है  और  बागान
 को  पुराने  मालिक  को  सौंप  दिया  जाना  चाहिए  |  और  अब  एक  मंत्री  दूसरे  मंत्री  को  यह  लिख  रहा
 है  कि  वह  बागान  को  पुराने  मालिक  को  सौंपने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करें  चूंकि  मारतीय  चाय  व्यापार
 निगम  इसकी  व्यवस्था  नहीं  कर  सकता  ।

 अन्य  राष्ट्रीयंकृत  बागान  भी  हैं  ।  इन  सभी  बागानों  को  एक  छत  के  नीचे  क्‍यों  नहीं  लाया
 जाता  ?  इन  सभी  राष्ट्रीयकृत  बागानों  को  एक  ही  संगठन  के  अन्तगैत  लाया  जाया  पदेचम
 बंगाल  में  पूर्व  मालिकों  द्वारा  त्याग  दिए  गए  चाय  के  रुग्ण  बागानों  को  राज्य  सरकार---चाय  विकास
 निगम  ने  अपने  हाथ  में  ले  लिया  तत्पदचात्‌  चाय  विकास  निगभ  का  गठन  हुआ  ।  यदि  पद्चिचम
 बंगाल  का  चाय  विकास  निगम  लाभ  कमा  सकता  है  तो  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  लाभ  क्यों  नहीं
 कमा  सव  ?  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  के  बहु  इस  पर  सोचें  और  हमें  उन
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 7  1913  )  चाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों  का  अर्जज  और  अंतरण )
 संशोधन  विधेयक

 प्रस्तावों  के  बारे  में  बतायें  जिन्हें  सरकार  उन  बागानों  को  पुनर्जीबित  करने  के  लिए  उठाना  चाहेगी  ?
 क्या  सरकार  उसी  ढंग  से  सोच  रही  है  या  एक  बामान  को  बेचने  की  सोच  रहो  है  ?

 समभावति  भहोदय  :  आचार्य  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  बिड़ला  और  टाटा  इन  बागानों  के  पीछे  लगे  हुए  हैं  क्योंकि  चाय  का
 व्यवसाय  आजकल  अत्यन्त  लाभकारी  व्यवसाय  है  ।  सभी  चाप्र  का  व्यवसाय  करना  चाहते  अतः
 मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  पर  विचार  मुझे  आशा  है  कि  वे  हमारे  मुद्दों
 का  उत्तर  देंगे  तथा  इन  बागानों  को  उनका  जीर्णोद्धार  करने  तथा  भारतीय  चाय  व्यापार

 निगम  को  एक  अर्थक्षत्र  कम्पनी  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाये  जाने  वाले  कदमों  के  बारे  में  इस
 सभा  को  बतायेंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  माषण  समाप्त  करता  हूं  और  मुझे  बोलने  का  अवसर
 देने  के  लिए  मैं  आपका  अत्यन्त  आभारी  हूं  ।

 श्री  राजागोपाल  नायडू  रामासामी  :  चाय  कम्पनी  विधेयक  पर  चर्चा  में  भाग
 लेने  का  मुझे  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 इस  विधेयक  का  आशय  चार  रुग्ण  चाय  एककों  को  सरकार  द्वारा  लिए  जाने  के  फलस्वरूप
 दावेदारों  द्वारा  मुआवजे  के  लिए  अपने  दावे  प्रस्तुत  करने  की  अवधि  बढ़ाना  नैसर्गिक  न्याय  के

 हित  में  यह  आवश्यक  है  ।  अन्ना  द्र  मुक  की  ओर  से  मैं  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  ।
 इस  अवसर  पर  मैं  देश  में  चाय  बागानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  के  बारे  में  थोड़ा  कुछ

 और  बोलना  चाहूंगा  ।  खुद  मैंने  अपनी  आंखों  से  पेरियाकुलम  निर्वाचन  क्षेत्र  के  उत्ताम्पालायाम  तालुक
 के  मेघामलाई  क्षेत्र  में  चाय  बागान  मजदूरों  की  दशा  देखी  मुझे  बताया  गया  है  कि  असम

 तथा  अच्य  क्षेत्रों  में  दशा  और  भी  खराब

 उन्हें  उनकी  कानूनी  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  दी  जाती  ।  उनकी  मजदूरी  बढ़ाई  जानी  चाहिए
 तथा  उन्हें  ठेकेदारों  के  चंगुल  से  छड़ाया  जाना  चा  हए  ।  ये  ठेकेदार  गरीब  चाय-पत्ती-चुनने  वाले  लोगों

 का  शोषण  करते  सभी  प्रकार  की  ठेका-मजदूर  प्रणालियों  का  उन्मूलन  किया  जाना  चाहिए  तथा

 यह  देखने  के  लिये  कि  कहीं  भी  ठेका-मजदूर  न  रहे  श्रम  आयुक्त  हर  सप्ताह  चाय  बागानों  का

 क्षण  करें  ।  अपराधियों  को  कड़ी  सजा  दी  जानी  चाय  गागानों  तथा  चाय  कम्पनियों  में  गत

 सीन  वर्षों  से  अ.धक  कार्य  करने  वाले  समी  नैमितत्तक  मजदूरों  को  नियमित  किया  जाना  चा  हए  ।

 वर्तमान  में  चाय  कंम्पनियां  अपने  कर्मचा  रेयों  को  केवल  लाभांश  देती  चाय  बागानों  में

 कार्य  करगे  वाले  मजदूरों  को  कुछ  नहीं  दिया  जा  रहा  ।  चाय  उत्पादन  में  वे  बुनियादी  कार्य  करने

 वाले  मजदूर  इसीलिए  सभी  चाय  कम्पनयों  को  अपने  लाभ  का  कुछ  हिस्सा  अनुग्रह  राशि  के

 रूप  में  व्रागान  मजदरों  के  लिये  निर्धा  रत  कर  देना  चाहे  ।  चाय  बागानों  में  अधकांगतः  महिलाएं

 ही  कार्य  करती  गर्भावस्‍था  तथा  स्तनपान  अवधि  के  दौरान  उन्हें  मजदूरी  साहत  चार  महीने  की

 छट्टी  दी  ज!गे  बच्चे  जब  तक  बड़े  न  हों  उनके  लिए  शिशु-गृह  खोलने  के  लिये  बागान

 मालिकों  को  म  वर  किया  जाना  चाहिये  ।

 मैंते  देखा  है  कि  बागान  मजदूरों  के  बच्चे  सबसे  अधिक  उपेक्षित  बागान  क्षेत्रों  में  कोई

 स्कूल  नहीं  है  जिसके  कारण  शिक्षा  के  प्रसार  में  बाधा  आतो  सभी  चाय  बागानों  के
 निकट  स्कूल

 खोलने  के  लिए  अनिवार्य  रूप  से  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।
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 लाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों  का  अजंन  और  अंतरण  28  19  2

 संशोघन  विधेयक

 राजागोपाल  नायडू

 चाय  की  धूल  से  सांस  की  बीमारियां  दो  जाती  हैं  ।  सभी  बागानों  में  विशेष  देखमाल  के  लिए

 अस्पताल  खोले  जाने  चाहिए  ताकि  चाय  बागानों  में  कार्य  करने  वाले  सभी  मजदूरों  की  स्वास्थ्य

 चिकित्सा  का  लगातार  ध्यान  रखा  जा  सके  ।

 महोदय  मजदूरों  को  दी  जाने  वाली  मजदूरी  बहुत  ही  कम  चाय  के  निर्यात  से  काफी  विदेशी

 भुद्रा  प्राप्त  होती  सरकार  को  चाय  बागान  मजदूरों  के  लिए  सस्ते  मकानों  की  विशेष  योजना

 तैयार  करने  तथा  उसे  लाग्‌  करने  के  लिए  एक  निधि  का  गठन  करना

 चाय  बागान  मजदूरों  को  चूंकि  कुछ  विशेष  प्रकार  के  रोग  लग  जाते  हैं  केन्द्रीय  सरकार

 को  उन  समी  के  लिए  एक  बीमा  योजना  लागू  करनी  चाहिए  ताकि  उनके  परिवारों  को  कुछ  वित्तीय

 लाम  मिल  सके  ।
 |

 मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मन्त्री  जी  उपरोक्त  सुभावों  पर  विचार  करेंगे  तथा  उनका

 उत्तर

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  रामासामी  ने  बहुत  ही  अच्छे  सुझाव  दिए  हैं  तथा  मुझे  पूरी  आश्ञा  है
 कि  मन्‍्त्री  जी  उनकी  ओर  ध्यान  श्री  अमर  राय  प्रधान  ।

 क्रो  अमर  राय  प्रधान  :  समापति  यह  एक  बहुत  ही  सामान्य  विधेयक

 है  ।  मैं  इसे  अपना  पूरा  समथंन  देता  हूं  ।  जहां  तक  श्रमिक  वर्ग  को  देय  राशि  की  वात  यह  लगभग

 रुपये  एक  करोड़  26  लाख  मुमकिन  है  यह  एकदम  अभी  अदा  नहीं  की  जा  यदि  आप

 इसकी  ओर  ध्यान  दें  तो  मैं  आपका  पूरा  समर्थन  करता  हूं  ।

 समापते  आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  अन्य  चाय  बागानों  की
 स्थिति  के  बारे  में  पता  करना  चाहुंगा  ।  चाय  बागानों  में  स्थिति  बहुत  ही  चिन्ताजनक  है  ।  यदे  चाय
 बागानों  में  प्रशासन  इस  प्रकार  का  ही  रहा  तो  मैं  समझता  हूं  कि  निकट  भविष्य  में  अधधकांश  चाय
 बागान  रूग्ण  हो  जायेंगे  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  सरकार  इन  चाय  बागानों  की  ओर  ध्यान  ही
 नहीं  चाय  हम  निर्यात  करते  हैं  तथा  प्रतिवर्ष  हमें  इससे  लगभग  1000  करोड़  रुपये  की
 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  फिर  भी  यह  अकेले  वाणिज्य  मन्त्रालय  के  ही  अधीन  यह  एक
 कृषि-उद्योग  है  ।  यद्यपि  यह्‌  एक  कृषि  उद्योग  है  फिर  भी  यह  न  तो  कृषि  में  है  और  न  ही  उद्योग  में  ।

 यह  वाणिज्य  विभाग  में  इसलिए  है  क्‍योंकि  यह  केवल  व्यापार  में  ही  विश्वास  रखते  इस  व्यापार
 विभाग  को  विभिन्‍न  प्रकार  की  चाय  की  पत्तियों  तथा  दो  पत्तियों  और  कलि  में  अन्तर  तक  नहीं
 दाजिलिंग  चाय  इतनी  मशहूर  है  ।  लन्‍्दन  तथा  कुछ  अन्य  देशों  को  हम  इतनी  चाय  निर्यात  कर

 रहे  हैं  फिर  मी  इस  देश  में  एक  वर्ग  ऐसा  है  जिसके  कारण  केन्या  या  श्रीलंका  से  हमें  चाय  आयात
 करने  की  सम्भावना  लग  रही  ऐसा  क्यों  है  ?  यह  इस,लए  है  कि  वाणिज्य  विभाग  चाय  की

 भाड़ियों  का  कोई  ध्यान  नहीं  रखता  ।  वे  केवल  अधिक  पत्ते  तथा  अधिक  वजन के  पीछे  प्रड़े  वे
 केन्या  तथा  श्रीलंका  से  चाय  का  आयात  करते  हैं  तथा  दारजिलिग  चाय  का  निर्यात  करते  हैं  ताकि  वे
 अधिक  धन  कमा  सकें  |  यदि  आप  चाय  की  भाड़ियों  को  इस  दशा  में  छोडेंगे  तो  अन्ततः  आप  बिल्कुल
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 7  1913  चाय  कम्पनी  यूनिटों  का  अर्जन  और
 संशोधन  विधेयक

 भारी  हा।न  उठाई  और  उतर  समय  कम्पनी  के  चेयरमेन  ने  ईरान  और  अन्य  देशों  की  विदेशी
 चाय  कम्पनियों  के  साथ  अनुबन्ध  किया  ।  और  जब  कम्पनी  के  तत्कालिक  चेयरमेन  ने  कम्पनी  छोड़ी
 तो  विदेशी  अनुबन्ध  के  कारण  कम्पनी  को  9  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  राशि  की  हानि  उठानी  पड़ी  ।

 इन  चार  रुग्ण  चाय  बागानों  का  अधिग्रहण  करके  ये  बागान  इस  कम्पनी  को  सौंप  दिए  थे  ।
 लेकिन  उस  समय  कम्पनी  के  पास  चाय  बागानों  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  विशेषज्ञ  नहीं  थे  ।  बाद
 1985  में  यह  अधिनियम  बनाया  गया  और  इन  बागानों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गया  तथा  इन
 सभी  चाय  बागानों  को  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  को  सौंप  दिया
 5.00

 पिछले  कई  वर्षो  से  यह  कम्पनी  हानि  उठा  रही  यह  बागानों  के  कुप्रबन्ध  के  कारण  नहीं
 अपितु  यह  इस  बात  का  एक  सुस्पष्ट  उदाहरण  है  कि  एक  सरकारी  क्षेत्र  की  कस्पनी  को  किस  प्रकार

 जानबूभकर  रुग्ण  बनाया  गया  रूग्ण  बागान  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  को  सौंप  दिये  गये  लेकिन

 इन  बागानों  को  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  क्या  किया  गया  और  इन  बागानों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए
 जो  कदम  उठाये  जाने  थे  वे  उस  समय  नहीं  उठाये  गये  ।  यहां  तक  कि  निवेश  भी  नहीं  किया  गया  ।

 मैंने  के  एक  वागान  का  दौरा  किया  उस  बागान  की  चाय  की  किस्म

 बहुत  बढ़िया  हमने  मारतीय  चाय  व्यापार  निगम  से  और  बार  चायਂ  मी  खरीदी

 थी  ।  यह  बहुत  अच्छी  किस्म  को  चाय  है  ।  यदि  आप  बागान  का  दौरा  करें  तो  आपको  भारतीय

 चाय  व्यापार  निगम  के  बागान  और  बिड़ला  क  बागानों  के  बीच  अन्तर  का  पता  चल  ये

 दोनों  बाग  पास-पास  हैं  |  यह  वास्तव  में  देखने  योग्गर  बात  है  कि  बिड़ला  किस  प्रकार  अपने  चाय

 बागानों  पर  निवेश  करता  है  और  उनका  किस  प्रकार  रख  रखाव  करता  लेकिन  भारतीय  चाय
 व्यापार  निगस  के  वागानों  में  टूटी  फूटी  मशीनों  को  भी  नहीं  बदला  जाता  है  ।

 आरतीय  चाय  ब्यापार  निगम  ने  इन  वागानों  की  हालत  में  सुधार  करने  के  लिए  इस  वर्ष  के

 आरम्म  में  एक  कार्ययोजना  इस  मंत्रालय  को  भेजी  थी  ।  चाय  बागालनों  के  अन्तगंत  नये  क्षेत्रों  को  लाने

 और  मशीनों  को  बदलने  के  लिए  कुछ  सुझाव  दिये  गये  थे  ।  मैंने  देखा  है  कि  इन  पुरानी  मशीनों
 को

 और  के  चाय  बागान  में  किस  प्रकार  चाय  तेयार  की  जाती  है  देखा  है  ।  उन  बागानों

 में  अभी  भी  पुराने  तरीके  अपनाये  जा  रहे  अतः  उन  मशीनों  को
 बदलने

 के  लिए  सुझाव
 गए

 मंत्रालय  ने  मी  एक  सुभाव  दिया  था  ।  चूंकि  ध्वरा'श  उपलब्ध  नहीं  इसलिए
 उन्होंने  सोचा

 कि  घन  कहां  से  आएगा  ।  इसलिए  मंत्रालय  ने  प्रबन्धकों  से  कहा  कि  मशीनों  को  बदलने  और  वागान

 की  हालत  में  सुधार  करने  के  लिए  संसाधन  जूटाने  हेतु  एक  बरागान  को  बेच  दिया

 यह  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  है  क्योंकि  पहले  वाला  मालिक  अपना
 मामला  कलकत्ता

 उच्च  न्यायालथ  में  ले  गया  सभी  मामलों  में  कलकत्ता  उच्च
 न्यायालय

 ने  निजी  मालिकों  के  हक

 में  विनिर्णय  दिया  है  ।  उस  मामले  में  मी  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  न  पुराने  मालिक  को
 बाग  बापल

 लौटाये  जाने  के  बारे  में  विनिणंय  दिया  और  कम्पनी  को  उच्चतम  न्यायालय  में  जाना  पड़ा  ।
 रे  पास

 आपको  दिखाने  के  लिए  एक  पत्र  है  जिससे  पता  चलता  है
 मंत्रिष/रषद

 का
 एक  सदस्य  मं[त्रपरिषद

 के  दूसरे  सदस्य  को  किस  प्रकार  बागानों  को  बेचने
 या  उन्हें  पुराने  मा.लक

 को  सौंपने  के  लिए

 रिश  करते  हुए  लिखता  है  ।  विद्युत  और  गैर-परंपरागत  उर्जा  स्रोत  मंद्री  श्री  कल्पनाथ  राय  ने  उस
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 संशीधन  विधेयक

 बसुदेव
 प्रस्ताव  पर  विचार  करने  के  लिए  वाणिज्य  मंत्री  श्री  चिदम्बरम  को  ऋूक  खत्र  नलिख़ा  वह-पत्र
 मेरे  पास  है  और  मैं  इसे  प्रमाणित  भी  कर  सकता  हूं  ।

 श्रो  थामस  :  सभापति  मैं:व्यवस्था:-का  प्रश्न  उठा  रहा
 यदि  किसी  मंत्री  के  विरूद्ध  जो  इस  सभा  के  सदस्य  आरोप  लगा  रहे  हैं  तो  यह  नियमों  के

 अन्तर्गत  होना  चाहिए  ।

 श्री  बसुदेव  आचःयय  :  यह  आरोप  नहीं  मैं  केबल  उदाहरण  दे  रहा  उस  मामले  को
 समभाने  के  लिए  उदाहरण  दे  रहा  हूं  कि  क॑से  एक  मंत्री  दूसरे  मंत्री  को  सिफारिश  करते  हुए  पत्र

 लिखता  हैं  कि  यह  बागान  पुराने  मालिक  को  दे  दिया  जाये  ।

 श्री  थामस  7  यद  यह  आरोप  नहीं  है  तो  हम  इस  उनके  अपने  विचार  मान  सकते

 श्री  बसुदेव  आचाय॑  :  मेरा  कहना  है  कि  सरकार  न  तो  इस  कम्पनी  को  पुनर्जीबित  करने  के

 लिए  कदम  उठा  रही  है  और  न  ही  ब्लागान  के  जीर्णोद्धार  के  लिए  धनराशि  दे  रही  यद्यपि  यह
 सच  है  कि  जब  बागान  का  प्रबन्ध  भारतीग्र  चाय  व्मापार  निगम  को  सौंपा  गया  था  उस  समय  इसके
 पास  आधारभूत  सुविधायें  नहीं  यदि  उस  समय  उचत.कदम  उठा  लिये  जाते  और  यदि  प्रबन्धकों
 द्वारा  कार्य  योजना  में  दिए  गए  सभी  सुझावों  को  मान  लिया  जाता  तो  इन  बागानों  को  अर्थ  क्षम  बनाया

 जा  सकता  था  ।  पश्चिम  बंगाल  में  मेरे  जिले  पुरूलिया  में  और  उड़ीसा  में  कोइनमकरार  में  भी  चाय
 बागानों  में  उत्तम  प्रकार  की  चाय  का  उत्पादन  होता  प/'श्चम  दिनाजपुर  और  कूच  बिहार  में  भी
 अनेक  क्षेत्र  चाय  बागान  के  अन्तर्गत  अब  शामिल  किये  जा  रहे  हैं  ।  मेरा  मुख्य  प्रशत  यह  है  कि  इस
 कम्पनी  को  हानि  क्पों  उठानी  चाहिए  |  कई  वर्यों  से  वहां  कोई  चैयरमेन  या  प्रवच्ध  निदेशक  नहीं  था  ।

 वहां  केवल  एक  अशकालिक  प्रबन्ध  निदेशक  था  |  चाय  वोर्ड  का  वाइस  चेयरमैन  भारतीय  चाय
 व्यापार  निगम  के  कार्य  को  देखता  था  ।  चाथ  वोढं  के  वाइस  चेयरमेन  को  अझका  लेक  कार्य  के  रूप
 में  मारतीय  चाय  व्यापार  निगम  का  कार्य  भार  सौंपा  गया  था  ।  कम्पनी  का  कोई  पूर्णकालिक  प्रबन्ध
 निदेशक  या  चयरमेन  नहीं  था  ।  जब  तक  प्रबन्ध  सुदृढ़  न  हो  तो  यह  किस  प्रकार  कार्य  कर  सकती  हैं  ।
 अब  आप  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पती  पर  यह  दोष  लगा  रहे  हैं  कि  यह  हानि  उठा  रही  है  और  बायान
 को  पुराने  मालिक  को  सौंप  दिया  जाना  चाहिए  ।  और  अब  एक  मंत्री  दूसरे  मंत्री  को  यह  लिख  रहा
 है  कि  वह  बागान  को  पुराने  मालिक  को  सौंपने  के  प्रस्ताव  पर  व्रिचार  करें  चूंकि  भारतीय  चाय  व्यापार
 निगम  इसकी  व्यवस्था  नहीं  कर  सकता  ।  -

 अन्य  राष्ट्रीयकृत  बागान  भी  हैं  ।  इन  सभी  वागानों  को  एक  छल  के  नीचे  क्‍यों  नहीं  लाया
 जाता  ?  इन  सभी  राष्ट्रीयकृत  बागानों  को  एक  ही  संगठन  के  अन्तर्गत  लाया  जाया  पश्चम
 बंगाल  में  पूर्व  मालिकों  द्वारा  त्याग  दिए  गए  चाय  के  रुग्ण  बागानों  को  राज्य  सरकार---चाय  विकास
 निगम  ने  अपने  हाथ  में  ले  लिया  तत्पश्चात्‌  चाय  विकास  निगम  का  गठन  हुआ  ।  यदि  पद्चिचम
 बंगाल  का  चाय  विकास  निगम  लाभ  कमा  सकता  है  तो  भारतीय  चाय  व्यापार  निमम  लाभ  क्‍यों  नहीं
 कमा  सब  ?  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  के  वह  इस  ५९  सोचें  और  हमें  उन
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 संशोधन  विधेयक

 प्रस्तावों  के  बारे  में  बतायें  जिन्हें  सरकार  उन  वागानों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  उठाना  चाहेगी  ?

 क्या  सरकार  उसी  ढंग  से  सोच  रही  है  या  एक  बागान  को  बेचने  की  सोच  रही  है  ?

 सभापति  महोदय  :  आचार्य  क्ृपयां  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्रो  बसुदेव  आचार्य  :  बिड़ला  और  टाटा  इन  बागानों  के  पीछे  लगे  हुए  हैं  क्योंकि  चाय  का
 व्यवसाय  आजकल  अत्यन्त  लाभकारी  व्यवंसाय  है  ।  सभी  चाप  का  व्यवसाय  करना  चाहते  अतः
 मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनु  रोध  करूंगा  कि  वह  इस  पर  विचार  मुझे  आशा  है  कि  वे  हमारे  मुद्दों

 उत्तर  देंगे  तथा  इन  बागानों  को  उनका  जीर्णोद्धार  करने  तथा  भारतीय  चाय  व्यापार
 निगम  को  एक  अवैक्षत  कम्पनी  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाये  जाने  वाले  कदमों  के  बारे  में  इस
 सभा  को  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  और  मुझे  वोलने  का  अवसर
 देने  के  लिए  मैं  आपका  अत्यन्त  आभारी

 श्री  राजागोपाल  नायडू  रामासासोी  :  चाय  कम्पनी  विधेयक  पर  चर्चा  में  भाग
 सेने  का  मुझे  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आंपको  वन्यवाद  देता  हूं  ।

 इस  विधेयक  का  आशय  चार  रुग्ण  चाय  एककों  को  सरकार  द्वारा  लिए  जाने  के  फलस्वरूप
 दावेदारों  द्वारा  मुआगजे  के  लिए  अपने  दावे  प्रस्तुत  करने  की  अवधि  बढ़ाना  नैसगिक  न्याय  के

 हित  में  यह  आवश्यक  अन्ना  द्र  मुक  की  ओर से  मैं  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  ।
 इस  अवसर  पर  मैं  देश  में  चाय  बांगानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  के  बारे  में  थोड़ा  कुछ

 और  बोलना  चाहूुंगा  ।  खुद  मैंने  अपनी  आंखों  से  पेरियाकुलम  निर्वाचन  क्षेत्र  के  उत्ताम्पालायाम  तालुक
 के  मेघामलाई  क्षेत्र  में  चाय  बागान  मजदूरों  की  दशा  देखी  मुझे  बताया  गया  है  कि  असम

 तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  दशा  और  भी  खराब

 उन्हें  उनकी  कानूनी  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  दी  जाती  ।  उनकी  मजदूरी  बड़ाई  जानी  चाहिए
 तथा  उन्हें  ठकेदारों  के  चंगुल  से  छड़ाया  जाता  चा  हेए  ।  ये  ठेकेदार  गरीब  चाय-प्रत्ती-चनने  वाले  लोगों
 का  शोषण  करते  सभी  प्रकार  की  ठेका-मजदूर  प्रणालियों  का  उन्मूलन  किया  जाना  चाहिए  तथा
 यह  देखने  के  लिये  कि  कहीं  भी  ठेका-मजदूर  न  +हे  श्रम  आयुक्त  हर  सप्ताह  चाय  बागानों  का

 क्षण  करें  ।  अपराधियों  को  कड़ी  सजा  दी  जानी  चा  चाय  दागानों  तथा  चाय  कम्पनियों  में  गत
 सीन  वर्षों  से  अधे्क  कार्य  करने  वाले  सभी  नैमि/त्तकं  मजदूरों  को  नियमित  किया  जाना  चाहिए  ।

 वंतैमान  में  चाय  कम्पनियां  अपने  कमंचारेयों  को  केवल  लाभांश  देती  चाय  बागानों  में

 कार्य  करने  वांले  मजदूरों  को  कुछ  नहीं  दिया  जा  रहा  ।  चाय  उत्पादन  में  वे  बुनियादी  कार्य  करने

 वाले  मजदूर  इसी लए  सभी  चाय  कम्प,नयों  को  अपने  लाम  का  कुछ  हिस्सा  अनुग्रह  राशि  के

 रूप  में  वागान  मंजदूरों  के  लिये  निर्धा  रेत  कर  देता  चा  हेए  ।  चांय  बागानों  में  अंधकांशतः  महेलाएं
 ही  कार्य  करती  हैं  ।  गर्भावस्‍था  तथा  स्तनपान  अवधि  के  दौरान  उन्हें  मजदूरी  सहित  चार  महीने  की

 छटठ्टी  दी  जी  बच्चे  जब्र  तक  बड़े  त  हों  उनके  लिए  शियु-गृह  खोलने  के  लिये  बागान

 मॉलिकों  को  मे  किया  जाना  चाहिये  ।

 मैंने  देखा  है  कि  बागान  मजदूरों  कें  बच्चे  सदर्  अधिक  उपेक्षित  बागान  क्षेत्रों  में  कोई

 सकल  नहीं  है  जिसके  कारण  शिक्षा  के  प्रसार  में  बाधा  आती  समी  चाय  बागानो  के  निकट  स्कूल
 खोलने  के  लिए  अनिवायें  रूप  से  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।
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 पु चाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों  का  अर्जन  और  अंतरण  28  19  2

 संशोधन  विधेयक

 राजागोपाल  नायडू

 चाय  की  घल  से  सांस  की  बीमारियां  दो  जाती  हैं  ।  सभी  बागानों  में  विशेष  देखभाल  के  लिए

 अस्पताल  खोले  जाने  चाहिए  ताकि  चाय  बागानों  में  कार्य  करने  वाले  सभी  मज  दरों  की  स्वास्थ्य

 चिकित्सा  का  लगातार  ध्यान  रखा  जा  सके  ।

 महोदय  मजदूरों  को  दी  जाने  वाली  मजदूरी  बहुत  ही  कम  चांय  के  निर्यात  से  काफी  विदेशी

 भुद्रा  प्राप्त  होती  सरकार  को  चाय  बागान  मजदूरों  के  लिए  सस्ते  मकानों  की  विशेष  योजना

 तैयार  करने  तथा  उसे  लाग्‌  करने  के  लिए  एक  निधि  का  गठन  करना  चाहिए  ।

 चाय  बागान  मजदूरों  को  चूंकि  कुछ  विशेष  प्रकार  के  रोग  प्रायः  लग  जाते  हैं  केन्द्रीय  सरकार

 को  उन  सभी  के  लिए  एक  बीमा  योजना  लागू  करनी  चाहिए  ताकि  उनके  परिवारों  को  कुछ  वित्तीय

 लाभ  मिल  सके  ।

 मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मन्त्री  जी  उपरोक्त  सुझावों  पर  विचार  करेंगे  तथा  उनका

 उत्तर  देंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  रामासामी  ने  बहुत  ही  अच्छे  सुझाव  दिए  हैं  तथा  मुझे  पूरी  आश्ञा  है

 कि  मन्‍्त्री  जी  उनकी  ओर  ध्यान  देंगे  ।  श्री  अमर  राय  प्रधान  ।

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  समापति  यह  एक  बहुत  हो  सामान्य  विधेयक

 मैं  इसे  अपना  पूरा  समर्थन  देता  हूं  ।  जहां  तक  श्रमिक  वर्ग  को  देय  रा।श  की  बात  यह  लगभग

 रुपये  एक  करोड़  26  लाख  मुमकिन  है  यह  एकदम  अमी  अदा  नहीं  की  जा  यदि  आप

 इसकी  ओर  ध्यान  दें  तो  मैं  आपका  पूरा  समर्थन  करता  हूं  ।

 समापति  आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  अन्य  चाय  बागानों  की

 स्थिति  के  बारे  में  पता  करना  चाहुंगा  ।  चाय  बागानों  में  स्थिति  बहुत  ही  चिन्ताजनक  यदे  चाय
 बागानों  में  प्रशासन  इस  प्रकार  का  ही  रहा  तो  मैं  समझता  हूं  कि  निकट  भविष्य  में  अधकांश  चाय
 बागान  रूग्ण  हो  जायेंगे  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  सरकार  इन  चाय  बागानों  की  ओर  ध्यान  ही
 नहीं  चाय  हम  निर्यात  करते  हैं  तथा  प्रतिवर्ष  हमें  इससे  लगभग  1000  करोड़  रुपये  की
 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  फिर  भी  यह  अकेले  वाणिज्य  मन्त्रालय  के  ही  अधीन  यह  एक
 कृषि-उद्योग  है  ।  यद्यपि  यह  एक  कृषि  उद्योग  है  फिर  भी  यह  न  तो  कृषि  में  है  और  न  ही  उद्योग  में  ।

 यह  वाणिज्य  विभाग  में  इस/लए  है  क्‍योंकि  यह  केवल  व्यापार  में  ही  विश्वास  रखते  इस  व्यापार
 विभाग  को  विभिन्‍न  प्रकार  की  चाय  की  पत्तियों  तथा  दो  पत्तियों  और  कलि  में  अन्तर  तक  नहीं
 दारजिलिंग  चाय  इतनी  मशहूर  है  ।  लन्दन  तथा  कुछ  अन्य  देशों  को  हम  इतनी  चाय  निर्यात  कर

 रहे  हैं  फिर  भी  इस  देश  में  एक  वर्ग  ऐसा  है  जिसके  कारण  केन्‍्या  या  श्रीलंका  से  हमें  चाय  आयात
 करने  की  सम्भावना  लग  रही  ऐसा  क्‍यों  है  ?  यह  इस,लए  है  कि  वाणिज्य  विभाग  चाय  की

 भाड़ियों  का  कोई  ध्यान  नहीं  रखता  ।  वे  केवल  अधिक  पत्ते  तथा  अधिक  वजन के  पीछे  प्रड़े  वे

 केन्या  तथा  से  चाय  का  आयात  करते  हैं  तथा  दारजिलिग  चाय  का  निर्यात  करते  हैं  ताकि  वे

 अधिक  घन  कमा  सकें  ।  यदि  आप  चाय  की  भाड़ियों  को  इस  दशा  में  छोडेंगे  तो  आप  बिल्कुल
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 7  1913  चाय  कम्पनी  यूनिटों  का  अर्जंन  और
 संशोधन  विधेयक

 भी  विदेशी  मुद्रा  नहीं  कमा  सकेंगे  ।  क्या  आपने  कभी  रिकार्ड  देखा  है  कि  दाजिलिंग  चाय  के  नाम  पर
 कितनी  चाय  बेची  जाती  है  तथा  कितनी  चाय  वास्तव  में  दाजिलिंग  के  चाय  बागानों  में  पंदा  की  जाती

 है  ?  दार्जिलिंग  चाय  की  काफी  साख  किन्तु  यदि  इसका  दुरपयोग  किया  जाएगा  तो  यह  साख
 समाप्त  हो  जाएगी  और  निर्यात  के  पूरे  व्यापार  को  भारी  हानि  होगी  ।

 हमारे  पास  अपना  उत्पादन  बढ़ाने  की  काफी  गुंजाइश  विश्व  बाजार  में  अपनी
 स्थिति  सुधारने  के लिए  हम  काफी  कुछ  कर  सकते  हैं  ।  हम  6.85  लाख  मीटरिक  टन  का  उत्पादन  कर
 रहे  हैं  तथा  हमारा  उत्पादन  प्रति  हैक्टेयर  औसतन  5.92  लाख  मीटरिक  टन  जबकि  दूसरी  ओर
 चीन  में  उत्पादन  5-92  लाख  मीटरिक  टन  है  किन्तु  उनका  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  केवल  428
 अधिक  उत्पादन  करने  के  लिए  वे  काफी  प्रयास  कर  रहे  औसतन  भारत  28  से  29  प्रतिशत  पैदा
 कर  रहा  है  तथा  चीन  23  प्रतिशत  ।  चीन  के  वाद  श्रीलंका  8.36  केन्या  7.31  प्रतिशत
 तथा  सोवयत  संघ  5.78  प्रतिशत  उत्पादन  करता  फिर  भी  यदि  हम  केवल  कुछ  खास  ध्यान
 रखें  तो  अ'धक  उत्पादन  करने  की  काफी  गुंजाइश  है  ।  मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्‍योंकि  चीन  में
 प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  केवल  428  किन्तु  वे  भी  अधिक  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  भारत  में  कुछ
 उल्टा  ही  है  ।  यहां  गुंजाइश  होते  हुए  भी  हम  अधिक  उत्पादन  नहीं  कर  पा  रहे  ।

 यदे  आप  रिपोर्ट  देखेंगे  तो आपको  सचाई  पता  लगेगी  ।  जैसाकि  श्री  बसुदेव  आचाय॑  ने  कहा

 है  कि  कुछ  निहित  स्वार्थी  हैं  जो  चाय  उत्पादन  के  गैर-परम्परागत  तरीकों  को  सफल  नहीं  होने  दे

 इन  गैर-परम्परागत  तरीकों  से  मेघालय  तथा  पश्चिम  बंगाल  की  अयोध्या  पहाड़ियों  पर  चाय
 उत्पादित  करने  की  काफो  ग््‌जाइश  परन्तु  चाय  बोर्ड  किसी  भी  प्रकार  की  सहायता  नहीं  दे  रहा  ।
 आपएका  तन्‍त्र  केवल  चाय  बोर्ड  तथा  के  माध्यम  से  कार्य  करता  है  जो  मेरी  राय  में

 बहुत  खर्चीला  है  ।  यदे  आप  देश  में  चाय  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  में  वास्तव  में  ही  रुचि  रखते  हैं  तो
 आपको  कुछ  ठोस  उपाय  करने  पड़ेंगे  न  कि  उन  प्रस्तावों  से  जो  आपने  को  मजे  हैं  ।

 सभधययि  महोदय  :  कृपया  माइक  के  निकट  आ  जायें  क्‍यों,के  सदस्यों  को  ठीक  से  सुनाई  नहीं
 दे  रहा  ।

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  मुझे  आइचर्थ  है  कि  मेरी  आवाज  इतनी  धीमी  कैसे  हो  यद्यपि
 मैं  वद्ध  हूं  किन्तु  देल  से  मैं  जवान  तथा  बलवान

 सभापति  महोदय  :  मैं  समभता  हुं  कि  ऐपा  दाजिलिंग  चाय  के  कारण

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  मैं  बता  रहा  था  श्री  बसुदेव  आचार  ने  कहा  है  कि  एक  लॉबी  ऐसी
 है  जो  गैर-परम्परागत  चाय  उत्पादक  क्षेत्रों  के  के  विरुद्ध  कार्य  कर  रही  यह  गैर-परम्परागत
 तरीके  उड़ीसा  और  मेघालय  में  आरम्भ  हो  चुके  यह  पदेचम  बंगाल  के  सुदूर  पश्चिम  बिहार
 राज्य  के  साथ  पुरुलिया  के  जिले  में  अयोध्या  हिल्स  भी  आरम्म  हो  चुका  है  ।  मैं  यह  कह
 रहा  हूं  कि  चाय  उत्पादन  के  गैर  परम्परागत  साधनों  की  काफी  गुंजाइश  इन  सभी  क्षेत्रों  में  बेहतर
 चाय  उत्पादन  41  अच्छी  संभावनाएं  हमें  इससे  काफी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हो  रही  हम  इस
 विदेशी  मुद्रा  से  सोना  प्राप्त  कर  सकते  इसलिए  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  केवल  चाय  बोर्ड  और  पर  निर्मर  न  रहकर  कार्यक्रम  तैयार
 करके  उसे  कार्यान्वित  करें  ।  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  आप  परम्परागत  क्षेत्रों  कों  ही  न  लें  बल्कि
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 बाय  कम्पनी  चाय  यूतिटों  का  अज्लेंन  और  28  1991

 संशीधन  विधेयक

 अमरराय

 परम्परागत  क्षेत्रों  को  भी  लें  क्योंकि  यदे  आप  अधिक  क्षेत्र  थ॑  उत्पादन  करेंगे  तो  अधिक  उत्पादन

 होबा  ।  इस  प्रकार  निर्यात  की  अधिक  संभावना  होगी  और  हम  अधिक  विदेशी  मुद्रा  कमाएंगे  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  श्रोवललभ  पाणिग्रही  ःसभापत्र  महोदय,मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  में  प्रसन्‍नता

 अनुभव  कर  रहा  हूं  ।  जैसा  कि  सदन  के  दोनों  ओर  के  बकक्‍ताओं  ने  बताया  ।  इस  बिधेयक के  बारे  में
 कोई  भी  विवाद  नहीं  है  ।  जैसा  कि  आप  जावते  हैं  यह  विधेयक  सरकार  के  श्रम  समर्थक  रवंये

 सबूत  है  ।  यह  विधेयक  अपने  आप  में  उस  विपक्ष  को  माकूल  जवाब  है  जो  अभी  कल  तण  सरकार  पर

 यह  आरोप  लगा  रहा  था  कि  सरकार  निलम्बित  कमंचारियों  के  प्रति  उदासीन  वे  सरकार  पर
 अम  विरोधी  होने  का  आरोप  लगा  रहे  थे  ।  किन्तु  मैं  इस  बात  पर  जोर  दूंगा  कि  यह  विधेयक  अपने  आप
 में  माकूल  जवाब  जिन  चाय  बगानों  का  अधिग्रहण  1985  में  हुआ  उनके  कमंचारियों  के  दावों  के
 निपटान  के  लिए  अन्तिम  तारीख  28  अग्रैल  तक  थी  ।

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  आपने  इसका  प्रचार  नहीं  किया  ।

 श्री  श्रीवल्लभ  पाणिग्रही  :  कुप्रबन्ध  और  भारी  पंभाने  पर  अनुपस्थिति  जैसे  कुछ  कारण  हैं  ।
 और  यदि  अमर  बाबू  ऐसा  कहते  हैं  तो  मैं  कहूंगा  कि  कुछ  सीमा  तक  यह  जन  प्र.तनिधियों  की
 दारी  है  कि  वे  लोगों  को  समय  पर  अपने  पत्र  दायर  करने  के  बारे  में  बताएं  ।

 3285  मामले  अभी  श्री  लम्बित  हैं  ।

 श्री  अमरराय  प्रधान  :  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  बारे  में  जन  प्रतिनिधियों  की  क्‍या
 जिम्मेदारी  है  ।

 श्री  भोवल्लभ  पाणित्र हो  :  हमारा  दायित्व  प्रत्येक  क्षेत्रें  में  कई  बार  हम  देखते  हैं  कि  एक
 दशक  के  बाद  भी  मामले  लम्बित  जैसा  कि  मैं  उड़ीसा  में  चौकीदार  उन्मूलन  के  वारे  में  कह
 सकता  हूं  ।

 इस  प्रकार  मैं  कह  रहा  था  कि  लगभग  3200  मामने  अभी  भी  लम्बित  है  जिनमें
 12833622.000  रुपये  की  राशि  अन्तग््रंस्त  इसलिये  मैं  सरकार  को  बधाई  देता  हूं  कि  देर  से  ही
 सही  उन्होंने  इसे  अनुभव  किया  है  और  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया

 निजीकरण  के  बारे  में  काफ़ी  बातचीत  चल  रही  है  ।  किन्तु  यह  एक  ऐसा  बिधेयक  है
 जो  रुग्ण  एककों  के  राष्ट्रीयकरण  के  कारे  में  इस  विधेयक  में  ऐसी  कोई  बात  नही  और  इसे  सभी
 पक्षों  का  समर्थन  प्राप्त  हम  सभी  कमंचारियों  की  मदद  करना  चाहते  हैं  और  इसके  साथ-साथ
 चाय  उत्पादन  की  ओर  अधिक  ध्यान  दिये  जाने  की  आवश्वकता  है  |  इससे  चिन्ता  हो  रही  है  ।  बल्कि
 मुझे  यह  जानकर  बड़ी  परेशानी  हुई  कि  एक  समय  हमारा  देश  विश्व  का  प्रमुख  चाय  उत्पादक  देश
 था  ।  यह  विदेश्षी  मुद्रा  प्राप्त  करने  वाली  10  प्रमुख  मदों  में  एक  हम  गुणवत्ता  और  निर्यात
 के  मामले  में  विदव  में  पहले  स्थान  पर  किन्तु  आज  हमारी  वह  स्थिति  नहीं  अब  श्रीलंका  पहले
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 संशोधन  विधेयक

 स्थान  पर  और  अब  हमारे  पड़ोसी  देश  ब्ीन  ने  हमारे  निर्यात  लक्ष्य  से  अधिक  उत्पादन  करके  हमें
 दूसरे  से  तीसरे  स्थान  पर  घकेल  दिया  हैं  ।  हम  इस  समय  2000  लाख  किलोग्राम  चाय  का  निर्यात
 कर  रहे  हैं  ।  चीन  हमसे  बढ़त  ले  गया  ह ैऔर  वह  2050  लाख  किलोग्राम  चाय  का  निर्यात  कर  रहा
 है  |  यह  चिन्ता  का  विषय  है  ।

 29  1991  को  राष्ट्रव्यापी  बंद

 श्री  चाल्स  :  मैं  सदन  के  नेता  का  ध्यान  एक  अत्यंत  गम्मीर  म/।मले  की  ओर
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  सदन  के  नेता  इस  समय  यहां  मौजूद  हैं  ।

 कल के  बंद  के  संबंध  में  मैंने  अभी  कुछ  समाचार  पत्रों  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  कल
 कार्यालय  वंद  र.ष्ट्रब्यापी  बंद  लोग  अहने  कार्यालयों  से  पहले  ही  जा  चुके  हैं  ।  हम
 अम्पूर्ण  स्थिति  के  बारे  में  चिन्तित  मैं  सदन  के  नेता  से जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  इस
 बारे  में  कोई  सूचना  श्राप्त  हुई  है  और  य-दे  तो  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ? कल  हमारी  बैठक  है
 हमें  वहीं  मालूम  कि  हम  कल  क  से  आएंगे  ।  सुरक्षा  व्यवस्था  क्या  होगी  ?  इस  देश  का  क्या  होने  वाला
 है  ?  हमारे  लिए  परिवहन  व्यवस्था  क्या  होगी  ?  अब  समय  आ  गया  जब  सरकार  को  कार्यवाही
 करनी  चाहिए  ।  देश  मर  में  काम  करने  वाले  अधिकारेयों  और  कमंचारियों  के  बारे  क्या  में  तोचा  है  ?

 खभापति  महोदय  :  क्‍या  आप  सुरक्षा  के  बारे  में  चिस्तित  हैं  ?

 श्री  चाल्स  :  मैं  केवल  सुरक्षा  के  बारे  में  ही  नहीं  बल्कि  अन्य  बातों  के  बारे  में  मी  चिन्तित

 हूं  ।  उन्होंने  बताया  है  कि  राष्ट्रव्यापी  बंद  से  देश  का  जीवन  अस्त  व्यस्त  हो  जाएगा  यह  एक  अत्यंत

 महत्यपूर्ण  मामला  है  ।

 श्री  असर  राव  प्रघतन  :  यह  एक  शात्तपूर्ण  बंद  होगा  ।  देश  भरु  में  शान्तिपूर्ण  हड़ताल  होगी  ।

 श्री  चाल्स  :  क्‍या  आपको  ऐसी  कोई  सूचना  मिली  है  कि  कल  सारे  देश  में  बंद

 पूरे  देश  में  हड़ताल  रहेगी  ।  हमें  सम्पूर्ण  स्थिति  के  बारे  में  चिन्ता  क्या  आपको  कोई  सूचना  मिली

 है  और  यददे  मिली  है  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारवाई  की  है  ?

 क्या  ट्रेंड  यूनियनों  के  साथ  कोई  ब्रात॒चीत  हो  रही  और  क्या  ट्रंड  यूनियन  ऐसी  ब्तचीत
 में  भाग  ले  रही  सभा  के  नेता  यहां  उपस्थित  आपकी  अनुमति  से  मैं  उनसे  इन  मुद्दों  पर
 करण  चाहता  हूं  ।

 लभापति  महोदय  :  क्‍या  आप  गह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  बात  की  सरकार  को  सूचना  मिली

 है  या  नहीं  और  क्या  कल  हड़ताल  होगी  या  नहीं  ।

 श्री  ए  चाल्स  :  यदि  सरकार  को  इम्रफी  सूचना  है  तो  क्या  श्ञाम  को  वे  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 आदेश  जारी  )

 ओ  जाको  :  यह  केवल  सुरक्षा  का  श्रश्न  नहीं  है  बल्कि  जनता  विरोधी
 मामला  भी  यह  हड़ताल  विपक्ष  के  ट्रेंड  यूनियन  नेताओं  की  सहायता  से  की  जा  रही  है  जो  देश  को

 दांव  पर  नगा  रहे  हैं  ।
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 चाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों  का  अर्जन  और  अंतरण  28  1991

 संशोधन  विधेयक

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  ऐसा  नहीं  है  |  यह  शांतिपूर्ण  हड़ताल  है  ।

 थ्री  खाको  :  बिना  किसी  औचित्य  के  यह  हड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 श्री  श्रीवल्लभ  पाणिग्रहो  :  यह  हड़ताल  राजनीति  से  प्रेरित  है  ।

 क्री  अमर  राय  प्रधान  :  कल  सम्पूर्ण  देश  में  शांतिपूर्ण  हड़ताल  रहेगी  ।  यहां  सुरक्षा  का  कोई

 प्रश्न  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  कया  सभा  को  ऐसी  सूचना  मिली  है  कि  कल  हड़ताल  होगी  ।  यदि  समा

 के  नेता  उचित  समझें  तो  वे  इसका  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  माननीय  सरकार  को  इस  बात

 की  सचना  है  कि  कुछ  ट्रेंड  यूनियन  कल  हड़ताल  करना  चाहती  हैं  ।  मैं  किसी  ट्रंड  यूनियन  द्वारा

 ताल  करने  के  अधिकार  को  नहीं  उन्हें  ऐसा  करने  का  अधिकार  लेकिन  मैं  यह  स्पष्ट

 रूप  से  कह  देना  चाहता  हूं  कि  नई  औद्योगिक  नीतते  के  संबंध  में  जो  इस  सभा  में  रखी  गयी  और  उस

 पर  चर्चा  हुई  तथा  जिसे  समा  का  अनुमोदन  प्राप्त  बेशक  कुछ  लोगों  का  मत  इसके  विरोध  में

 संसद  के  पिछले  सत्र  उक्त  चर्चा  के  दौरान  प्रधानमंत्री  ने  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  सरकार

 श्रमिक  वर्ग  के  हितों  की  पूरी  तरह  रक्षा  करेगी  क्योंकि  यह  सरकार  देश  के  श्रमिक  वर्ग  के  मूल  हितों
 की  अनदेखी  कभी  नहीं  कर  सकती  ।

 कुछ  उपायों  का  सुझाव  दिया  गया  जिन्हें  सही  ढंग  से  देखना  चाहिए  |  इस  प्रयोजन

 के  लिए  एक  त्रिपक्षीय  स.मते  ग।ठेत  की  गयी  है  ताकि  इस  सम्बन्ध  में  प्रकार  के  सन्देह  के  बारे

 में  बैठ  कर  चर्चा  की  जा  सके  और  उसका  हल  निकाला  जा  सके  ।  मेरे  साथी  श्री  संगमा  उस

 समिति  के  सभापति  इस  महीने  की  17  तारीख  को  एक  बेंठक  हुई  थी  अगली  बंठक  20  दिसम्बर

 को  होगी  ।  जहां  तक  सम्बन्धित  मामलों  की  बात  है  मैं  अभी  उनके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता
 क्योंकि  अगले  सप्ताह  समा  में  इस  सम्पूर्ण  मुदुदे  इस  सभा  में  तथा  राज्य  सभा  चर्चा  होती

 इन  परिस्थितियों  में  केवल  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  लोग  भी  हड़ताल  करना  चाहते  हैं  उन  सबसे

 मेरी  अपील  है  कि  वे  जिन  प्रइनों  पर  सरकार  का  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहदे  है  उन  प्रइनों  पर  प्रधान

 मंत्री  ने  पहले  ही  श्रमिक  वर्ग  के  पक्ष  में  स्पष्ट  रूप  से  आश्वासन  दिया  फिर  भी  यदे  किसी  बात

 पर  चर्चा  की  आवश्यकता  है  तो  ऐसी  चर्चा  के  लिए  मंच  मौजूद  इस  सभा  में  इस  पर  चर्चा

 होगी  ।  अतः  इस  समय  हड़ताल  करना  उचित  नहीं  लगता  ।  मैं  उन  सभी  ट्रंड  यूनियनों  से  अपील

 करना  चाहता  हूं  जिन्होंने  यह  निर्णय  किया  है  और  मैं  निर्णय  करने  के  उनके  अधिकार  पर  कोई  प्रश्न

 चिन्ह  नहीं  लेकिन  मुर्के  उनसे  यह  अपील  करने  का  अधिकार  है  कि  सम्मवतः  इस  हड़ताल  से

 उनका  कोई  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  उनका  उद्देश्य  तभी  पूरा  हो  सकता  है  जब  वे  दूसरे  ढंग  से

 इस  पर  सोचें  जिसके  लिए  सरकार  के  दरवाजे  हमेशा  खुले  हैं  ।

 सभापति  महोदय  <  त्रिपक्षीय  समिति  में  कौन-कौन  शामिल  हैं  ।

 थ्रो  अर्जुन  सिह  :  ये  सभी  ट्रेंड  यू  सरकार  और  उद्योग  के  प्रततनिधि  ।

 ओ  बसुदेव  आचायं  :  29  1991  को  सांकेतिक  हड़ताल  करने  का

 निर्णय  एक  सम्मेलन  में  लिया  गया  था  जो  दो  महीने  पहले  हुआ  था  और  जिसमें  सभी  राष्ट्रीय  द्रंड

 यूनियनों  के  इनटक  के  प्रतिनिधि  उपस्थित  थे  ।
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 संशोधन  विधेयक

 सभापति  भहोदय  :  कृपया  वास्तविक  प्रइन  पर  आ  जाये  ।  सभा  के  नेता  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा
 था  कि  वे  ट्रंड  यूनियनों  के  हड़ताल  पर  जाने  के  अधिकारों  से  इंकार  नहीं  करते  लेकिन  उन्हें  ट्रं ड
 यूनियनों  से  अपील  करने  का  अधिकार  है  ।  जैसाकि  उन्होंने  किया

 आपका  क्‍या  प्वांयट  है  ?

 ]
 श्री  बसुदेव  आचार्थ  :  एक  तरफ  तो  सरकार  अपील  कर  रही  और  दूसरी  तरफ  वे  इन

 औद्योगिक  इकाईयों  को  बंद  करने  के  लिए  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।

 पदेचम  बंगाल  में  कई  इकाईयों  को  तो  पहले  ही  बंद  किया  जा  चुका  हल्दिया  उवेरक

 कारखाने  को  बंद  कर  दिया  गया

 सभापति  महोदय  :  क्रंपया  बैठ  जैसा  कि  सभा  के  नेता  ने  कहा  है  प्रधानमंत्री  पहले  ही
 इस  बात  से  सहमत  हो  चुके  हैं  कि  इस  प्रश्न  पर  चर्चा  की  जाये  जिसमें  नई  औद्योगिक  नीति  पर  भी
 चर्चा  हो  और  मुझे  विश्वास  है  कि  इसमें  इकाईयों  के  बंद  करने  के  प्रश्त  पर  भी  चर्चा  की

 श्री  चार्ल्स  ने  केवल  यही  प्रश्न  उठाया  था  और  सभा  के  नेता  ने  इसका  समुचित  उत्तर  दे  दिया

 अब  श्री  पाणिग्रही  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  समा  के  नेता  को  यह  अवश्य  कहना  चाहिए  कि  सरकार  अपनी  नीति
 को  वापस  लेगी  या  नहीं  ।

 सभापति  महोदय  :  सभा के  नेता  द्वारा  इस  प्रकार  का  वायदा  करने  के  लिए  यह  उचित  स्थान

 नहीं  है  ।  अब  यह  मामला  यहीं  समाप्त  होता  ह ैऔर  अब  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  रिकार्ड  नहीं  किया
 जायेगा  ।

 )  *

 सभापति  महोदय  :  मुझे  खेद  है  कि  इस  प्रइन  पर  सभा  के  नेता  से  आश्वासन  लेने  का  यह
 उ'चत  समय  नहीं  हमें  नियमों  के  अनुसार  चलने  दीजिए  ।  आप  इस  समय  उनसे  यह  आशा  कंसे
 करते  हैं  कि  वह  यह  आश्वासन  दें  कि  नीति  को  कार्या'न्वत  नहीं  किया  जाएगा  ?  मुझे  खेद  है  ।

 श्री  कृपया  बेठ  जायें  ।

 श्री  पा/णग्राही,  क्या  आप  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ?  अब  आप  इसे  समाप्त  की  जिए  ।

 5.42

 चाय  कम्पनों  चाय  यूनिटों  का  भ्रजेन  और

 स'शोधन  बिधेयक

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्राही  :  मैं  केवल  दो  मिनट  और  मैं  कह  रहा  था  कि  भारत
 जोकि  उत्पादन  की  दृष्टि  से  प्रथम  स्थान  रखने  वाला  देश  इस  प्रकार  की  स्थिति  कैसे  उत्पन्न
 कर  दी  गई  है  ।

 *  कार्थवाही  बृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 चाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों  का  अरजंन  और  अंतरण  28  1991

 संशोधन  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  आपने  इस  बारे  में  पहले  ही  काफी  कुछ  कह  लिया  है  ।

 श्रो  श्रीबल्तभ  पाअिग्रहो  :  हमारा  घरेलू  उत्पादन  प्रतिवर्ष  4.8  प्रतिशत  से  अधिक  की  दर
 से  धीरे-धीरे  बढ़  रहा  परन्तु  उत्पादन  की  वृद्धि  दर  3.1  प्रतिशत  ही  भारत  में  प्रतिदिन
 लगमग  60  करोड़  कप  चाय  का  उपभोग  होता  है  जबकि  चीन  में  स्थिति  इससे  भिन्‍न  है  ।

 श्री  थामस  :  क्या  प्रधानमंत्री  बापस  आ  गये  हैं  ?  प्रधानमंत्री  के  स्थान  पर
 कोई  बंठा  हुआ  मैं  यह  सोच  रहा  था  कि  क्या  प्रधानमंत्री  वापस  आ  गए  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  श्री  गिरधारी  लाल  मुर्के  बताया  गया  है  कि  किसी  को  भी  प्रधान

 मंत्री  के  स्थान  पर  बैठने  की  अनुमति  नहीं  है  ।  वास्तव  मैं  इस  नियम  के  प्रति  गंभीर  नहीं  हूं  परन्तु
 मुझे  बताया  गया  है  कि  किसी  को  भी  वहां  बैठने  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 श्री  अमर  राय  प्रधान  :  सदन  की  यह  परम्परा  रही  है  कि  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  प्रधान

 मंत्री  के  स्थान  पर  नहीं  बंठना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  मुझे  विश्वास  है  कि  जब  आप  उस  स्थान  पर  बंठने  की  स्थिति  में  हों  तो
 आप  वहां  बँठ  सकते  हैं  ।

 श्री  श्रोबललभ  पाणिग्रही  :  चीन  जहां  चाय  का  उत्पादन  हमारे  देश  के  चाय  उत्पादन  की

 तुलना  में  लगभग  80  प्र.तशत  चाय  के  अन्तर्राष्ट्रीय  निर्यात  के  क्षेत्र  में  उसकी  स्थिति  धीरे-धीरे

 सुथर  रही  यह  1980  में  12.5  प्रतिशत  से  बढ़कर  1985  में  14.27  प्रतिशत  तथा  1990  में
 16.  7  प्रतिशत  हो  गया  मारत  का  चाय  निर्यात  जो  1980  में  26  प्रतिशत  था  1985  में
 घटकर  22  प्रतिशत  तथा  1990  में  और  भी  कम  होकर  18  प्रतिशत  रह  गया  और  ज॑ंसा  कि

 मुझे  मालूम  यह  अव  केवल  14  प्र।तशत  है  ।

 अतः  उत्पादन  और  दोनों  को  बढ़ाये  जुने  की  आवश्यकता  हम  ऐसा  किस
 प्रकार  कर  सकते  हैं  ?  हमें  अपने  बागान  क्षेत्र  में  वृद्धि  करती  होगी  ।  और  इसके  साथ  साथ  हमें  और
 अधिक  उन्नत  प्रोद्योगकी  तथा  प्रबन्ध  के  तरीकों  को  अपनाना  होगा  ।

 हमारे  देश  के  कुल  13,570  चाय  एस्टेटों  में  स ेलगभग  145  इकाइयां  कमजोर  और  रूग्ण

 हैं  तथा  हमने  केवल  चार  अथबा  इससे  कम  इकाइयों  का  प्रबन्ध  ग्रहण  किया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  चाय  के  उत्पादन  में  एक  अग्रणी
 राज्ष्य  जब  परचम  बंगाल  के  माननीय  सदस्यों  ने  चर्चा  में  माग  लिया  था  तो  मेरे  मस्तिष्क  में  एक
 बात  आई  थी  कि  वे  इस  मामले  को  राज्य  सरकार  के  सामने  क्यों  नहीं  उठाते  ताके  वे  स्वयं  भी  कुछ
 चाय  एस्टेटों  को  विकसित  कर  सर्क  ।  इसमें  क्या  हानि

 श्रो  बसुदेव  आचाये  पश्चिम  बंगाल  में  चाय  विकास  निगम

 श्रो  ओबल्लभ  पाणिप्रहो  :  मैंने  चाय  बागान  और  चाय  बागान  क्षेत्र  के  बारे  में  कहा  है'**
 )

 ओर  बसुदेव  आचाबे  :  आप  इन  बागानों  को  पश्चिम  बंगाल  चाय  विकास  निगम  को  सौंप  दें  ।
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 7  1913  चाय  कम्पनी  यूनिटों  का  अर्जंन  और
 संशोधन  विधेयक

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  मैं  कहूंगा  कि  यह  एक  अच्छा  सुझाव  है  ।  यदि  वे  रूग्ण  इकाइयों
 को  अपने  हाथ  में  लेने  को  इच्छुक  हैं  तो  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  की  जानी  चाहिए  ।  आप

 उन्हें  अपने  हाथ  में  ले  लें  और  उन्हें  फिर  से  क्रियाशील  बनायें  ।  इसमें  नुकसान  कया  है  ?  )

 श्री  बसुदेव  आचाये  :  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  चाय  विकास  निगम  के  अन्तर्गत  रूग्ण  चाय
 बागान  आते  हैं  ।  इन  चाय  बागानों  को  भी  लिये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  यदि  केन्द्रीय  सरकार  इन  बागानों
 को  चाय  विकास  निगम  को  सौंप  देती  है  तो  पश्चिम  बंगाल  सरकार  इनकी  व्यवस्था  कर  सकती  है***

 )

 श्री  श्रोबल्लभ  पाणिग्रही  :  मैं  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  कि  वह  राज्य  सरकार  की  ओर  से  किस
 अधिकार  से  यह  सुभाव  दे  रहे  हैं  ।  उनके  मुख्य  मंत्री  इधर  उधर  जा  रहे  वह  निजी
 उद्यमियों  को  धन  लगाने  के  लिए  मी  आमन्त्रित  करने  हेतु  विदेश  जा  रहे  कुछ  भी  हो  मैं  यह
 कहूंगा  कि  यदे  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  रूग्ण  इकाइयों/चाय  बागानों  को  अपने  हाथ  में  लेने  को

 इच्छक  हैं  तो  इसे  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चा,हए  ।  यह  मेरा  युझाव  है  ।

 इस  वर्ष  हमारा  चाय  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  लगभग  7350  लाख  किलोग्राम  लेकिन

 सही  अर्थों  में  मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  उत्पादन  7260  लाख  किलोग्राम  होगा  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा
 है  इसका  केवल  यही  उत्तर  है  कि  हमें  अपना  उत्पादन  और  उत्पादकता  दोनों  में  वृद्धि  करनी

 अर्थ  यह  है  कि  नये  क्षेत्रों  को  जोड़ना  होगा  और ये  क्षेत्र  उपलब्ध  इसके  अलावा  भारतीय

 चाय  व्यापार  निगम  के  कार्यकलापों  तथा  अन्यों  पर  भी  कड़ी  निगरानी  रखने  की  जरूरत

 सरकार  को  एक  अत्यन्त  तकंसंगत  तथा  अत्यन्त  संवेददशील  नीति  वनानी  चाहिए  जो  अन्य
 बातों  के  साथ  साथ  उत्तम  चाय  के  उत्पादन  तथा  विद्व  में  निर्यातक  देश  के  रूप  में  मारत  की  छवि

 पुनः  प्रति'प्ठत  करेगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  इस  विधेयक  का  उदंश्य  अत्यन्त

 सीमित  है  ।  निस्संदेह  जब  कोई  विधेयक  अपने  उहं श्य  से  हटकर  होता  है  तो  इससे  सामान्य  चर्चा  का

 अवसर  मिल  जाता  है  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनु गोध  है  कि  वह  देश  में  चाय  उद्योग  को

 और  वढ़ावा  देने  के  लिए  दिए  गए  सुझावों  का  लाम  उठायें  ।

 श्री  दृवारिका  नाथ  दास  :  मैं  अपना  भाषण  चाय  कंपनी  संशोधन  99  1

 तक  ही  सीमित  रखूंगा  ।  सिद्धान्ततः  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  लेकिन  इस

 विधेयक  की  व्याप्त  और  उद्देश्य  इतने  संकीर्ण  हैं  कि  समस्या  के  वारे  में  कहने  की  बात  तो  दूर  इसने

 समस्या  को  छुआ  तक  नहीं  ।

 यह  एक  गभीर  चिता  का  विषय  है  कि  असम  के  चाय  बागान  धीरे  धीरे  पहले  से  कम

 कारी  हो  गये  इसकी  बजह  एक  तरफ  ठो  क्‌प्रबन्ध  और  दूसरी  तरफ  सरकार  की  ओर  से  पय॑वेक्षण

 की  कमी  है  ।  यह  देखा  गया  है  कि  पिछले  तीन  दशकों  से  श्रीलंका  और  यहां  तक  कि  अफ्रीका  में

 चाय  बागानों  में  व्यापक  रूप  से  वृद्धि  हो  रही  है  और  मुर्के  आशंका  है  कि  आने  वाले  दशकों  में  उक्त

 देश  चाय  उत्पादन  में  मारत  के  उत्पादन  के  मुकाबले  आगे  निकल  सकते  हैं  ।  चाय  विदेयी  मुद्रा  अजित
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 चाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों  का  अजेन  और  28  1991

 संशीधन  विधेयक

 द्ववारिकाਂ  नाथ

 करने  का  सबसे  बड़ा  साधन  है  ।  ले  केन  मिकट  भविष्य  में  टम  इस  स्थिति  '  को  बनाये  भहीं  रख  सकते

 हमें  प्रशासद  में  हर  कहीं  खा/मभयां  नजर  आती  है  ।  चाय  उद्योग  इसका  अपवाद  नहीं  हैं  ।

 चाय  उद्योग  के  बारे  में  सकड़ों  साहित्य  हैं  लेकेन  वास्तव  में  चाय  बागान  क्षेत्रों  के  कायंकरण  के

 सुधार  के  लिए  बहुत  क॒छ  नहीं  किया  गया  है  ।  केन्द्र  द्वारा  दूसरों  पर  जिम्मेदारी  डालने  से  इस  उद्योग
 को  क्षति  पहुंची  कुछ  समय  के  पश्चात  यह  उदासीनता  बर्बादी  चाय  श्रमिकों  के

 हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  अनेक  भ्रमिक  संघ  है  लेकिन  वे  माशलकों  के  हाथों  में  खेलते  हैं  अन्यथा
 असम  चाय  बागान  क्षेत्र  की  वतंमान  स्थिति  इतनी  दयनीय  नहीं  होती  ।  बरक  घाटी  के  अधिकांझ
 बागानों  मैं  मैंने  यह  देखा  है  कि  वहां  बच्चों  के  लिये  पर्याप्त  स्कूली  सुविधायें  नहीं  हैं  और  न  ही
 वहां  विद्य  पहुंच  मार्गों  आदि  की  भी  पर्याप्त  सुविधायें  श्रमिका

 जीविका  स्तर  से  भी  नीचे  जीने  को  मजबूर  इस  संबंध  मैं  मैं  एक  दुःखद  कहानी  सुनाना  चाहूंगा  ।
 मेरे  करीमगंज  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मैंने  दो  चाप  बागानों--सिछलाचेरा  चाय  बागान  क्षेत्र  और
 मगुराचेरा  चाय  बागान  क्षेत्र  का  दौरा  जब  मैंने  वहां  का  दौरा  किया  तब  मैंने  इन  दोनों
 बागानों  को  स्वामित्व  विवाद  के  फलस्वरूप  विषेधाज्ञा  के  तहत  लेकिन  इस  स्थामित्व  विवाद
 से  मुझे  कुछ  सरोकार  आइ्चर्यजनक  |बात  यह  है  कि  इसके  स्लस्रूप  महीनों  तक  पत्तियों  को
 तोड़ने  से  रोक  दिया  मैं  अनुभव  करता  तथा  आप  मुभसे  सहमत  भी  कि  यह
 अपव्यय  है  तथा  राष्ट्रीय  नुकसान  साथ  इन  मजदूरों  को  मजदूरी  नहीं  मिल  पाती  जिसके
 परिणाम  स्वरूप  उन्हें  भूखा  मरना  पड़ता  है  ।  इस  तरह  की  बातें  बिना  किसी  रोक-टोक  के  जारी  हैं  ।

 कुछ  मामलों  में  निश्चय  ही  रोपाई  के  क्षेत्रफल  में  हुई  किन्तु  मजदूरों  को  काम  पर
 लगाने  में  कमी  आई  हैं  ।  अर्थात्‌  आदान  का  प्रयोग  करके  ज्यादा  काम  लिया  जाना  और  अधिक
 उत्पादन  करना  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  मजदूरों  की  छंटनी  होती  है और  कई  श्रमिकों  को  चाय  बागान
 के  काम  से  हटना  पड़ता  हर  दृष्टिकोण  से  उनका  दुर्भाग्य  ही  होता  है  क्योंकि  न  तो  वे  भू  म  जोतने
 वाले  होतें  हैं  और  न  ही  वे  बागान  के  मजदूर  होते  हैं  ।  मैंने  अपने  बजट  माषण  में  कहा  था  कि  उनके
 लिए  एक  कल्याण  कारी  योजना  आरम्म  की  जानी  चाहिए  जिससे  कि  इन  लोगों  को  भूखे  मरने  से
 बचाया  जा  सके  तथा  उन्हें  अमानवीय  दशा  से  निकाला  जा  सके  ।

 जहां  तक  रुग्ण  चाय  बागानों  का  संबंध  है  तो  ध्षीमावर्ती  जिले  करीमनगर  की  स्थिति  अत्यंत
 दयनीय  है  |  ये  वागान  घूसपेठियों  के  छिपने  के  लिए  सुरक्षित  स्थान  है  ओर  यहां  वे  न  केवल  बुरे  काम
 तथा  करते  करते  हैं  अपितु  गैर-कानूनी  ढंग  से  रहते  भी  उनका  ये  गैर-कानुनी  ढंग  से  रहना
 चित  राजनीतिक  भावनाओं  के  कारण  जारी  है  निकट  मविष्य  में  यह  हैरानी  की  बात  नहीं  होगी  कि
 कुछ  समृद्धशाली  चाय  बागान  क्षेत्र  अपना  अस्तित्व  खो  बैठे  और  अवांक्षित  लोग  वहां  रहने  लग  जाये  ।

 असम  राज्य  सरकार  ऐसे  रुग्ण  बागानों  या  मजदूरों  की  उचित  देखभाल  करने  में  वहा
 व्याप्त  अशांत  स्थिति  से  बचाने  की  दशा  में  बिल्कुल  असफल  है  ।  मेरे  विचार  से  असम  विशेषकर
 करीमगंज  जिले  के  रुणण  चाय  बागानों  को  पुनेंजीवित  करने  के  लिए  एक  व्यापक  योजना  श्रू  की
 जानी  चाहिए  तथा  सम्पूर्ण  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  करना  चाहिए  जिससे  कि  सबसे  प्रमुख  राष्ट्रीय  उद्योग
 अपनी  सम्पन्नता  को  बनाये  रख  सके  ।
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 संशोधन  विधेयक

 6.00

 इस  संबंध  में  केवल  केन्द्रीय  सरकार  ही  आगे  आकर  इसको  इस  दशा  से  उभार  सकती  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उदासीनता  बरतने  तथा  राज्य  द्वारा  अक्षमता  जताने  के  फलस्वरूप
 विश्व  बाजार  में  असम  चाय  का  एकाधिकार  गिर  रहा  मेरे  कहने  का  तात्पयं  असम  से  है  ।  इस
 विशालकाय  समस्या  को  सुलभाने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  एक  यथार्थवादी  पहल  की  शीघ्र
 अपेक्षा  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  उम्मीद  से  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हुं  कि  केन्द्र  असम  के
 रुरण  चाय  बागानों  को  पुनर्जीवित  करने  की  दिशा  में  भरसक  प्रयत्न  करेगा  ।  महोदय  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  पीयूष  तीरकी  ।

 चक  माननोय  सदस्य  :  अब  बजे  जब  तक  सभा  का  समय  नहीं  बढ़ाया  जाता
 तब  तक  वह  कंसे  बोल  सकते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  उन्हें  शुरू  करने  दीजिए  जिससे  वह  अपने  भाषण  को  कल  जारी  रख

 सके  |

 थ्रो  पीयूष  तो-को  :  समापति  यह  बड़ी  दुखद  घटना  है  यद्यपि  मैं  इस
 बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मजदूरों  की  भलाई  के  संबध  में  कुछ  कहा  गया  है  उनको  पेमेंट  दिए
 जाने  के  बारे  में  सरकार  सोच  रही

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  कल  11.  तक  के  लिए  स्थागित  की  जाती  है  ।  श्री  तीरकी
 का  भाषण  जारी  हैं  तथा  समा  कल  जब  इस  मुह  पर  आगे  अपनी  बहस  आरम्म  करेगी  तो  वह  इससे
 आगे  बोलेंगे  ।
 6.01

 तत्पश्चात  लोकसभा  29  1991)
 8  1913  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
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